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 सदस्य  द्वारा  शपथ-ग्रहण
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 मारुति
 कारों

 का उत  कौर  मूल्य

 *  41.  शो  कमर राय  प्रधान  :  =  थ

 थ्री  चिता  मणि  जेना :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (=)
 क्या  मारुति  उद्योग  की  उत्पादन  योजना  को  अन्तिम  wr

 दिया
 भा  चुका  है  ;

 t  _
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ज़  ह  क
 (a)  मारुति  कार  की  उत्पादन-लागत  और  बिक्री  मूल्य  क्या  होगा  ?

 क्क्

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वीरभद्र  तथा  हाँ  ।  मारुति

 उद्योग  लिमिटेड  को  1983  के  अन्त  तक  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  और  वित्त  वर्ष  1984-85 के

 में  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  की  भाषा है  ।  इसका  विचार  छोटी  यात्री  मा  इत्र

 बस  और  बेन  का  निर्माण  करने  का  है  ।  1984-85  में  लगभग  20,000  गाड़ियों  का  उत्पादन

 रने  की  परिकल्पना  है  जिसे  एक  ag  में  20,000  नग  तक  बढ़ा  दिया  जाएगा  ताकि  ay  1988-

 89  में  लगभग  1,00,000  गाड़ियों  का  उत्पादन  किया  जा  सके  ।

 कार  की  उत्पादन-लागत  और  अन्तिम  विक्रय  मुल्य  अन्य  बातों  जैसे  परियोजना पर
 a
 निवेश

 श
 कौर  कच्चे  माल  की  कीमत  भौर  अन्य  अन्तवंस्तुओं  और  समय-समय  पर  अन्य  वित्तीय करों

 के  अलावा  सीमा  शुल्क  कौर  उत्पादन  शुल्क  को  मात्रा  पर  निसार  Son ० ृच्य  TT बिक्री कर  की  दरों से
 भी  विभिन्‍न  राज्यों  में  विक्रय  मुल्य  निश्चित  होगा

 ।
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 rata : Terat Agiaa, Var AATATZ WTa Barat = fH aaa BIL aed

 है  कि  लम्बी  प्रत्याशा के

 है  वि  जनता  कार
 TESTE,

 चू  ara  का  विज्ञापन  आया  सस्ती
 मारुति  कार  की  बुकिंग

 स  र्  11982  से  आरम्भ  होगी  ।

 |  मारुति  का  एक  लम्बा  इतिहास  मारुति  आरम्भ  बन्द  भी  हुई और  1980 _

 में  उसका  र राष्ट्रीयकरण  भी  किया  गया  भीर  उसके  पश्चात  4.34  करोड़  रुपए  का  उसकी  क्षतिपूर्ति
 के  रूप  में  भुगतान  भी  किया  गया  ।  अब  जापान  की  बहु  राष्ट्र क  कम्पनी  सुजुकी  के

 सहयोग से
 मारुति  का  नाम  मारुति  सुजुकी  मोटर  कम्पनी  ०  सु०  मो ०

 wo)  होने  जा  रहा  है  ।

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  कया है है
 ?

 थो  कमर  राय  चौधरी  :  मन्त्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  सही  न  दिया  ।

 उनका  उत्तर  टालने-बचने  वाला  है  क्योंकि  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  कार  का  असल  मुल्य  कपा

 है  ।  परन्तु  सुजुकी  कारों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  मांग  है  ।  वे  उसे  विश्व  बाजार  में  16,000/
 रुपये  की  कीमत  रुपए  में  पर  बेच  रहे  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  छना

 चाहुंगा  कि  क्या  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  बनने  वाली  कारों  का  मुल्य  जन्नत  15,000/  रुपए
 या  उससे  अधिक  होगा  ?  एक  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनी  से  सहयोग  क्यों  किया  गया  है  ?  इसके  पीछे

 क्या  कारण  हैं  बर  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  और  सुजुकी  के  बीच  समझौते  की  क्या  शत  रखी

 गई

 सब  मैं उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  तिवारी )
 नीय  सदस्य  का  उनकी  शुभकामनाओं  के  लिए  धन्यवादी  हूं  और  इस  कार  के  उत्पादन के  सजदा

 में  उन्हें  बहुत  ही  मूल्यवान  समझता  g  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देता  हुं  क
 तक  किसी  प्रश्न  का  सम्बन्ध  हम  कभी  भी  टाल-मटोल  करने  या  उससे  बचने  के

 ह हक

 प्रश्न  में  अवधि  का  कोई  उल्लेख  नहीं  था  ।  हमारे  लिए  यह  सही-सही  बताना  कर्मी  न  हैकि
 प्रथम  वर्ष  और  उससे  अगले  वर्ष  में  देश  में  इस  कार  की  क्या  कीमत  होगी  क्योंकि  इसके  अनेक

 कारण  हैं  ।  किसी  वह-विशेष  या  वर्षों  मे  या  किसी  विशिष्ट  अवधि  में  कार  की  कीमत  निर्धारण

 में  जो  तत्व  सक्रिय  होते  हैं  हमने  उन  सभी  का  उल्लेख  किया  है  ।

 जहां  तक  सुजुकी  की  विश्व  कीमतों  का  सम्बन्ध  है  मेरे  पास  वे  आंकड़े  नही ंहैं  जोकि

 नीय  सदस्य  के  पास  हैं  अर्थात  16,0  या  उसके  क्योंकि  ars  तो  मुद्रा  के

 चढ़ाव  को  जानते  विनिमय  दरों  के  परिवर्तन  से  भली  भांति  परिचित  हम  यह  नहीं  कह
 सकते हैं  कि  | क ठ सुजुको  कार  की  कीमत  फ़िलिपीन्स  में  क्या  होगी  या  उसी  मथ  में  क्या  यह  उतनी
 ही  होगी  जितनी  कि  बर्मा  या  पाकिस्तान  या  पूर्वी  अफ्रीका  में  या  कोई  भी  देश  क्यों  न  ane  |  ह

 खीमा  शुल्क  व और  उन  कारणों  को  जिनका  कि  मैंने  उल्लेख  किया  है  उनको  जोड़ा  ज जाए  तो  कीमतें
 जहर  देश  में  भि  नन  होंगी  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  कहा  जहां  तक  मस्ती  सुजुकी  सहयोग की

 माध्यम  से  40%,  तक शर्तों  का  सम्बन्ध है  कम्पनी  सरकारी
 कम्पनी  रहेगी  1

 अपने
 के

 a  ...

 2
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 a wara  को  बढ़ाने का  ने
 |  की  छूट  के  साथ  सुजुकी  26%  तक  अपने  इक्विटी  अश  क  विश

 करी
 2

 द
 सरकार के  पास  17L 51%  से  कम  इक्विटी  नहीं  होगी  ।  सुजुकी  और  इसके  सह

 बप
 स

 तथा  भारतीय य  वित्तीय  संस्थानों  का  कम्पनी  की  इक्विटी  में  सहयोग  सीमित  रहेगा  |  a  द शम्मा

 उचित  लाभ  कमाने  तथा  उचित  लाभांश  घोषित  करने  के  उद्देश्य  से  एक  वाणिज्यिक  उपक्रम  की

 तरह  चलाया  जाएगा  ।  समझौते  के  बारे  में  सबको  जानकारी  है  और  ब्यौरा  स्पष्ट  रूप
 से  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  किया  गया  है  और  उन  सभी  बातों  को  पढ़कर  सभा  का  समय  नष्ट

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  जिनका  कि  समझौते  में  उल्लेख  किया  गया  है  परन्तु  मैं  कहुंगा  कि

 तों  की  पूर्ण  सुरक्षा  का  घ्यान  रखा  गया  है  ।

 श्री  श्याम  राय  प्रधान  :  अध्यक्ष  बहुत  पहले  1966  में  जब  यह  निर्णय  लिया  गया
 था  कि  भारत  में  छोटी  कार  का  उत्पादन  किया  जायेगा  तब  विश्व-निविदायें  आमन्त्रित  की  गई

 Yl  उस  समय  tater  नाम  की  फ्रांसीसी  कम्पनी  ने  प्रथम  प्रस्ताव  किया  था  ।  दूसरा  प्रस्ताव

 जापान  को  माजदा  कम्पनी  का  था  और  तीसरा  सबसें  कम  दर  का  स्व०  श्री  संजय  गांधी--मस्ती

 लिमिटेड  का  था  ।  1970  में  यह  घोषणा  गई  थी  कि  24  अश्वशक्ति  के  दो  चरण

 वायु  शीत  दो  पश्च  आरोहित  जिनमें  20%  विदेशी  माल  की  आवश्यकता  होगी

 सहित  मारुति  में  बनी  कार  की  कोमल  केवल  6,000/  रुपये  होगी  जो  कि  उसका  फैक्टरी  मूल्य

 होगा  aa:  मैं  मन्त्री  महोदय  से  1970  में  दिए  गए  आश्वासन  के  सन्दर्भ  में  यह  स्पष्ट रूप  से

 बना  चाहता  हूं  कि  अजी  रुपए  की  कीमत  के  सन्दर्भ  में  मारुति  कार  का  वास्तविक  मूल्य  कया

 होग
 bad  '

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कल  सुजुकी  कम्पनी  के  अध्यक्ष  कौर  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गाँधी  के  एक  som  हुई  थी  कौर  सुजुकी  को  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  थोड़ी

 ही  अवधि  में  20%  के  इक्विटी  शेयर  को  40%,  तक  बढ़ा  दिया  जायेगा  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  ae  स्पष्ट  दृष्टान्त  नहीं  है  कि  भारत  का  सरकारी  क्षेत्र  बहु-राष्ट्रों  यथा

 rat  एण्ड  कम्पनी  के  आधार-भत  ढाँचे  के  रूप  कार्य  कर  रहा  है  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  अथंशास्त्र  और  वित्त  के

 अपने  समग्र  ज्ञान  के  साथ  माननीय  सदस्य  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  1966  1977  में  उपलब्ध

 कीमतों
 की  तुलना  वर्तमान  दरों  पर  राष्ट्रीय  भौर  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  विद्यमान  कीमतों  से

 रना  बहुत  ही  कठिन  है  बिक  असम्भव  है  ।  जहाँ  तक  उनके  प्रश्न  के  भाग  (a)  का  सम्बन्ध

 कल  जब  सुजुकी  कम्पनी  के
 -

 अध्यक्ष  ने  औपचारिक  भेंट  की  तो  उस  पर  निर्णय  नहीं

 लिया  जा  सका  ।  स्वयं  समझौते  महेंद्र  बात  कट्टी  गई  थी  कि  सुजुकी  झर  सहयोगियों  इक्विटी

 योग  40  प्रतिशत  तक  जा  सकता  है  ।
 .  =

 न  उठाए ;.  see,  मे
 sai

 सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  बहु-राष्ट्र  क  शादी  प्रश्नों  को  म  सार
 qatar  er  qe

 सहो

 नवीन ई  घन  काल  AT  मोटर  यान a  रन  ग  बीच  Bsr  ष्श मु  मॉ टर यान  प्रो प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के  संदर्भ  मे

 3
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 Mines

 लिया  है  ।  यह  एक  ऐसा  सहयोग  है  aif  त्वचा  |  |  ्य

 अपने  राष्ट्रीय  हितों  को  पूर्णतया  ध्यान  में  रख  कर  किया  गया  है  ।

 ¥

 मभाघु निया

 रूप  देने  हेतु

 श्री  चितामणि  1955-56  देश  में  छोटी  वाली  कारों  का  उत्पादन  एक
 सपना  था  दौर  हम  अपनी  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  के  आभारी

 है ंजिनकी
 सरकार  के  शासनकाल  में  उनके  व्यक्तिगत  प्रयासों  से  ये  छोटी  यात्री  कारें  हमारे  देश  में  ही  बनने
 जा  रही  हैं  ।  इनकाਂ  उपयोग  हमारे  देश  के  मध्यम  वर्ग  के  लोग  करेंगे  |  यह  लोगों  की  एक
 आकांक्षित  मांग  है  जेसा  कि  लोग  कहते  यह  लघु  यात्री  कार  जनता  की  कार  होगी  ।  मामले
 के  इन  पहलुओं  पर  दृष्टिपात  करते  हुए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  1988-89
 तक  देश  में  इस  जनता-कार  की  क्या  माँग  होगी  ?  मारुति  उद्योग  में  इन  छोटी  कारों  का क्या
 उत्पादन  होगा  ?

 श्रेय  महोदय  :  इसका  उत्तर  पहले  दी  दिया  जा  चुका  है  ।

 st  चितामणि  जेना  :  मारुति  उद्योग  जिन  मोटरयानों  का  उत्पादन  उसमें  उपयोग कर

 >
 ने  हेतु  बहुत  से  घटकों  को  आयातित  किया  इसलिए  मैं  यहां  जानना  चाहत  1 |  हूं  कि  क्या

 जाती  Q)

 से  मुक्त  रहेंगे  या  नहीं  ?  मुझे  डर  है  कि  यदि  उन्हें  सीमाशुल्क  छूट  नहीं  दी
 तो  यह  आम  आदमी  की  पहुंच  से  बाहर  हो  जाएगी  तथा  वे  इस  कार  को  खरीद  नहीं

 राय  महोदय  :  भाप  इस  प्रकार  बोलते  नहीं  रह  सकते  इसमें  कोई
 प्रश्न  नहीं

 है  |

 ्  ह शी  चिन्तामणि  जेना  :  इन  छोटी  कारों  की  ई  धन  खपत  क्या  होगी  ?

 भ्रू  alg  रे
 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  कोई  प्रश्न  मिला  है  ?  था  =

 at  नारायणदत्त  तिवारी  :  जी  माननीय  सदस्य  ने  संभावित  मांग  के  आंकड़ों  के
 बारे में  पूछा  है  ।  मेरे  विचार  से  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  जितना  ही  हम  उत्पादन  करते  जायेंगे माँग  उतनी  ही  बढ़ती  जायेगी  ।  198  8-89  तक  हम  एक  लाख  कारों/मोटरयानों  का  उत्पादन करने  लगेंगे  ।  बाकी  के  बारे  मैं  पहले  हो  बता  चुका  हूं  ।  जहां  तक  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करने का  सम्बन्ध  नई  किस्म  को  मोटिया  न  के  लिए  सरकार  इस  प्रश्न  पर  पहले  से  ही  विचार  कर  रही ag  बताया  गया  है  कि  कार  की
 होगी  ।

 ईधन
 wit

 1४  से  20  कि०  मी०  प्रति  लीटर  के  लगभग

 थ्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  जापान  की  सुजुकी  कम्पनी  से  तकनीकी  सहयोग  करके  मारुति उद्योग  देश  की  प्रतिष्ठित  स्वचालित  मोटर  परियोजना  बन  ग  ई  है  इससे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर
 के  अवसर  उपलब्ध  होंगे  मैं  मंत्री  ase  य  से

 qe
 चाहता  हु  कि  विभिनन

 घटकों  की  माँग
 को  करने  के  मारुति  उद्योग हेतु  f  उद्योगों को  बढ़ावा

 4
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 दिया  जायेगा  अथवा  विकसित
 sere  |

 अगावे  अहद  जाग
 सकता  हूं  कि  क्या

 सरकार
 ने द  ए  वलन ras

 इसके  लिए  कोई  कार्ले-बोलना  विकसित  की  ह  ड्  इकाईयों  के  माध्यम से  प्रत्यक्ष
 गार

 क
 का  व्या  भविष्य है  ?

 धी  नारायणदत्त  तिवारी  मारुति  उद्योग  ने  देश  में  विद्यमान  सहायक  इकाईयों  का

 क्षण  कराया  यह  उत्पाद-मिश्रित  होगा  ।  बाजार  में  जो  कुछ  पहले  से  उपलब्ध  हम  जो  भी

 सदुपयोग  उनका  कर  सकते  उसी  सन्देश  विंमान  दवाइयों  को  उपयोग  में  लाया  जायेगा  ।
 न  दिय यह  तो  लगभग  एक  अनवरत  प्रक्रिया है  ।  मेरे  विचार  से  सभी  ब्यौरा  सभी

 सकता  है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  मेरे  इस  कथन  से  सहमत  होंगे  कि  हमें  विद्यमान

 इकाईयों  को  उपयोग  में  लाना  होगा  और  हमें  नई  इकाईयाँ  भी  खोलनी  होंगी  ।  मारुति  उद्योग

 लिमिटेड  को  ag  तकनीकी  निणंय  लेना  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।  मैं  एक  और  प्रश्न

 पूछा
 गा

 श्री  कमल  नाथ  :  लागत  और  विक्रय  मूल्य  के  बारे  में  aga  बातें  हुई  हैं  ।  परन्तु  एक  तरह

 से  लागत  भौर  विक्रय  की  बात  असंगत  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  यातायात  क्या  वहन  कर  सकता  है  ।

 जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यातायात  वहन  कर  सकता  है  तो  मेरा  मन्तव्य  शाब्दिक  और  लाक्षणिक

 दोनों  अर्थों  से  था  ।  आज  फियेट  कार  अपनी  कीमत  के  कारण  नहीं  बिकती  अपितु  क्योंकि

 इसका  अवमूल्यन  नहीं  के  बराबर  रहता  है  ।  फियेट  कार  की  पूँजीगत  लागत  वही  रहती
 और  इसकी  पुनर्वितरण  कामत  लगातार  बढ़ती  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  कारों  के  बढ़ते

 au  उत्पादन  से  पारिस्थितिक  उलझने  होने  की  सम्भावना  क्योंकि  इस  प्रकार  की  बातें  सारे

 पर्यावरण  पर  पारिस्थितिक  प्रभाव  डालती  ।  मैं  विशिष्टता  इस  बारे  में  जानना  क्योंकि

 सड़कें
 हैं  ।  यातायात  बत्तियां  हैं  और  उपरि--पुल  हैं  ।  बढ़ती  हुई  मांग  के  क्या  मैं  यह

 जान  सकता  कि  सड़कों  पर  मोटर-कारों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  कलकत्ता

 कौर  दिल्‍ली  जसे  भीड़-भाड़  वाले  नगरों  में  हमारी  सभी  सभी  यातायात  बत्तियों  मौर  सभी

 उपरि-पुलों  के  पारिस्थितिक  सन्तुलन  को  ध्यान  में  रखा  गया है
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  हमें  और  अधिक  कारों  का  उत्पादन  नहीं  करना  चाहिए चाहिए
 ?

 क  मल  नाथ :  जब  तक  पारिस्थितिक  प्रभावों के  प्रति  सावधानी  न  बरती  हमें

 अधिक  कारों का  उत्पादन  नहीं  करना  चाहिये  ।  इन
 पारिस्थितिक

 प्रभावों का  उचित  मूल्यांकन
 दै  क

 अत  है
 क

 ava  x  ima  श्री  पासवान  ।
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 सुन्दर  नई  दिल्‍ली  में  दिन  दहाड़े
 \

 श्री  राम
 बिलास  er

 पासवान  :

 faz:
 थ्री  निहाल ्

 क्या  यह  सच  है  कि  11  सितम्बर  1982
 को  दिन  कह

 पड़ी  एक  साहसिक  sat

 में  तीन  सशस्त्र  सुन्दर  नई  दिल्‍ली  एक  जौह
 की  दुकान  में घस

 गये  और दो

 लाख  रूपये  के  मुल्य  के  Zit  लट
 |

 bn
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गत  महीनों  के  oe  a

 में
 zach

 भोर  चोरी  के  मामलों  में  भारी  बुद्धि  हुई  कौर

 सरकार  द्वारा यदि  तो  राजधानी  में  इस  प्रकार  के  मामलों  की  रोकथाम  के  लि

 चना  रम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?  श

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  बैंक  सुव्बयया )  11  1982  को

 लगभग  उपराह  न  3  बजे  3  युवकों  ने  सुन्दर  नगर  माकिट  में  एक  जोहरी  की  दुकान में  लूटमार  की
 झोर  लगभग  1.50  लाख  रु०  के  मूल्य के  कुछ  हीरे ले  गये  ।

 तथा  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  पिछले  6  महिनों  के  दौरान  लटमार

 विभिन्‍न भोर  चोरी  की  घटनाओं  में  वुद्धि  हुई  है  gas  विपरीत  ऐसे  मामलों  में  कमी  हुई
 उपायों  जैसे  दिल्‍ली  पुलिस  की  जनशक्ति  भर  वाहनों  में  नये  पुलिस  थाने  ate  पुलिस
 चौकियाँ  पैदल  और  गाड़ियों  द्वारा  गहन  गश्त  का  लगाया  वाहनों  की  अकस्मात

 जांच  ज्ञात  अपराधियों  पर  निगरानी  मौर  संवेदनशील  स्थानों  पर  टुकड़ियां  तैनात  करने सें
 io दिल्‍ली  की  कानून  गौर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  हैं  ।

 श्री  राम  दिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  में  प्रतिदिन  हत्याएं  हो  रही

 डकैतियां  हो  रही  हैं  ।  जव  मी  यहाँ  पर  प्रश्न  पुछा  जाता है  कि  सरकार  हमेशा  कहती  है  कि

 दिल्‍ली  में  कानून-व्यवस्था  ठीक  है  और  कमी  हो  रही  मैं  जनता  पार्टी  की  हकुमत  की  ओर

 aga  ध्यान  दिलाना  उस  वक़्त  एक  घटना  घटी  थी  -  संजय  और  गीता  को  ।  उस  स

 भाप  विरोधी  पक्ष  में  थे  और  हमारी  सरकार  ने  एक  हफ्ते  के  अन्दर  चिल्ला  और  रंगा  को  प

 लिया  था  ।  दिल्‍ली  में  निरंकारी  बाबा  और  संतोष  सिह  के  हत्यारे  को  आज  तक  पकड़ा  नहीं  गया

 है  ।  दिल्‍ली  की  कानून  और  व्यवस्था  दिनोंदिन  qua  होती  जा  रही  आपके  यहां  area
 डिगनिटी  खाने  वाले  क्योंकि  एशियाड  खेल  शरू  होने  जा  रहे  इस  परिस्थिति  में  कोई

 ऐसा  दिन  नहीं  जाता  जब  समाचार  पत्रों  में  हत्या  और  डकैती  की  खबरें  न  गाती  हों  ।  मैं

 सरकार  से  पुछना  चाहता हूं
 bi

 सरकार  ने  किस  आधार  पर  कह  fear  कि  हमारे  यहां

 ठीक  कमी  हुई  मैं  जानना  चाहता  हु ंकि  1981.  में  कितनी  हत्या यें  हुई  और

 1982
 में  अब  तक  कितनी हत्यायें  हुई  ?

 =
 ae
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 श्री  ०पी  ०  बेंकटसुब्बय्या  नरीमन  नोव  बदा

 ने  जौहर >
 wager  में  हुई

 va
 er  किया  न  और  मैंने  इस  बारे  में  सभी  झ  दे  दिये  हैं  ।  मैंने  कहा  है  कि

 जहां तक  आंकड़ों  का  प्रश्न  है  उनके  अनुसार  अपराध  जल पर तथ्य द हां तक लट टमार  की  घटनाओं  का  सर  बंघ

 है  में  कमी  हुई  है  ।  लेकिन  भारत  सरकार  मे
 हुर

 vast  और
 चोरी

 के

 मामलों में  आई  कमी  से  सन्तुष्ट नहीं  सर  असल  में  अपरा  का  पता  लगाने के  लिए हर

 सम्भव  कोशिश  की  जा  रही है  भाकड़ों स ेसे  यह  बात
 सिद्ध  हो

 नाती
 liane दौरान  at  कराये  गये  मामले  इस  प्रकार हैं

 Pa  s  |
 1-4-  1a  |  -4-42  से

 30-9-81  30-9-02
 —_—  ~~.

 लट  मार  93  15

 डकैती  17  ह
 13

 चोरी  न्  ee  ह
 ै  6727  2

 s शासन  भौर  भारत  सरकार  उन  तथ्यों  के  प्रति  सचेष्ट  ्  दिल्ली  की  आवादी  में

 शाद  दुद
 द्  हुई  है  और  लूट  मार  तथा  चोरी  के  मामलों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  आधुनिक

 हथियारों  से भो  परिचित  है  ।  इसीलिए  हम  पुलिस  प्रशासन  को  सभी  प्रकार  के  यंत्र  और  गाड़ियां

 प्रदान  करने  कोशिश  कर  रहे  हमने  पैदल  ओर  वाहन  गश्त  में  वृद्धि  की  साथ  ही

 «“ सशस्त्र  गश्त  जिनके  पास  दूर  संचार  सेट  और  दूरसंचार  यंत्रों  वाली  मोटर  साईकिल  भारी

 होते  हैं  को  भी  बढ़ा  दिया  है  ।  -  विकसित  हो  रही  आसूचना  द्वारा  लुटरों  गौर  अन्य

 अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  जिलों  के  विशेष  दलों  द्वारा  निरन्तर  अभियान  भी  चलाये

 ते  हैं  ।  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  वाहनों  की  अचानक  तलाशी  भी  ली  जाती  है  ।  कुख्यात
 अपराधियों  पर  निगरानी  को  मजबूत  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  पुलिस  गश्त  दल

 के  सहयोग  से  स्थानीय  लोगों  एवं  निजी  चोकीदारों  द्वारा  ठीकरी  पहरा  भी  लगाया  जा  रहा  है  ।

 fear  किये  गये  अपराधियों  पर  भी  विशेष  नजर  रखी  जा  रही  इसलिए  यह  कहना  ठीक

 नहीं है
 कि  दिल्‍ली  में  डकैती  भर  लूटमार  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ।  थ

 प  थी  राम  विलास  पासवान :  अध्यक्ष  मैंने  सीधा-सा  सवाल  पूछा
 था  किं

 ह
 कितनी  हुई  1981  में  और  1982  निरंकारी  बाबा  कौर  संतोषी  के  ह

 गया  है  नहीं  ?  ये  डकैती-डालती  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 aire  &
 श्रेय  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  |

 प्रमा
 |  |

 गृह  मंत्रो  ( att
 प्रका  चन्द  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उनके  प्रश्न  की  और

 आकर्षित  करना  चाहूंगा  जिसमें  उन्होंने  खुद  कहा  है  कि  रोवर  डेकोयटी  और  चोरी  की  घटनाए

 7
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 क्या  दिल्‍ली  में  बढ़  रही  हैं  ।  इसमें  हत्यारों  का  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।  मैं  उनसे  नम्रता पु वंक  निवेदन

 करूगा  कि
 बह  होगा

 मे  सम्पदा  er
 सवाल  पों bo  lies

 ee  |...  ्  थ  प  कं

 ee
 sate

 -
 विलास  पासवान :  श्री  संतोष  fae  कारी  बाबा  के  बारे  में

 भी  ब
 मसला

 से  सवाल  रखू

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  हमें  प्रैक्टिकल  ना  गये  ।  जो  चीज  आपने

 पूछी  उसके  सवाल  का  जवाब  भी  पूछ  लीजिये  ।  इसके  अलावा  भार  कोई  समस्या  हल  करवानी

 है  तो  और सवाल  ले  लीजिये  ।  हत्यारों  का  करवाना  है  तो  scared  का  करवा  देंगे  ।  उनके  पास

 ४  सवाल  का  जवाब  होगा  जो  आपने  पुछा  है  |
 क  ट

 wea  महोदय  :  श्री  आप  रोटरी  भर  डकैती  पर  ही  भाइये  |  सय 2  क्

 att  राम  विलास  पासवान
 :

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  जी  जानबूझकर  सदन  को
 ह  कर  रहें  20-7-82  को  उन्होंने  दूसरे  सदन  में  जवाब  दिया ह  मेरे  पास  उनकी  लिस्ट

 जिसमें  उन्होंने  एक हा है  कि  1981  में  हत्या  199 हुई  ate  1-1-82 से  15-7-82  तक  132

 हत्याएं  हुई  po P  as

 श्रेय  महोदय  :
 हम  लूटमार  की  चर्चा कर  रहे

 हत्यारों  इस
 प्रेशर का

 दोच
 बहते

 की  TOUS apt fara  न  5%  |  कृपया  सहयोग  दें  ।
 oa  e

 oft  राम  विलास  पासवान  मैं  खसरा  सवाल  पूछता
 द

 were
 महोदय  इस  तरह  से  अन  sant  टाइम  ज  rar  होता

 t
 थी  विलास  पासवान :  मेरा  क्वेश्चन  fo= 1५ दलली  के  ला

 एन्ड  ante  के  सम्बन्ध  में  है
 ar  दिल्‍ली के  सा  एड  आडर  में  क्या  हत्याएं  नही  है ंनक  feos  में  ला

 दब  गादर

 sain

 :
 <

 Faw  गर  से  पूछना  चाहता  ह  कि  कया  यह  सही  है  कि  दिल्‍ली  में  a
 के  बिगड़ने  सबसे  कारण  यह  है  कि  दिल्‍ली  में  चुनाव  नहीं  हो  रहा  द

 roe
 --  ३

 नहीं  है है
 f

 ्  +

 फरक
 कया यह  भी

 कारण  है  कि  जो  पुलिस  व  |

 eas

 Fy  an
 त  इसले ९४

 हो  ही  रहा  पटना  में  भी  पढ़ें
 lad

 oe
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  क्या
 कहीं  पछताਂ  भौर नग्गर द  कयों  समय

 बर्बाद  कर  रहे  हैं
 ?

 8
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 माप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?  आप  शिकार  के  अभियान  पर  जा  ही  हैं

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  दिल्‍ली  के  sara  पटना  शरद्  बटर  सि

 क्या  करू  ?

 शायद  इ  कि  पहला  कारण  यह है  कि  भाप  चुनाव  दक्षिणी  मैं  नदी  अरा  र

 शौर  दिल्‍ली  के  पुलिस
 एडमिनिस्ट्रेशन  में  ह-ट-डे  इटरफीयरेंस  रख  रद्दा  ट्रै  7

 दामन  ॥ श्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या

 श्री  निहाल
 सह  पुरे  मुल्क  में  ड्कतियों  की

 संख्या  बढ़  रद्दी  है  1

 ,  ae
 महोदय :  यह  दिल्‍ली  का  सवाल  है  |

 c at  नि नहाल  जो  डकैती  होती  उसको  चोरी द दर्ज
 कर  दिया  बादा

 =  बाजार

 बड़  शहर में  दिल्‍ली  में  संसद-सदस्यों  के  घर  में  केवल  नया केंट ऊर
 केंट  ऊर

 ममता

 हब का  घर  बच  गया  जिसमें  डकैती  नहीं  हो  रही  है  ।
 क

 श्री  निहाल  सिंह  :  मुझे  जहां  तक  मालूम  जितने  थाने  बढ़ते  ना  रहे  हैं  re  तक

 चौकियां  बढ़त॑  जा  रही  fi  उतनी  ही  डकैतियों  को  संख्या  बढ़ती  रहो  है  ।  अया  यह  सत
 नहीं

 है  कि  जिस  थाने  में  जिस  जगह  डकैती  कम  पड़ती  वहां  का  घान  इजाज  चादर  हत्ता
 इससे  पता  लगता  है  कि  पुलिस  को  हर  डालती  का  राज  मालूम  >  1

 मैं मं  तरी  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पुलिस  के  are  को  सुघारने के
 कौनसा  ठोस  पग  उठा  रहे  हैं  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  कल  को  इसका  जवाब  आ  गया  ।  कल  शाम  उक  ह्  घश्ख
 डिस्कस  करते  रहे  आप  यहां  नहीं  थे  ।

 थ्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी
 :  मैं  सदस्य  को  चाहुंगा  कि  होम  सस्

 हम्ना  < भाने  के  तुरन्त  पश्चात्‌  मैंने  दिल्‍ली  के  लेफ्टिनेन्ट  गवर्नर  कौर  पुलिस  af
 रियों  को  एक  सो  डिश
 A 2 a ~~ >  र  क बुलाई  और  उसमें  इस  बात  पर  जोर  डाला  है  कि  दिल्‍ली  में  डकैती  और  wax  गम

 इट टाल
 =  == बिल्कुल  नहीं  होनी  चाहियें  ।  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  जिस  थाने  के  असहमत  घटनाए

 इलाके  के  थानेदारों  के  या  बड़े  अफसरों  के  रिका  में  इस  बात  को  अ  कित  किया  ज  =e
 कि  उनके  यहां  घटनाएं  पहले  से  कम  हुई  हैं  या  ज्यादा  हुई

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्ति :  अध्यक्ष  प्रश्न  बड़ा  म
 महत्वपूर्ण  ले  किन  ea

 हंसी  का  पुट  दिया  गया  है  ।  कहा
 गया

 है
 कि  आंकड़ों

 से
 सरकार  संतु संतुष्ट  नहीं  है  ।  मैं  दह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  जो  इतनी नी  बट  नए
 न्  कही  ह  बोर

 अतिरिक्त  दक
 व

 शुक  बहता
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 लूट  डालती  की  होती है  ।  इसलिए सही  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए  आप  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे  हैं  ।  साथ  ही  15  दिन  पहले  लाल  किले के  अन्दर  पश्चिम  जर्मनी
 की  एक  महिला

 को
 लटा  गया  भर  उसके  साथ  बलात्कार  गया  |  इस २  में  प  संचालित  से

 लब
 सक  कया

 कार्यवाही की  गई  are  उसकी  वास्तविकता  क्या  है  ?

 श्री  पी०  बेंक्रटसुब्बय्या  :  कृपया  उन्हें  अलग  से  प्रशन  पूछने
 दें

 गुजरात  में  स्पंज  लोह  संयंत्र  को  स्थापना

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 43.  श्री  आरपी  गायकवाड़

 करेंगे  कि

 1.0  Bed  नवेश  aie,  प्राकृतिक  गैस  का  प्रयोग  करके  4  लाख क्या  गुजरात
 टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता वा

 संयंत्र  स्थापित  करने के  लिए  मैच  1979  में
 शक

 कोई  आवेदन
 नट  फिया  था

 H
 छ  \ क

 @)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  2S  aera  में  स्थापित  किया

 जाना  *

 सरकार  ने  भी  एक  स्पंज  लोह  संयंत्र  के  लिए कया  कह

 आवेदन  किया  था  ;  i  |.  थ

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  परियोजना  को  तत्काल  स्वीकृति

 देने का  है  ;  और  न्  =

 यदि  तो  ea  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात wt  वान  मंत्री  (sit  नारायण  दत्त  से

 हाँ  ।

 _.....  और  सरकार  दोनों  आवेदनों  प  |  पसे  विचार कर  रही  है  ।
 ,  ऋ

 श्री  आरपी  गायकवाड़  आपकी  गनीमत  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान

 अपने  प्रश्न  के  पहले  दो  अ  हों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हू  ।  गुज  |  |  सर  कार  ने  अपनी  एजेंसी

 ज़ी  वपकलकल्त्य... लगर च् 'आई0०आई०र
 सी०  को  माफंत  यह  आवेदन  पत्र  1979  में  दाखिल  किया  उसके  पश्चात्‌

 काफी  समय  गुजर र  गया है  ।  मैं  समझ
 ता  हूं

 बतर

 ी
 मंतर

 महोदय से  और  विस्तृत  उत्तर

 सकाता
 तो  गलत  न  होगा  ॥

 ब  दि

 अगर  उत्तर  हां  में  तो  गुजरात  में  हजीरा  नामक  स्थान पर  संयंत्र  लगाने  में

 हरी
 कों

 ो
 ना

 रही  है  !  |
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 मिया
 श्री  नारायण  दत्त  दीवारों  दामन  ,  यह  om  हूं  कि  अक्तूबर  1979  में

 में  आवेदन
 प्राप्त

 हुआ  था
 ।  लेकिन  जव  दिसम्बर  1979  में  लाइसेंसिंग  समिति  ने  इस  पर

 faatz aaa  दिया म  के  है  है an
 तो  पाया कि  प्रशासनिक  मंत्रालय  के  पास  इस  बारे  में  आवश्यक  सूचना  नहीं है  कि  a

 aaa  किस्म  की  गेस  कहां  से  उपलब्ध  होगी  ।  इस  आवेदन  पत्र  का  संबंध  गेस  को  कम  करने

 की  तकनीक  से  इस्पात  तेयार  करना  था  |  इसलिए  जरूरी  था  कि  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  जाए

 कि  इस  संयंत्र  के  लिए  saga  किस्म  की  गैस  की  काफी  सप्लाई  उपलब्ध  होगी  ।  १1980  में

 पट  लाम  विभाग  ने  इस  किस्म  की  गस  की  उपलब्धता  के  बारे  में  कुछ  शर्तों  के  साथ  हामी  भरी

 का  कि  ब्यौरा  अब  मिल  गया है  ।  इसके  अलावा  योजना  आयोग  ने  गेस  स्रोतों  के  अनुमानित

 खर्च  के  वारे  में  एक  समिति  गठित  को  थी  ।  जूलाई  1981  में  योजना  ama  ने  इस  संयंत्र  के

 अनुमानित  खां  के  बारे  में  अपनी  राय  भेजी  है  ।  अब  इस  आवेदन  पत्र  पर  काफी  विचार  हो

 चुका  है  ।  लाइसेंसिंग  समिति  ने  इस  मामले  पर  पहले  ही  विचार  कर  लिया  अब  से  5  दिन

 11  अक्तूबर  को  एक  बैठक  का  आयोजन  किया  गया  जिस  में  सचिव  ?  )  ,  सचिव

 और  सचिव  सभी  मिलकर  बाकी  बचे  हुए  मामलों  पर

 विचार  करेंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बैठक  के  बाद  हम  इन  आवेदन  पत्रों  पर  शीध्र  फैसला

 ले  सकेंगे

 ie  अक प्री  आरपी  गायकवाड़  मऋ  विश्वास है  मंत्री  महोदय  को  यह  जानक  ब्य

 कि  काफी  मात्रा  में  पिघलने  वाला  स्क्रैप  बाहर  से  आयात  किया  जा  रहा  है  ।  जबकि  देशी

 लोहा  इसके  बदले  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  इसलिए  इस  यूनिट  के  बारे  में  तुरंत
 दर  |

 fra

 लिया  जाये  ।  कयों कि  गुजरात  ने  पहले  आवेदन  इसलिए  गुजरात॑  को  यह  संयंत्र
 fear

 जायेगा ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  कब  यह  संयंत्र  लगाया
 जायेगा  2

 मर  मरे

 ह  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  मैंने  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर
 '

 दिया  है  कि  राज  से  पाँच  दिनों  बाद  सचिव  स्तर  की  बठक  होने  जा  रही  बाद  इस

 पर
 शीघ्र  ही  निणंय  ले  लिया  जायेगा  ।

 र ी  बी०बी०  देसाई  :  जेसा  कि  मेरे  साथी  ने  पहले  कहा  कि  बड़ी  मात्रा  में  सत्  ऋम

 भायात  किया  जा  रहा  है  कौर  देश  में  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  स्पंज  इस्पात ही  एक  मात्र

 हमेशा के  लिए  समाधान  है  ।  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  केवल  गुजरात  और

 महीं  राष्ट्र
 की  विकास  निगमों  ने  ही  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  किया  था  सट् कण  रन  समेत सस

 aa  राज्यों  ने  भी  आवेदन  किया  तो  मंत्री  महोदय  कार्यवाही

 की
 ै

 क्या. कार ड ी गम हि
 he  ogee  gl

 od  a  अरी  ase
 .  at  नारायण  दत्त दत्त  तिवारी feared  :  तक

 तक  मेरी  जानकारी  विभिन्न  राज्य  gaa

 जिनमें  कर्णाटक  भी  करीब  36  आवेदकों  ने  आवेदन  किया  है|  विचार
 हो  रहा है  ।
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 शमी  मोती  भाई  ito च  बघरी :  महाराष्ट्र  की  मांग
 किस  तारीख

 में  आई हैं  और  इस

 पर  पेट्रोलियम  मंत्रालय  नें  बताया  हैं  और  स्थल-चयन न  के  बारे  में  क्या  स्थिति

 यह  बताया  जाये  ?

 att  नारायण  दत्त  तिवारी :  महाराष्ट्र  की  मांग  भी  कुछ  समय  पूर्व भाई  उस  पर

 भी  साथ  साथ  विचार  हो  रहा  है  ।  11  अक्तूबर  को  जो  मीटिंग  हो  रही  उसमें
 महाराष्ट्र

 और

 गुजरात  दोनों  की  अर्जियों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 श्री  मोतीभाई  arco  चोरों  :  महाराष्ट्र  के  प्रपोजल  पर  पैट्रोलियम  मध्रालय का क्या का  क्या
 इसमें  गेस  मिलता  है  क्या  ?  स्क्रीनिंग  कमेटी  ने  क्या  बताया  है  |

 थी  नारायण  दत  तिवारी  :  पेट्रोलियम  मिनिस्ट्री ने  कहा  है  कि  हम  थो  ita 2

 उसी  आधार  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 जो  एस०  टो०
 कादरी

 भ्रपने  जबाब  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  मामले  पर  सक्रिय

 रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ।  मे में  समझता  हूं  कि  अब  फाइलें  मिल  गई  हैं  और  11  अक्तूबर को  बैठक
 i  अपने  उत्तर  में  आपने  यह  भी  कहा  कि  यह  गेस  कम  करने  को  प्रक्रिया  पर  लगाया

 जा  रहा  है  ।  क्या  योजना  आयोग  ने  इस  बात  को  मान  लिया  है  कि  महाराष्ट्र  भर  गुजरात  में  दो

 afaz  स्थापित  करने  के  लिए  बम्बई  हाई  सरे  काफी  मात्रा  में  गेस  उपलब्ध  है  ?  क्या  वह  स्पष्ट  कह

 सकते  हैं  कि  गुजरात  के  हाजिरी  स्थान  पर  इस  यूनिट  को  लगाने  के  लिए  बम्बई  हाई  से  गेस  को

 ले  जाया  जायेगा  ?

 भी  नारायण  दस  पेट्रोलियम  मंत्रालय  ने  इस  का  पुष्टि  की  है  कि  0.4  305
 मिलियन  टन  तक  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  के  लिए  गेस  उपलब्ध  है  बशर्तें  कि  स्पंज  हू  संयंत्र
 का  स्यान  sata  यूनिट  के  लिए  ta  ले  जानी  वाली  पाईप  लाईन  के  नजदीक  हो

 दूसर  सिफ  लीयन  यानि  वह  ta  जिससे  और  Gel — afana  अ  श

 निकाले  जाते  हैं  ही  सप्लाई  की  जायेगी  |  मुख्य  पाइप  लाईन  से  स्पंज  लौह  संयंत्र  तक  जोड़ने  वाली
 पाइप  लाइन  का  खच  स्पंज  alg  संयंत्र  को  वहन  करना  होगा  ।  यही  मुख्य  शर्तें  हैं  ।  लेकिन  अन्य

 भी  शर्तें हैं  ।

 थ्री  हमारी  नन्दन  बहुगुणा  :  अगर  भाप  अनुमति  दें  तो  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  यह

 नियम  गेस  बया  है  ?  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  मूल्यवान  कच्चे  प्राकृतिक  कच्च  माल

 न  होने  वाले  स्रोतों  को  ऊर्जा  के  लिए  जलाया  जा  रहा  है  ।  मगर
 भाप  मुझे

 अनुमति  दें  हो  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  लिया  गस  का  प्रकार  क्या है
 है

 ?
 क्या

 ag  मिथेन है  या  कोई  अन्य  वस्त ुहै  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  पहले  माननीय  सदस्य  इस  मंत्रालय  को
 त  देखते  रहे  मुझे

 स  है  कि  वह  इस  बारे  में  जानते  होंगे  कि  लियोन  गैस  जिसका  यहां  संबन्ध
 हे

 बह
 गस

 जिसमें  ह  और  पेट्रो के  मि
 कल  बं  निकाल

 लिया
 गया

 &

 12
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 eens
 श्री

 अलिल

 माननीय मंत्री  ने  इक  बारे  में  काफी  तैयारी  की  है  ।

 शरत  हैवी  sar  कलस  लिमिटेड में  विवाद
 |

 44,  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  te
 एण्ड

 fefaoa )  में  उन  विवादों  की  ओर  दिलाया  गंया है  जिनके  बारे  में  दिनांक  31  1982  के
 टुडे  में  समाचार  दिया  गया  था  ;

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  विकासनगर  काम्पलेक्स  में  सिस्टम्स

 सर्प  को  हटाने  के  कया  कारण
 =

 क्या  इसका  परिणाम  यह  नहीं  होगा  कि  महत्वपूर्ण  विश्लेषणात्मक  जिन्हें

 शालाओं
 में  किए  गए  अध्ययन  की  भावश्यता  होती  है  तथा  जिन्हें

 मत अध्ययन  की  आवश्यकता  होती  एक  दूसरे  से  अलग  हो  और

 सरकार  का  विचार  यह यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने का  है  कि

 भारत  हैवी  की  अनुसन्धान  और  विकास  डिविजन  जिसे  आत्मनिर्भरता  प्राप्त
 "

 की  बड़ी  उम्मीदों  से  1978  में  स्थापित  किया  गया  सभी  अपेक्षित  सुविधाए

 तथा  अपਂ  समर्थन  प्राप्त  हो  ?
 cos

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वीरभद्र

 विकासनगर  काम्पलेक्स  से  इनर्जी  सिस्टम्स  ao  को  हटाने  का  निर्णय  इत्
 र  से  किया  गया  था  कि  यह  अब  कार्यकारी  fasta  के  प्रशासनिक  नियंत्रण के  काम

 कर  रहा  है  न  कि  कारपोरेट  अनुसंधान  तथा  विकास  के  एक  अग  के  रूप  में  ।  इसके  कार्य-कोष

 को +  fare तृत  करने  और  इसे  अनुसंधान  के  अधिक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  सौंपने  के  उद्देश्य  से  ऐमा  किया  गया

 था  इसका  वर्तमान  स्थापना-स्थल  जो  अन्य  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठनों  के  fez  इन

 एककों  के  साथ  और  अच्छे  समन्वय  के  लिए  अवसर  प्रदान  करता  है  ।

 ब
 )  नहीं

 ae  सरकार  इसके  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रभाग  की  गुणात्मक  तथा
 मा भास् मक  क्षमता

 का  विकास करने
 और

 इनसे  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिए  भी  बी  ०एच  ईत एल ०  को  अपेक्षित  सम पत्

 प्रदान  करती  रहेगी  ्

 श्री  हेमवती  नन्दन  ae  गा  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  fire  पत्निका  का  जिक्र  किया

 गया  दे  उसकी  रिपोर्ट
 माननीय  मंत्री

 जी
 ने

 पढ़ली  क्या  उसमें  उन्होंने  बी एचएल  के

 13
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 yy
 यर मैन

 की  यह  टिप्पणी
 भी  देखी  है  कि  Wt  nals  तक  के  समान  होते  हैं  ।  मैं tr फर्नीचर  के  टुक  छु  को  कह  रहा ह

 द  rhs  |  जिसे  fe  वह  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  बदल  सकते हैं  ।
 अगर  हाँ  तो  क्या  वह  इस  मत  से  सहमत  अगर  तो  क्या  उन्होंने  राष्ट्र  निर्माताओं
 के  प्रति  ऐसे  शब्द  कहने  के  लिए  चेयरमेन  को  डांटा  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  विभाजन

 इसलिए  किया  गया  जिससे  कि  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  fear  जा  क्या  मैं  पूछ  सकता

 हूं  कि  नब  तक  इस  विशेष  संगठन  का  क्या  क्षेत्र  या  और  अब  इसे  कौन  से  नये  क्षेत्र  प्रदान  किये
 गए

 क्या  माननीय  मंत्री  यह  कहेंगे  कि  अब  तक  भार  एण्ड  डी  अनुभाग  की  सफलतायें
 अन्य

 लोगों  से  तकनीकी  सहयोग  करने  से  इन  लोगों  में  प्रवेश के  बेकार  हो  गयी  जिसके

 शाम  बी  ०  एच  एल  को  निर्यात-अयास  करना  पड़ा  है  जबकि  1974-75  में  59
 शत  का  भायात  किया  गया  था  ।  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  अर्थ  यह  होगा  कि  बाहर  से
 वस्तुओं  का  aaa  कैसे  किया  और  खुद  मात्र  मोर  की  गन्दी  टागों  के  सामान  रहा
 कौर  अन्त  में  |

 क
 अघ्यक्ष  महोदय  :  वे  इन  प्रश्नों  का  केवल  एक  ही  पूरक  प्रश्न  बनाने  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उनको  वर्णमाला  की  जानकारी  से  आगे  न  जाती
 es

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :  मैं  मंत्री  महोदय  से  1945  के  बाद  का
 पर्व  रहा  इसलिए

 by  | ६-1  ate  भी  अधिक  होगा  ।  आखिर  में  मैं  माननीय  मंत्री से  यह  पुछना  चाहता  हूं
 ं

 कि  कया  इंडिया
 एड  att  aa  समाचार  पैरों  में  रिपोर्टों  को  पढ़  कर  सर्वोच्च  वैज्ञानिकों  जिन्होंने  खुद  ही  एक
 समिति  का  गठन  किया  की  कार्यकारी  समिति  को  बैठक  बुलाई  है  भर  उसमें  उन्होंने  इस  आर
 एण्ड  डी  के  विभाजन  के  बारे  में  उनके  विचारों  को  पुछा  है  ?

 a

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जहां  तक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैंने  बी  ०एच  ०ई  ०एल  ०
 के  चेयरमन  से  टूट  में  ot  कथित  वक्तव्य  कि  उनको  फर्नीचर  का  एक  टुकड़ा  आदि

 कहा  गया है  के  बारे  में  पुछा  था  ।  उन्होंने  जोर  देकर  कहा है  कि  किसी  से  भी  उन्होंने  ऐसी
 कोई

 बात  नहीं  कही  बी  एचएएल  के  प्रचार  विभाग  के  प्रचार  अधिकारी  ने  पड  को

 एक  पत्र  लिखा  जिसमें  उन्होंने  इस  तथ्य  के  बारे  में  मनाही  की  है  ।  साथ  ही  कल  ही  चेयरमैन
 दवारा  मुझ  से  मिले  थे  भर  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्होंने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  इस

 इस  संदर्भ  में  प्रश्न  के  उत्तर  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  जहां  तक  प्रश्न  का  संबंध

 यह  ऊर्जा  प्रणाली  सर्प  आर  एण्ड  डो  प्र प  की  स्थापना  के  बाद  स्थापित  की  गई  थी  ।  गौर
 नसे  हैदराबाद  में  क्षेत्रीय  अनुसंधान  .

 प्रयोगशाला  के  साथ  मिलकर

 Tae  और  अवशेषों  से  प्राप्त  ऊर्जा  पर  अनुसंधान  कार्य  करने  की  जिम्मेदारी  सोंपी  गई  थी

 पद  में  इस  ऊर्जा  प्रणाली  ग्रुप  को  तिरछी  केन्द्र  की  गतिविधियों  के  साथ  जोड़
 Ll

 गया  |

 aa  केन्द्र  गुण  अवशेषों  से  ऊर्जा  विकास
 >  rs at  साईकिल नाथा  सामान्य  भार  एण्ड  ही  ग्र  प  का  काम  देख  रहा  है  |  केन्द्र भीर  सेवाए
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 —__—_—_—_——  we

 siaafaaa  qafaaet  डिजाइनों  ,  am  और  विशेष  परियोजनाएं  ,  गर्मी  का

 व्य  का  भेजा  जाना  और  कोयला  और  सम्बन्धित  आर  एण्ड और  डी  ग्रूप  आदि
 का

 कार्य
 .  देख  रहा  था  ।  क्योंकि  दोनों  ही  अनुसंधान  कार्य  एक  दूसरे से  सम्बन्धित  थे  इसलिए  नि  को

 मिलाकर  कार्यकारी  तिरछी  के  अधीन  कर  दिया  गया  है  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  इसका

 विलय  ऊर्जा  प्राणालियों  के  और  अच्छे  परिणाम  निकालने  के  उद्देश्य  से  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  अनुसंधान  कायें  होता  मेरे  विचार  में

 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  समय  पव  इस  सम्मानित  सदन  मे  दिए  गए  अपने  भाषण  में  भारत  हैवी
 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  कार्यों  की  प्रशंसा  की  थी  भौर  मैं  समझता  हूं  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  अथवा

 इसकी  स्थापना  के  बाद  इनकी  जो  कुछ  भी  उपलब्धि  है  नह  पुरे  देश  के  लिए  वें  का  विषय

 अनुसंधान  गौर  विकास  के  क्षत्र  में  इसमे  कई  कार्य  किए  हैं  उदाहरण  के तौर  पर  उसने

 फ्लयडाइसड  कनेक्शन  बॉयल रस  लौ  के  आधार  पर  बायलर  के  लिए  कोल  गेस

 परंपरागत  ऊर्जा  विकास  का  बकरी  चालित  फास्ट  ast  टेस्ट  रिएक्टर  के  लिए
 स्टीम  टरबाइनस  आदि  ।  इसकी  नवीनतम  उपलब्धि  सौर  ऊर्जा  के  लिए  फोटो  वोलटेक  सील्ड  का

 वकास  है  ।  मैं  यहाँ  उसकी  उपलब्धियों  की  पुरी  सूची  देने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता  ।  हमने
 भारत  इक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  रिपोर्टो ंके  माध्यम से  समय  समय  पर  इसके  द्वारा  किए

 ए  अनुसंधान  भर  विकास  के  सम्बन्ध  में  पुरी  सुचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  इच्छुक  तो  मैं  में  किए  जा  रहे  अनुसंधान  कार्यों  सम्बन्धी  विवरण  को  ga:  सभा

 पटल  पर  रखने  के  लिए  तयार  हूं  ।
 a

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  इन्डिया  टन  में  प्रकाशित  जिसका

 जिक्र  मैंने  अपने  प्रश्न  में  किया  के  सम्बन्ध  में  सभापति  द्वारा  किए  गए  खंडन  की  fafa  atk

 समय  जानना  चाहता  क्या  यह  मेरे  प्रश्न  पूछने  के  बाद  fear  गया  था  मेरे  प्रश्न  से

 उन्होंने  प्रशन  ही  नहीं  उठता  कया  प्रश्न  नहीं  उठता  ?  मैंने  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित

 प्रश्न  पूछा  था  जो  इस  समूल  उद्योग  विशेष  की  आत्मनिर्भरता  ,  अनुसंधान  और  विकास  के  बारे  में

 जिस  पर  हम  सब  को  गव  है  किन्तु  इस  सरकार  की  गलत  और  अकाल्पनिक  नीतियों  द्वारा

 इसे  ढाया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  को  मेरे  प्रश्न  का  सही  उत्तर  देना  होगा  ।

 ओर  अन्त  में  उन्होंने  कहा  कि  बहुत  सी  उपलब्धियां  हुई  हैं  ।  मेरा  आरोप  यह  है  कि  उन

 उपलब्धियों  को  say  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  इन  वर्षों  में  उन  वस्तुओं  का  भी  आयात  किया

 गया  जिनके  सम्बन्ध  में  हम  प्रौद्योगिकी  और  सामान  दोनों  मामलों  में  आत्मनिर्भर  थे  ।  कया

 मंत्री  मोदी  य  ने  उस  प्रश्न  विशेष  को  ध्यान  में  रखकर  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  था 1?  यदि  तो
 =e न मैं  दूसरा प्रश्न  पीछा  ।

 wot  माननीय  सट  tq itt  नारायण  qa  तिवारी  म STU  Teese  द्वारा  यह  प्रश्न पूछे  जाने से  बहुत

 पहले  31  1982  को ग  के  अध्यक्ष  की  भोर
 से

 प्रचार  अधिकारी  द्वारा  खंडन  पत्र
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 ५

 पड  को  लिखा
 गया

 था
 ।  मेरे  पास  उस  पत्र

 की  एक  प्रति  है  ।  मैं  उसका  एक  अश
 .  a  ह

 पढ़  ता

 इंडिया
 टुडे

 के  31  1982 के  अंक में  भारत  हैवी  इल

 लिमिटेड  की  विद्युत  संबंधी  समस्याए '  शिक्षक  से  दिए  गए  लेख  को  देखें  eit

 TEq में  जो  सुचना  दी  गई  है  वह  तथ्यपूर्ण  नहीं  है  ।  इस  लेख  के  दो  लेखकों  ने  हमारे

 ane  sare  श्री  पुरी  को  उद्धृत  किया है  ।  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता

 हूं
 कि  दोनों  में  से  किसी  भी  लेखक  को  यह  बयान  नहीं  दिया  था  ।  उद्धरण

 में
 प्रकाशित  अध्यक्ष  द्वारा  बताया  गया  बयान  उनकी  अपनी  कल्पना  है  ।  इस  लेख ने

 sare  गए  मामलों  के  संबंध  में  इन  दोनों  लेखकों  ने  कभी  भी  अध्यक्ष  से
 मुलाकात  नहीं

 ati  इसी  उद्धरण  में  प्रकाशित  हमारे  अनुसंधान  और

 श्री  बालाकृष्णन  द्वारा  बताए  गए  बयान  वास्तव  में  सही  नहीं  हैं  भीर  उन्हें
 नकारा  गया  है  |

 क  कि
 भी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  आयातित  वस्तुओं  के  बारे  में  आप  क्या  ?

 ह

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  आयात क॑  सम्बन्ध  जिस  व्यक्ति  को  भल  के  संबंध  में
 जानकारी  वह  अच्छी  तरह  जानता  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  ५ 1 भल  के  बारे  में  सदस्य को
 भी  asl  जानकारी  कि  प्रौद्योगिकी  आवश्यकताओं  और  ग्राहकों  की  मांग  को  पुरा  करने
 के  सिवाय  किसी  भी  वस्तु  का  आयात  नहीं  किया है  ।  मैं  समझता  हूं  जब  मैंने  कहा  कि  प्रोद्योगिकी

 के  प्रयोग  के  बारे  में  हमें  पर  गव  होना  चाहिए  तो  सदन  मेरे  इस  मुल्यांकन  से  सहमत
 भल  द्वारा  समय  समय  पर  करीब  36  से  38  सहयोग  ,  संबंधी  समझौते  किए  गए  अब

 भधघिकतर  समझौतों  पर  इस  ag  में  उपलब्धि  मिली  है  कि  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  पहले  ही

 किया  गया  है  भर  कुछ  मामलों  में  कुछ  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  समझौते  भी  किए  गए
 जो

 कुछ  निश्चित  समय  तक  आयात  करने  के  लिए  किए  गए  हैं  ।  प्रौद्योगिकी  आयोग  संबंघी म
 मामल

 में  काफी  भागे  बढ़  रहा है  और  जिन  आयातित  वस्तुए  के  बारे  में  वह  कह  रहे  हैं

 वस्तुओं  का  आयात  किया  जा  रहा  है  जो  नई  प्रोद्योगिकी  की  शुरूआत  करने  या  ग्राहकों
 की  मांग  को  पुरी  करने  के  लिए  आवश्यक हैं  ।

 sit  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मंत्री  महोदय  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  मैं  एक
 क्

 देना  कि  मैं  इस  प्रश्न  पर  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।
 क

 श्री  ई०  वाला नन्दन :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  केवल  उन  आवश्यक  वस्तुओं  का
 साथ

 भायात  कर  रहे  हैं  जिनसे  हमारे  विकास  सम्बन्धी  प्रयत्नों  में  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।
 लेकिन  यह  बात

 कश  में  की  गई  उपलब्धियों तथ्यों  के  विरुद्ध  है  क्योंकि  आयात  हमारे  अनुसंधान  भर  विकास

 के  विरुद्ध  है  ।  हमें  अपने  वैज्ञानिकों  पर  गे  क्या  सरकार  की  जाँच  करेगी  कि  क्या
 =  ca

 oad  आयात  के  मामले  दें  कुछ  गलत  कायें  किया है  ?
 सेने

 चामस
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 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  यह
 pipe

 कर  दिया  है  कि  हम  केवल  उन्हीं

 वस्तुओं  या  पुर्जों  विशेष  का  आयात  कर ae  जो  न  औद्योगिकी  की  शुरूआत  अथवा  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  में  ग्राहकों  की  भावश्यक  माँगों  को  पूरा  करने  क ेड  भावश्यक  हैं  ।  केवल
 उन्हीं  वस्तु सुमों

 आयात  किया  गया  है  जिसकी  अनुमति  a  गई  है  ।  |

 श्री  वीरेन  घोष  उस  समय  विवाद  का  केन्द्र  बन  गया  जब  एक  बहु-राष्ट्रीय  जमन

 फर्म  के  साथ  एक  समझौता  किया  जोकि  एकदम  अनावश्यक  था  ।  उस  समझौते  को  पूर्णत
 भंडाफोड़  किया  गया  था  और  सरकार  द्वारा  उसका  कोई  उपयुक्त  उत्तर  नहीं  गया  ।  यह

 /  कई  पुर्जे और प्रश्न  पुनः  सदन  के  समक्ष  रखा  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी है

 fray  या
 तकनी

 की  सहयोग  सम्बन्धी  समझौतों  पर  विचार  किया  जा  रहा है है  और  आयात  किया

 जा  रहा है  ।  जिनहें  कि  अथवा  अन्यथा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  तक  तेयार  किया  जा  सकता
 खंडन  या  दृढ  कथन  से  किसी  तक  को  काटा  नहीं  जा  सकता  ।  क्या  सरकार  इस  मामले  कीः

 वैज्ञानिक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जाँच  पड़ताल  कराएगी  ?
 . wm

 =
 yeaa  महोदय  इसका  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  ।

 [1
 श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  ag  जाँच  के  लिए  कह  रहे  हैं  |

 |
 द्रव्य  महोदय  :  इस  बात  को  दोहराया  गया  ।  ॥

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  भल  हमारे  देश व  गौरव  है  और  देश  के  बाहर  भी

 के  उत्पादनों  की  ब बहुत  मांग है  ।  क्या इस  बात  की  को प्रशंसा
 नहीं  करनी  चाहिए

 ?  उस  पर

 मंत्री  महोदय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  भल  ने  बहुत  सफलता  लीविया  थाइलेंड

 ं  इस  सफल शौर  अन्य  देशों  को  युनिट  निर्यात  किए  हैं  ।  हमें  सफल  उपलब्धि
 के  लिए

 देनी  चाहिए  ।.  ह  बक

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  सरकार  ही  भल  की  हर  aq  विदेशो ंसे  बहुत सी  वस्तुए

 आयात  करने के  लिए  निन्दा  करती  रही  है  ।

 जमता
 4

 =  कूलर  मुख  लोह  का  निर्यात

 #45

 भी  दूसर  लाल  era  लादी  ि
 ह बताने क  किः

 कया  यह  सच

 च
 है  कि

 ga
 लोग

 अयस्क
 का  कम  निर्यात  मूल्य  पर

 सप्लाई  किया
 जाता है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 17
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 गत  तीन  वर्षों  atura  कितना  उत्पादन  किन-किन  देशों  को  कितना-कितना

 लौह  अयस्क  निर्यात  किया
 ar  बॉर  are  सूची

 का  ब्यौरा  क्या  और

 की  स्थिति  में क  पधार  ala क्या  सरकार  का  निर्यात  gal  जा
 का  कोड  विवाद  हैं

 उद्योग और  इस्पात  तथा  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  fare  at)
 (*)

 से
 एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया है
 ह

 विवरण
 झ्  क

 और  मुख  आयरन  भोर  कम्पनी  लिमिटेड  अपने  लौह-अयस्क  सांद्रण का का
 प्रवर्तन मान निर्यात-मूल  ्य  अपने  उत्पाद  को  स्वीकार्यता  तथा  ऐसे  उत्पादों के

 त

 चम्तरॉष्ट्रीय  eat  को
 ध्यान में  रख  कर  विभिन्‍न

 खरीददारों
 के  साथ  बात  चात मौत  कर  ने  ट तय  करती

 करनी
 है  ।

 मों  ~  मुख  आयरन  मौर  कम्पनी  लिमिटेड  ने  वाणिज्य  क  स्तर  लौह-अयस्क

 सांद्रा का  उत्पादन  |
 1981  से  किया  था ।  निर्यात  तथा  अतिशेष

 प्रकार माल  के  आँकड़े इस
 =  s

 झर वाघ  सारा

 sto  एस०  डी०  )

 उत्पादन :

 1.10.81 को  अद्य  शेष  माल  33,095

 580,966 1981-
 82

 (1.10.81

 1982-83  (31.8.82  तक )  418,750

 निर्यात  :

 1,032,811 कुल
 ब  धा  अय  बर

 रूमानिया  को  883,18

 चेकोस्लोवाकिया  को  29,873

 —_——_— —  कारण
 91  3,060

 119,751
 31.8 81  को  इतिशेष माल  cers

 j8
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 ae
 के सांद्रण  मोल  सरसर  भो  मता  है  पिट  भरक  मचता  निए  था

 रहे  हैं  ।
 a  हि  ्

 तर
 में

 कहा
 गया

 है
 कि  हुर

 गुल
 श्री  डू मर  लाल  बेठा :

 प्रश्न
 मं

 अधिक  कम्पनी  लिमिटेड  अपने  लौह-अयस्क  सांद्रण  का  निर्यात-मूल्य  अपने  उत्पाद  की  स

 तथा  ऐसे  उत्पादों  के  प्रचलित  अन्तर्राष्ट्रीय  geal  को  ध्यान  में  रख  कर  विभिन्‍न न
 खरीददारों

 के

 साथ  बातचीत  करके  तय  करती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बातचीत
 द्वार

 द्
 star

 स्वीकार्य लि
 गया  मूल्य  कितना  है  ?  प्रचलित  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  कितना  है  और  उत्पाद  की

 कर  त  क्या  है  ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  कुद्रमुख  संयंत्र  ईरानी  समझौते  के  अनुकूल  जिसे  अभी

 काय
 कार्यान्वित

 किया  जाना  शेष  है  ।  जेसा  कि  मैंने  पुरे  मामले  पर  बातचीत  की  गई  है  ।  स्वीडन

 र  ब्राजील  जेसे  देश  इसके  मुख्य  संभरक  देश  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अघिक  होड़  लगा

 it  मत  रूमानिया  के  साथ  हमने  जो  मुल्य  निर्धारित  किया है  के  प्रारम्भिक  ag

 तक  इसका  मूल्य  16.5  प्रति  डी  ०  एम०  elo  यह  कहा  जा  सकता है  कि  लौह-अयस्क  के

 निर्यात  के  मुल्य  के  मुकाबले  में  यह  बिलकुल  उपयुक्त  मूल्य  है  ।  उत्पाद  की  स्वीकार्यता  भर

 लित  अन्तराष्ट्रीय  मुल्यों  को  ध्यान  में  रखकर
 हदी  यह  निर्यात  मूल्य  निर्धारित

 द
 मता ह  हि

 ot  SAT  लाल
 बेठा

 :  प्रचलित  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  कितना
 है

 ?
 panel

 a  नारायण  दत्त t faare  5  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  घटता  बढ़ता  रहता  , |

 श्री  इसरर  लाल  बैठा  :  उत्पाद  की  कोमल  कितनी है
 ?

 ह एक  माननीय  सदस्य  :  घटता  बढ़ता  रहता

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  चू  कि  अब  केवल  दो  ही  लाइनें  चल  रह ट  जैसा  कि

 पत्र  में  उ  cha  किया  गया  ard  1982  तक  के  आधे  वर्ष  में  हमें  36.34  करोड ़रुपए की

 हानि  हुई  ।  चू  कि  इसके  अन्य  भी  कई  कारण  हैं  ।  अतः  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  साथ  उत्पाद  की

 ड कीमत  का  निर्णय  करना  कठिन  |
 कक

 क  श्री  सत्पसाघन  चक्रवती :  प्रश्न  लौह-अस्सक  के  arma  से  संबंघित  © =
 x

 Penk. हमें  बतायेंगे  कि  क्या  ने  भारत
 से  लौह-अयस्क

 का  निर्यात  करना  बहुत  कम

 :  दिया  हैं  ।  यदि  तो  जापान  में  इसका  कारण  मूल्य  या  क्या  है  ?  आप  ले

 का  निर्यात  अन्य  किन  देशों  को  करने  का  प्रयत्न  कर  द्ग =

 श्री  नारायण  द दत्त
 प्र

 वारी :
 माननीय

 सदस्य  इससे  स सहमत  होंगे  कि  परवत  कु  भुख
 योजना

 के  प्रश्न से  उत्पन  नहीं  होता  है  । 2
 a

 19
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 श्री  सत्यसाघन  चक्रवातों :  राष्ट्र  को  यहं  जानने  अधिकार  है  ा  यदि  वह  पूरी  सूचना
 ay.

 देने  की  स्थिति में  नहीं  हैं  तो
 व्या a  ण्  ह  जाप्य  भी  है  कि  वह  इसका  अगली  बार  देंगे

 ।

 wear  महोदय  एक  और  प्रश्न का  छोटी
 दे  सकते  हैं

 :

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  मंत्री  महोदय  को  a
 यस्क  के

 नियत  की

 रिचा  को  wet

 तरह
 &

 जानकारी
 है  ।

 wear  महोदय  :  माप  एक  अन्य
 प्रश्न

 का  नोटिस  दे  सकते  हैं
 ।.

 anes
 |

 ए०
 की

 बस फल्

 *46,  tett  सत्य  नारायण  जटिया  :

 थो  राजेश  कुमार  सिंह  :  न्य  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 ः ध :

 भारत
 का

 प्रथम  इनसेट  ए०  असफल हो  गया  है  और  सरकार ने  इसे  त्याग
 दिया &  ;  i

 म

 यदि
 तो

 इसकी  असफलता  के  लिए  उत्तरदायी  प्रमुख  कारण  क्या

 ओर
 (7)

 सरकार  द्वारा  इस  प्रयोग  पर  कुल  कितना  खर्चे  किया  गया  ;

 ter\  इन  yo  को  असफलता  से  प्रभावित  कार्यक्रमों  को  जारी  रखने
 के  लिए कि

 वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  कौर  प्रोमो  इलेक्ट्रा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा ऊर्जा  मंत्रालय

 hia
 ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में

 cise
 मंत्री  सो०  पी०  एन०  fag)  :  हाँ

 ए०  की  सफलता  के  विस्तृत  पुनरीक्षण  के  लिए  आदेश  दे  दिए  गए  हैं  ।  जब

 तक  कि  असफलता  का  विश्लेषण  पुरा  नहीं  होता  जिसके  कि  अक्तूबर  1982  के  अन्त  तक  पूरा

 होने  की  संभावना  असफलता
 के

 कारणों  के  किसी  निश्चित  निर्धारण  पर
 पहुंचना

 मग सामयिक

 होगा  1

 अन्तरिक्ष  जिसमें  प्रणाली  के  कक्षा  में  दो
 अंतरिक्षयान

 उनके  नियंत्रक  तथा  प्रबन्ध  के  लिए  भूमि  पर  प्रधान  नियंत्रण  सुविधा  शामिल  के  लिए  स

 अन्तरिक्ष-खंड  पर  अगस्त  31,  1982
 जगत  परिव्यय  की  राशि  113  करोड़  रुपए  है  |  |

 mh  [10 4  hm Ppa त्न न  व्यय  को  राशि  83.0  निरोध  रुपए  के  लगभग ४
 की  योजना

 =  हुए  =
 |_.  ‘eee स

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  प्री
 a

 प्रणाली  के  रूप
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 |  ato  भर्थात  द्वितीय  me  लापता के  समय  तक  (1) wae

 सभी  28  स्थिर  भू-केन्द्रों  का  इस्तेमाल  करते  हुए  समस्त  सुदूर  क्षेत्र  तक  तथा  प्रमुख

 मार्गो पर  संक्षिप्त  जरूरी  दूरसंचार  सेवा  को  और  (2)  सभी  eto  alo  उप  ग्रह
 अन्त संबंध  क्रम

 प्रसारण  सेवा  को  इन्टेल सेंट  प्र  घानुकरों  की  अतिरिकत  क्षमता  पट्ट  पर  लेकर  |  किया
 दन्त जाएगा  ;  3८.  लपेट  प्रषानकर  को  आंशिक  रूप  में  पट्ट  पर  लेकर  विस्तार क सके  सात  दूरसंचार

 न्द्रों  के  प्रचालन  काय  का  स्थापन  पहले  ही  कर  दिया  गया  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय
 :  हमने  इस  पर  विस्तृत  चर्चा  की  है  ।

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया :  मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  हनपल्यचवास  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  मामला
 है

 ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  क्यों  जाया  किया  जाये
 ह्

 ste  तय  नारायण  जटिया :  मैं  सीधा  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  लोग  सोधा  प्रश्न  ही  पूछते  टेढ़ा  कोई  पूछता है  ॥

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  सीधा  आदमी  सीघा  प्रश्न  ।  ल  x

 हमारा  फेल  हुआ  दुनिया  के  जितने  भी  सैटलाइट  अन्तरिक्ष  में  स्थित

 eh  सैटलाइट  wa  डिजाइन  की  तो  उसमें  तीन  प्रकार  की  डिजाइन  दूर  —
 मौसम  f  दूरदर्शन  कौर  रेडियो  वाली  3  सुविधाएं  उसमें  रखीं  इस  सेटलाइट  की
 fat  3  जानकारियों  के  लिए  एकत्रित  की  गई  थी  ।  जो  दूसरें  सेटलाइट  बने  उनमें  2  पंख पंख  होते

 लेकिन  हमारे  इसके  डिजाइन  में  केवल  एक  हांथ  कौर  एक  पंख  वह  खुला  नहीं  ।  इस के

 कारणें
 नो  सारी  योजनाएं  वह  धमाल  हो  गई  ।

 a
 |  रा  प्रश्न  यह  है  कि  इनसेट-  जो  फेल  हुआ  है  यह  डिजाइन  की  संरचना  में  दोष

 oie
 हुआ  है  कया

 दूसरा  प्रशन
 यह  है  कि  जो  इसका  टेंडर

 हुआ था  उसमें  हुमेरा  एयर  क्राफ्ट =e

 अममेरिक। को है को  है  दूसरे  फोड  एयरो  |  ने  टेंडर  के  लिए  मना  कर  दिया या  टेंडर  समान
 .  .

 आए  थे  ?

 श्रेय  महोदय  :  यह  सारी  बातें  बा
 गई

 श्री  सत्य  नारायण ज  टेंडर  मांगे गये  ह थे तो क्या  उसने
 टेंडर  देने  से  इन्कार

 कर

 दिया  ध  हमारा  ter
 सा  स

 है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  यह  सारी  बातें  भा  चुकी  हैं  ।  ।

 21
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 अध्यक्ष  महोदय :  उन्हें  सदन  में  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।  अंब  श्री  त्रिलोक

 चन्द  बोलेंगे--प्रश्न  संख्या  47  |

 इसका  पहल ेही  दिया  जा  कुन  यदि
 आप

 शादी
 वृत्तांत  को देखें तो

 आपको  पता  चल  जाएगा 1।  1.

 aeyzat a म महोदय  कोई  wh  नहीं  पड़ता  है  ।  सब  बातों  का  उत्तर  दिया  जा  चूका  है  ।

 aq sit  सत्य  नारायण  जटिया  डिजाइन  के  दोष  के  कारण  हुआ  है  ?  मैं  साघारणसी

 con

 swore  महोदय
 यह  सारी  बातें

 जा दी गई हैं
 ।

 नहीं  आया sit  oer  नारायण

 अघ्यक्ष  महोदय  :  नहीं  कैसे  भाया है  ?
 (exer)

 पी  मदद  आप  अनावश्यक  रूप
 rare  क्यों

 बाल
 स  हैं  a  बप

 कायें
 की  जानकारी  है  ।  |  |  न  कु

 ह  a  ii  महोदय
 :  म

 इसकी
 अनुमति  नहीं  दे  सक

 कता  इक  बार
 बार  दोहराया  गया

 है

 श्री  फूल  चंद  वर्मा  :  अध्यक्ष  जब  यह  नवाब  आ  गया  था  a
 यह प्रश्न

 एलाऊ
 a

 ह  bs  |. यों  किया  गया  ?  आपको  इसे  स्थगित  कर  देना  चाहिए  था  ।  ।

 Wea  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  कों  समझने का आप  कुछ  बातों
 प्रयास  करें  ?

 श्री  fag  :  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  मैंने
 अपने  लिखित  वक्तव्य  में  दिया  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हुं  कि  जो  निविदा  दी  गई  है  वह  उसके
 बारे  में  स्पष्टीकरण  चाहत  हैं  ।  हमारी  प्रणाली  ये  निविदाएं  लिखित  रूप  में  2  की  है  i

 15  देशों  या  15  कम्पनियों  में  ये  टेलर  करीब  100  डालर  में  लिए  लेकिन  केवल  दो ी  कम्पनियों

 वे
 अपने  टेलर  भरें  और  अपने  आदमी  ati  उनमें  से  एक  था  फोड  एयरोस्पेस  मी  दूसरा

 हयुग्स  ।  मैं  नहीं  समझता  कोई  मौर  स्पष्टीकरण देना  आवश्यक  है  |  सन्  ढ्

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  जब  जनता  सरकार  के  शासन  काल  में  भास्कर  उपग्रह  असफल

 उद् गुमा  था  तो  भापने  कहा  था--इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  गिरने  वालो  है
 नगा  इसका

 ब्पतलब  है  कि  आपकी  सरकार  भी  aa  गिरने  वाली  है  ?  |
 ह  a

 श्री सं
 एन

 सिह
 मानन  tm

 सदस्य
 लि

 विश्वास  इस
 तथ्य  को

 |
 कौर  मंजू  के  ही  शासन ष

 के
 दौरान  कीजिए

 इक
 कारी  है  कि  सभी

 :
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 ध

 उस  अंतरिक्षयान  के  केवल  एक  पहर  are  जोड़ा  है  कि  उस  अंतरिक्षयान  के  माध्यम  से  ग्रामीण

 क्षेत्रो  में
 टेलिविजन  दिखाई जाएं

 जिसको  आपकी  प्रधानमंत्री  ने  अस्वीकार  कर  दिया  था  ।

 —  महोदय
 :  श्री  ml कम  से  कम  उसकी  आशाओं  पर  पानी  मत  डालिए  ।

 att  fag  नहीं  ।
 ध

 थ्री  साधन  नावों  ;
 प्रशन  वह  इस वह इ  sap  शाथ  डालर  के  लिए  जिम्मेदार  है

 '**
 | |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  चुका है  मैंने  आपके  प्रश्न  को  मी  लेने का

 प्रयत्न  किया  है  लेकिन  प्रश्न  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 geil  के  लिखित  उत्तर

 केरल  में
 हुई

 शराब
 दुर्घटना

 #47,  ott  त्रिलोक  चन्द  :  a

 att  बी ०डी ०  fag  :  FAT  गह  सत्र  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 amt  केर
 ल  में  हाल में  शराब-दुघर्टना में  मरने  वालों  की  बड़ी  संख्या  को  देखते

 हुये  सरकार ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों में  बार-बार हो  रही
 kid

 दुर्घटनाओं  को  रोकने के  लिये
 नकली  शराब  बनाने  मौर  इसकी  बिक्री  के  लिए  एक  अधिक  गर  केन्द्रीय  कानून  लाने  की

 वांछनीयता  पर  विचार  किया  और
 =

 a यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  कि  गये  हैं  ?
 न

 क्  गह  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  भर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार के

 गिने  नहीं है  ।

 नशिली  शराब  का
 निर्माण  तय  तथा  विक्रय  राज्य

 सरकारों  के  अधिकार  त्र  दें
 आते  हैं  शराब सं  भारतीय  दण्ड  राज्य

 सरकारों  संघ
 क्षत्र  प्रशासनों

 के  आबकारी  तथ
 लि  मद्य निषेध  कानूनों  के  अधीन

 नियमित
 कि

 जाते  हैं  1

 म्

 ग  ह

 23
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 परन्तु
 सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है

 कि  वे  अवैध  गरीब  की  समस्या  से  निपटने  के
 है  निए

 लघु  अवधि
 के  और  ale

 अवधि
 के  दोनों

 उपाय  करें  ।

 स्सटपबाकाश  ai;  ,

 *48.  श्री  नवीन  वाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतान
 नि  को

 कपा
 कि

 ()
 क्या  लग  उद्योगों  में  रुगण रुग्ण  एककों  को  rest

 तकों
 को

 सस्य
 दिन-प्रतिदिन
 Fo

 fea  बढ़ती
 जा

 रही  है  |

 यदि  तो  31  1982
 ae इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं

 हैं  ;
 फी  a  प्रतिशत

 कितना  था
 गौर a

 =>
 (7)  क्या  सरकार  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन

 ्
 at  संबंधी  अपनी  नीति  में  —  परिवर्तन

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  .  जिस  पर
 त

 20  ait  कार्यक्रम  में  विशेष रूप  से  जोर
 tn

 fear  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  ह

 सराम  ea  i

 नहीं 1

 नही  नहीं  उठता
 ै

 ी

 att

 सरकार  ने  लघु  उद्योगों  के  विकास  को  सुलभ  बनाने  और  प्रौद्योगि  ही
 को

 अद्यतन

 क  a  त्रों बनाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  जिनमें  संस्थागत  कार्य  का  विस्तार  विशेषकर

 Haq  एककों  को  आवश्यक  सहायता  alt  सेवाएं  प्रदान  कार्यशाला  को
 समेकित  कराना  भौर  उनमें  सुघार  प्रक्रिया  और  उत्पाद  विकास  केन्द्रों  बौर  क्षत्र  परीक्षण

 केन्द्रों  की  स्थापना  करना  बढ़ी  हुई  विपणन  सहायता  को  व्यवस्था  विपिन  नन  केन्द्रीय  और

 राज्य  अभिकरणों  -  के  साथ  समन्वय  और  सम्पर्क  बनाए  रखने  तथा  कच्ची  सामग्री  आदि  की

 रुकावटों
 को  दूर  करना  आदि  सम्मिलित  हैं  |

 गेर-सरकारी  निगमित  क्षेत्र  के  faa  घोषणा  संबंधी  भष्ययन  दल  को  रिपोर्ट

 *.10.  श्री  धार एन  :
 र

 a  tt
 के ०  रामर्मात  :

 अलिक
 बताने

 की  णा
 करेंगे

 कि  :.

 बह्  |.  थ  हैं पड

 a  क्या  छठी  aise  a  मेर-सरकारी  निगमित  क्षत्र  के

 वीं  अध्ययन  दल  में  अपना
 नि  और

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दौ
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 यदि  को
 इसकी

 ge  सिफारि  बया  है  ;
 और

 काय cal  न  किये  जाने  पर  सरकार यदि  तो  इसके  क्या  -  कारण

 की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?  ब्  थ  at

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना में  निधी

 निगमित  क्षेत्र  की  वित्त-व्यवस्था  से  संबंधित  अध्ययन  दल  अपनी  सिफारिशों  को  अ  तिम  रूप

 देने  की
 प्रक्रिया

 में  लगा  हुआ  है  भर  इसके  1982  के  अन्त तक  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  देने  को  आशा  है  ।  इसमें  निहित  मामले  जटिल  जिनकी  विस्तृत  जाँच  किए  जाने

 की  आवश्यकता  इस  कारण  ag  निर्धारित  समयावधि  के  भीतर  पूरा  नहीं  किया
 जा  सका  |  सलिए  सरकार  अध्ययन  दल  का  समय  1982  तक  बढ़ाने  के  लिए

 सहमत हो  गई

 दहेज  के  कारण  हुई  मौतें  इर

 *50,  श्री ए
 है  के ०  सेजबलकर :

 भी
 बीन  ato  देसाई  क्या  गृह ह  मंत्री  यह

 बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि  :

 बा  सरकार  ने  देश  में  त  दहेज  के  कारण कर  च्  पिछले  महीने  के  दौरान  राज्यवार  हुई

 मौतों  का  पता  लगाया  है  ;  गौर

 इस  मीनेस  को  रोकने  के  लिये  दहेज  अधिनियम  मे  संशोधन

 हि
 क्या

 प्रभावी  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 गुह  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  राज्य  सरकारें  और  संघ  wife  are  प्रशासन

 aq  हों  से  संबंधित  कानून  लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  पिछले  महीनों  के  दोरान

 दहेज  कारण  हुई  मौतों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  के  संबंध  में  अखिल  भारतीय  आधार  पर

 कोई  मांकड़  संकलित  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  ag  राज्य  का  विषय  है  ।

 इस  सबंध  में  13-8-1982  को  राज्य  सरकारों  भीर  संघ  शासित  क्षत्र

 _  प्रशासनों  को  विस्तृत  जारी  किए  गए  थे  ।  जारी  किए  गए  निदेशों  की  प्रतिलिपि  सभापटत्त

 पर  रखी  जाती  है  थाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ao  5464/82]  दहेज  की  बुराई

 को  रोकने के  लिए  सरकार
 वर्तमान

 दहेज  निवेश  अधिनियम  1961  में  संशोधन  करने पर  विचार

 कर  रही  है  ।

 ड
 तारापुर  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  के

 लिए
 ई ईधन  की  प्राप्ति

 कला
 5  1.  श्रीमती  भाई  शार कार  चौधरी  :

 शो  बापूसाहिब  पालेकर  :

 रसा  अवात  मंतो  बताने
 की  कमा

 ह
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 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  तारापुर  परमाणु  विजय त  केन्द्र  के  लिए  अपेक्षित  परमाणु

 ईघन  प्राप्त  नहीं  किया  ज्ञाता  तो  उसके  लिए  काय  करना  कठिन  हो  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  किन-किन  देशों  के  साथ  ऐसा  ईधन  प्राप्त  करने
 के

 लिए ९  अतीत

 करने का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  :  सपलब्ध  ईधन  को  लम्बे  समय  चलाने  के

 उद्देश्य  से  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  को  उसके  विद्युत-स्तर  से  कम  स्तर  चलाया  जा

 रहा है  ।  अनुमान  है  कि  ईधन  का  ब्रेन  भंडार  सन्‌  1964  तक  चलेगा  ।  तथापि  भारत

 सरकार  इस  बात  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखेगी  कि  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  लगातार  काम

 करता  रहे  |

 अमरीका  के  साथ  हाल  ही  में  हुई  एक  सहमति  के  तारापुर  परमाणु  बिजली

 घर  की  ईधन  संबधी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  का  दायत्वि  अमरीका  के  स्थान  पर  फ्रांस  ले

 तथा  यह  दायित्व  सन्‌  1963  में  भारत  और  अमरीका  के  बीच  हुए  सहकार  करार  की  और  उस

 करार  के  आधार  पर  सन्‌  1971  में  हुए  सु रक्षोपाय  संबंधी  करार  की  सीमाओं  में  रहेगा  ।  wig

 के  साथ  कुछ  वात-नीत  हुई  है  तथा  दोनों  सरकारों  के  बीच  विचार-विवश  जारी  है  ।

 हैदराबाद  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  का  बन्द  होना

 #59  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  प्रघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  सि

 क्या  यह  सच  है  कि  संबोधित  यूरेनियम  की  कमी  के  कारण  हैदराबाद  स्थित

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  बन्द  होने  बाला  है  ;  भर

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  वर्ष  1980,  1981  और  1982  में  मांग  केअनुसार

 संसाधित  यूरेनियम  की  सप्लाई  नहीं  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया  है  तथा  इस  संयंत्र  को  चालू  करने

 के  लिए  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  :  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  हैदराबाद  स्थित

 नाभिकीय  ईधन  सीमित  के  समृद्ध  यूरेनियम  अनुभागों  का  काम  समृद्ध  यूरेनियम  न  मिलने  की

 वजह  से  1982  के  दूसरे  सप्ताह  से  रोक  दिया  गया  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  1980  1981  और  1982  की  मांग  के  अनुरूप  समृद्ध

 यूरेनियम  नहीं  दिया  है  ।

 26
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 उससे  और  ang  यूरेनियम  न  मिलने  की  स्थिति  इसके  सिवाय  कोई  और  विकल्प

 नहीं  रहेगा  कि  नाभिकीय  ईधन  सम्मिलन  के  समृद्ध  यूरेनियम  अनुभागों  को  बन्द  कर

 दिया  जाए  ।

 छठी  योजना  का  मध्यवर्ती  मूल्यांकन

 *513.  को  रशीद  मसूद :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  के  मध्यवर्ती  मूल्यांकन  के  अनुसार
 wet

 योजना  के

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  काफी  कमी  रह  जायगा जायेगी ।

 यदि  तो  कारण  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ।  और

 योजना  के  लक्ष्यों  को  अधिकतम  सीमा  तक  प्राप्त करने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०वी०  weary  )  गौर  छठी  योजना  का  मध्यावधि

 मूल्यांकन  किया  जा  रहां  है  और  इसके  पुरे  होने  के  बाद  ही  निश्चित  स्थिति  मालम  होगी  ।

 योजना  के  मध्यावधि  मुल्यांकन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवश्यक  उपाय

 निर्घारित  किए  जाएगे  ।

 महाराष्ट्र  में  पुलिस  आंदोलन  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  को  बनाती

 *55.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी

 शी  रतन  fag  राजद  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 e

 क्या  यह  सच  है  कि  अभी  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  में  पुलिस  आंदोलन  को  दबाने  के

 ए  सेना  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  के  सेनिक  dara  किए  गये  थे

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  काय  के  लिए  महाराष्ट्र  में  कितने  सेनिक  जे

 थे  ;  और

 मांग  की  थी  ? महाराष्ट्र  सरकार  ने  कितने  सशस्त्र  से  नाकों

 गृह  मंत्री  (att  प्रकाशन  चन्द्र  सेठी )  :  जी  श्रीमान  ।  महाराष्ट्र  राज्य  में  पुलिस
 शांति  के  संबंध  में  विधि  ब  व्यवस्था  से  निपटने  के  लिए  उस  राज्य  में  सेना  मौर

 सुरक्षा
 बल

 धार्मिक तैनात  किये  गए  थे

 27
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 भीर
 bier

 सरकार के  मांग  करने पर  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  बल  को
 मी  5  बटालियनों की  सेवाए  राज्य  सरकार  को लगभग  9  बटालियनों at  मा  सुरक्षा

 बल  की

 उपलब्ध  कराई  गईं
 थी  ।  सेना की  सेना  लगी  के

 ब्यौरे  प्रकट
 रना  लोक

 हित  में  नहीं
 है  ।

 i क
 नांगल  में  भारी  पानी  संयंत्र  का  बन्द  किया  जाना

 #56.  sit  सुभाष  यादव :

 कागो
 इन्द्रवेश :  प्रधान  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कपा  करेंग
 किः

 यह  सच  है  कि  नांगल  स्थित  भारी  art
 संयंत्र  पिछले

 एक  aq से  बन्द  कर

 दिया  गया  है  ;.

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  कौर

 क्या  इस  परियोजना  को  फिर  चालू  करने के  लिए  कोई  कार्यवाही
 की

 गयी  है  अथवा

 करने  का  विचार  भर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  इन्दिरा  att  का  भारी  पानी  1982

 से  लगातार  काम  करता  रहा  लेकिन  बिजली  न  मिलने  की  वजह  से  उसे  30  1982

 से  बंद  करना  पड़ा  था  ।

 तथा  संयंत्र  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  बिजली  प्राप्त  करने  को

 कोशिश  की  जा  रद्दी  हैं  ।

 ॥  पांच  प्रमुख  उद्योगों  के  श्राघुनिकोकरण  करने  के  लिए  धन
 ह

 श
 7.  कु ०  पुष्पा  देवी  fae  :

 sit
 गुफरान  प्राप्त :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने gi  gar

 (®)  कया  सूती  कपड़ा  सी  -  पटसन  ओर  इ  जूनियर  उद्योगों के
 निजीकरण के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  के  नहस

 में  सर्कार
 से  घन

 माँगा  गी ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 ;  ः

 क्या  उत्पादन  चोर
 लिका

 में
 दुवार  होने

 a
 की

 हर  होगी  ae  Aare  में  कभी  '
 a

 भायेगी  ;

 ger  we
 al

 ac
 xo

 कहां
 तक

 सहायता

 28
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 aਂ
 उत्तर

 —————

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्रो  शि नारायण  दत्त  की  सबा  (@)
 fagatea  आफ  इन्डियन  मेम्बरों  माफ  काम

 मस
 og  इंडस्ट्री ने  अनुमान  लगाया है  कि  5  से  श क

 वषों
 में  पांच  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  के  करोड़  रुपए

 की
 घन रुपए का  घन  राशि की  आवश्यकता

 संस्थागत  वित्त  को  आवश्यकता  प्रति

 व

 वर्ष  589  से  421  करोड़  रुपए  के  बीच  147

 करोड़  से  105  करोड़  रुपए  तंक  की  20  प्रतिशत  सीमांत  राशि  का  प्रबन्ध  उद्योगों  को  अपने

 आंतरिक  स्रोतों  से  ही  करना  होगा  ।

 हां  ।

 इसी  प्रारम्भ  से  लगाये  जाने  वाले  उद्योग  की  अपेक्षा
 आधुनिकीकरण  में

 vat
 गहनता

 इस  प्रक्रिया  में  मुद्रा  स्फीति करण  दवाब
 eee  ही  कम

 होगा  |
 1

 दिल्ली  a  कारों  को  चोरियां

 #59.  | |  ao  बाई०  कृष्णन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  गत  दो  वर्षों में  कारों  को  चोरियों में  काफी  बुद्ध

 हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है  ;  भौर  ee

 ae
 दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  गाड़ियां  बरामद  को  गयीं  हैं

 लाद  में  राज्य  मंत्री  वेंकटसुब्बया )  :  से  यह  कहना  ठीक  नहीं है
 कि  दिल्‍ली में  गत  दो  वर्षों के  दौरान  कारों  को  चोरियों में  कोई

 वृद्धि  हुई  इसके  विपरीत

 ऐसे  मामलों  में  कमी  हुई  1980,
 1981  तथा  1982

 (15-9-1982  के  दौरान

 चुराई  गई  तथा  बरामद  की  गई  कार  स  ear  नोचे  दी  गई  है
 :--

 द
 बुराई गई

 बरल
 wt

 गई ग  नक 1980  1124  we  |  अ
 889

 1981  943  716

 1982  492  361

 (15-9-1982

 योजना  आयोग  में  श्रनुसंघान  अधिकारियों  के  रिक्त  पद

 438.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 योजना  आयोग  में  अनुसंधान  अधिकारियों  के  पद  कितनी  अवधि  से  रिक्त  पढ़े  हैं  ;

 तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ;

 लें  ब्य  वे  इतने  लम्बे  समय  से  इन  पद ों  के
 रिक्त  रहने

 के
 गों  की  जांच

 करायेंगे धट
 ि

 (=)  यां दि  अधिकारियों  को  सही  आधारों  पर  इन  पदो  चात  qt  में  बिलम्ब  करते  पाया  गया

 हैं  तो क्या  उन  अघिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाएगी ;  मौर  ह
 के  bd

 )  ये  पदोन्नतियों  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?
 भ

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  योजना  आयोग  में  अनुसं  घान
 अधिकारियों

 के  पांच पद  दिनांक  21-8-80,  1-2-81  1-7-81,.  24-9-81 ax  1-8-82  से  खाली  हैं  ।

 ये  पद  प्रोन्नति  कोटे  में  आते  हैं  ।  अपेक्षित  विषयों  में  निचले  पदों  पर  काम  करने

 वाले  पात्र  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  ये  पद  सभी  मंत्रालयों  आदि  को
 परिचालित  किए  गए  थे  ।"  केवल  एक  मामले  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  एक  उपयुक्त
 उम्मीदवार  का  चयन  किया  जा  सका  जिसे  अभी  कार्यभार  '  ग्रहण  करना  है  ।  शेष  चार  पदों  में

 से  तीन  पदों  के  वारे  में  सीघी  भर्ती  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  लिखा  गया  था  ।  अन्तिम
 पद  के  बारे  में  भी  उन्हें  जल्दी  ही  लिखे  जाने  की  संभावना है  ।  इन  चार  पदों म

 में  से  एक
 मामले में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चयन  किया  जा  चका  है  ।

 द
 और  इस  मामले  की  जांच  की  है  ।  बिलम्ब  के  लिए  कोई  व्यक्ति  उत्तरदायी

 wey tele
 >  ze

 re  पोट  ब्लेयर  में  हत्याएं  ि

 439  थो  चतुर्भुज  :
 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 (a  )
 te

 ह
 ब्लेयर  तहसील

 में  गत  तीन  वर्षो  में  प्रत  र क
 वरण

 मे  हृदयों  हुई  ;
 |

 (a)  Fra नने  मामलों  में  को  —ਂ  में में
 जज

 किया
 गया  और

 कितने
 aifaat  को  दर्जे  नहीं  किया  गया  ;

 ब्लेयर  जेसी  छोटी  जगह  पर  अपराधियों  का  पता  लगाने  में

 पुलिस  के
 के

 असफल

 mgt  के  क्या  कारण
 हैं  ;  गौर

 ial
 यह  सच  है  कि  पुलिस  स्टेशन  दी  qe  stra  गत  Wt थ

 स्पेक्टर के  प्रभार  में
 यदि  तो  कया  सकील  easel  को  बदलने  का  विचार  है

 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो  1)  :  से  विवरण  संलग्न  हैं  ।
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 विवरण

 इस
 सम्बन्ध  में  स्थिति  नीचे  दी

 गयी  भ

 eee

 aq  पोर्ट  ब्लेयर  तहसील  के  उत  मामलों
 .

 हत्या  के  उन  मामलों  की

 में  हुई  हत्याओं  की  को  do  जिनमें अप  सं०  जिनमें  अपराधियों

 सख्या  feat को  ast  को  दर्जे  नहीं  किया  गयां

 गया क  मा  नि

 1979  2

 1980  2  —

 1961  _
 3  .  1

 —

 979  के  दौरान  पता  न  लगे  शेष  दो  मामलों में  से  एक  मामला  gem  सें  गुद  का

 पाया  गया  जबकि  पुलिस  के  भरसक  प्रयत्न  के  बावजूद  भी  दूसरे  का  पता  नहीं  लगा  क्योंकि

 कोई  साक्ष्य नहीं  पाया  ae  1981  के  दौरान  दर्ज न  किए  गए  एक  मामले  अभियुक्त

 ने  हत्या  करने  के  ब।द  आत्महत्या  कर  ली  ।  ः

 पुलिस  स्टेशन  अबेरदीन  पोट  ब्लेयर  पिछले  5  सालों  से  एक  ही  सकल  इन्सपैक्टर  के  प्रभार
 aa

 में  है  ।  उसके  स्थानान्तरण  के  मामले  पर  सामान्य  रूप  से  उस  समय  विचार  किया  जन

 आम  तबादले  जायेंगे  ।
 भ  ्

 यू  ट्विस्ट  टू  कलर  टी ०  ato  इंपोर्टਂ  शिक्षक
 cos

 naa.
 श्री  सनत  कुमार  मंडल :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  al  हा

 करेंगी
 किः

 पक  क्या  उनका  ध्यान  15  1982  के  आफ  इण्डियाਂ  में
 पर

 ट्विस्ट  टू
 कलर  टी ०  a  lo  इम्पोर्टਂ  शोषक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 ्

 (a
 बढि  तो  इस  संबंघ  में  क्या  प्रतिक्रिया  ्  :

 (4)  क्या  यह  सच  है  कि  जबकि  आयातित  कलर  टी०  किट  ट  का  प्र  ऋण  feat  afte

 समुद्री  जहाजों

 क के  द्वारा  शुरू  हो  गया  है  तब  इनका  भीतर देने
 ने  निर्माता पीछें  हट  रहे  हैं  ;

 ध्
 (5)  यदि  ते ता  इसक  क्या  कारण  हैं  ;  भी

 ory  tax  बजा  सारण 2

 सरका
 दारा  इत

 मापें  को  डॉक
 करो  कके  लिए  क्या

 कदम  उठाए
 गए  हय

 या  war
 का  विचार है  ?

 31
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 1982

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग
 में  उपमंत्री 1. |  एम०  एस०  संजीवी :

 हाँ  ।

 दूरदर्शन  सेट  के  जिन  को  afar  3-82  के  लिए  आयात  सहायता  दी  at
 शामिल  को  जाने रही  है  वे  आयात  लाइसेंस  में  वाली  शर्तों

 से  संबंधित कुछ  छोटे-छोटे  मुद्दा
 विचार-विमश  के  लिए  लेकर  उपस्थित  हुए  थे  ।  उनक  साथ

 iia

 के  दौरान  इन

 मुद्दों  को  पूर्णतः
 स्पष्ट  कर  दिया  गया  था ।

 क
 (7)  माल  की  खेपें  विमानों  तथा  समुद्री  जहाजों  से  आनी  शुरू  a  va  हैं  किन्तु  संबंधित

 हकदार  विनिर्माता  माल  नहीं  उठा  रहे  हैं  ।
 ७

 और  ये  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।  ब

 प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  देने
 गएं

 राज्यों  के  afenret
 at wae

 =
 441.  श्री  राम  लाल  राही  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 .....  कया  राज्य  सरकारों  से  बड़ी  संख्या  में  भारत  सरकार  के  पास  तैनात  किए
 अधिकारियों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रशिक्षण/दौरे  के  लिए  विदेश  भेजा  गया

 +  क्या  केन्द्र  में  बिशेष  क्षेत्र  मैं  काय  करने  के  लिए  इस  प्रकार  प्रशिक्षित  किए गए  उन
 अधिकारियों  को  अपने  ga  राज्यों  को  निश्चित  रूप  से  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  जिससे  उनको

 fea  गए  प्रशिक्षण  का  प्रयोजन  sae  हो  गया  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  ऐसे  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  का  चार
 उन  सम्बन्धित  राज्यों  पर  छोड़ने  का  हैं  जहां  वे  मूलतः  नियुक्त  हुए  थे  ऐसा  करने  से  .

 विदेशी  प्रशिक्षण  का  व्यथ  शोक
 नहीं

 होगा  जो  इस  समय  केन्द्र  में  व्याप्त  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  वर्तमान  प्रणाली  के  ada
 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  और-राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  तथा  अखिल  भारतीय

 ब्रैवो  के  अधिकारियों  के  दावों  पर  चाहे  वे  केन्द्र  में  सेवा  कर  रहे  हों  agar  राज्यों  विदेशों  में

 विभिन्‍न  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिए  नामांकन  के  मामले  में  उचित  विचार  किया  जाता  है  ।  गत

 तीन  वर्षों  के  वहुत  से  ऐसे  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  पर  विदेश  भेजा  गया  था

 जो  अधिकारी  राज्यों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  केन्द्र  में  आते  उन्हें  ऐसे

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  dar  जाता  है  उनसे  संगत  होते  चाहे  वे
 अधिकारों  केन्द्र  के

 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  कार्य  करते  हों  अथवा  राज्यों  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  ।  इसलिए  उन्हें  दिया

 गया  प्रशिक्षण ण
 उनके  सेवावधि  पूरी  करने  पर

 अपने  राज्यों  को  प्रत्यावर्तित  हो
 शा

 के  बाद  भी

 जाता  i ब्या  नहा  Sewer
 क  ऋ

 प्रश्न  नहं  उठता  |
 धक
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 दुरा
 में  कागज  मिलों  को  स्थापना  करना

 |  442,  थीं  अजय  विश्वास  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  fag पुरा  राज्य  सरकार  ने  त्रिपुरा  मे  क  कागज  मिल  की  स्थापना  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार
 wT  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 ह  2

 1,  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है
 (a)  य

 ०

 क्या  यह  सच  हे  त्रिपुरा  में  एक  कागज  मिल  की  स्थापना के  लिए  सभी  स्थितियां

 अनुकूल  पाई गई  हैं  लेकिन  यह  केन्द्रीय  सरकार  है  ज  इस  योजना  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध
 co  .

 कराने  के  लिए  अनिच्छुक  है  भर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  त्रिपुरा  जसे  पिछड़े  राज्य  हित  में  इस  मामले  को  शीघ्र

 अन्तिम  रूप  देगी

 उद्योग  तथा  इस्पात  मोर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 )  से  त्रिपुरा

 की  सरकार  ने  राज्य  के  बांस-स्रोतों  पर  आधारित  250/300  मी०  टन  की  क्षमता  वाला

 एक  कागज/लुगदी
 ी  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  किन्तु  कागज  मिल  जैसी  बड़ी

 ओं  के  सहायता थें  समुचित  अवस्थापना  सुविधाओं  का  विकास  किया  जाना  आवश्यक

 चू  कि  वि  यमान  अवस्थापना  सुविधाए  अपर्याप्त  हैं  इसलिए  इस  परियोजना को
 चालू  योजना

 में  सम्मिलि  त  करने  का
 कोई

 प्रस्ताव  नहीं है  ।

 राज्यों  का  औद्योगिक  विकास

 443.  को  एस०  एस०  कृष्ण  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  राज्यों  द्वारा  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की

 गई  है
 और  उसमें  सरकार  का

 कितना
 आदान है  ;  और

 \ (@ )  विभिन्‍न  राज्यों  में  1972-1980  के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  आय
 मे  कितनी

 वृद्धि

 हुई

 योजना  मंत्री  एस०  | 110  :  औद्योगिक  विकास  राज्य य

 अभिन्न  अंग है  ।  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  सामान्य  अनुदानों  और  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाती
 निश्चित न a.  औद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  अलग

 से  हीं  at  जाती है  ।

 SDS  ~ oy वर्ष  197  aly व  निवल  राज्य  देशीय  उत्पादन
 के  संबंध  में  श्याम  स्थिति  खा  विवरण  बटल  पर  प्रस्तुत है  ।
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 विवरण

 का  ी  वि

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  -  1971-72  1979-80

 are  प्रदेश  591  630

 2;  545  533

 3.  बिहार  406  405

 832  848

 हरियाणा  875  931

 हिमाचल  प्रदेश  680  646

 जम्मू और  कश्मीर  547  616.

 कर्नाटक  683  696

 केरल  571  555

 10  sem  प्रदेश  .  507  393

 1]  महाराष्ट्र  786  993

 12  मणिपुर  409  438

 13  434  435

 14  पजाब  1046  1321

 15  राजस्थान  538
 524

 16  तमिलनाडु  599  698

 17.  540  558

 18  उत्तर  प्रदेश  451  439

 723 19  पश्चिम  बंगाल  745

 20  दिल्ली  1226  1370

 21.  दमन
 1318

 और
 1006
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 अल्पसंख्यक  आयोग  प्रौरਂ  प्राप्त  पाल का  दर्जा

 444,  थी
 van

 शक  हुर

 iil

 कृपा  करेंगे  कि

 (=)  न्यायमूर्ति  बेग  की  अध्यक्ष ता  में  आयोग  गौर  डा०  गोपाल सिंह  की
 ः  Ed अध्यक्षता  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  पेनल  का  दर्जा क्या

 क्य  यह  सच  है  अल्पसंख्यक  आयोग  के  चेयरमैन  आयोग  को  सांविधिक
 दर्जा

 देने  के  लिए  कहा  है  ;

 भी  सच  है  कि  इसे  at  गए  कादो  को  ata
 में  Tare.  समस्याओं  का

 क्या  यह

 सामाना  करना  पड़  रहा  है
 ;

 a
 -

 क्या  पह  भी  सच  है  कि  सांविधिक  दरजे  +  fa  ह  साक्ष
 सें  शपथ  पर  पूछताछ ध

 नहीं  कर  सकता  भर  अपने  निर्देशों  का  पालन  सुनिश्चित  त  ं  कर  सकता है  और  हो  fears
 मंगा  सकता  है  ;  भोर  कि  शक

 .  (s  क्या  सरकार  का  दोनों  आयोग  भर  उच्चाधिकार  प्राप्त  पेनल  को  सांविधिक  दर्जा

 प्रदान  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  wa  भोर  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  अल्पसंख्यक  आयोग  क्षौर

 उच्चाधिकार  प्राप्त  पैनल  भारत  सरकार  द्वारा  उसके  तारीख  12  जीव  1978  और  10

 1980  के  संकल्पों  के  अंतगर्त  कार्यकारी  आदेशों  के  अधीन  स्थापित  किए  गए  थे  ।

 जी  श्रीमान  ।

 गौर  केन्द्रीय-सरकार  ने  आयोग  द्वारा
 भेजे  गए  मामलों  के  सम्बन्ध में  सूचना

 को  शीघ्र  भेज  कर  आयोग  के  कायें  को  सरल  बनाने  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  ज मोर
 देकर

 कहा है  ।  सरकार  ने  आयोग  को  भी  सूचित  किया  है  कि  यदि  कोई  विनिर्दिष्ट  मामला  सरकार

 के  घ्यान  में  लाया  जाता  है  जिसमें  राज्य  सरकार  अथवा  कोई  अन्य  प्राधिकारी  आयोग  के  साथ

 पूर्ण  रूप  से  सहयोग  करने  में  अपने  गतंव्य  का  पालन  नहीं  करता  है  तो  सरकार  उपयुक्त  रूप  से

 कार्रवाई
 करेगी  ।

 अल्पसंख्यक  amtayr st  सांविधिक  अथवा  संवैधानिक  दर्जा  देने  के  बारे  में  प्र  ताव  सरकार
 के  विचाराधीन है  ।  इस  प्रयोजन  के

 लिए
 ठीक  समय  सीमा  बताना  कठिन  होगा  ।  समबद्ध  आयोग

 होने  के  कारण  उच्चाधिकार  प्राप्त  पेन
 के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 वि  aTUalA  नहीं
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 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 इस्पात  संयंत्रों  के  पास  इस्पात  के  भारी  भंडार  का  जमा  हो  जाना

 446,  थी
 मोहन  लाल  पेल

 :

 sit  चिन्तामणि  जेना :

 श्री  qatar
 रावत  :  क्या  इस्पात  कौर खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि

 ।

 क्या  ह  14  है  कि  इस्पात  सय  पास  ried  इस्पात  का  are  sfere  wat  हो

 गया है  ;  न

 क्या  चालू  वर्ष  के  इसका  इस्पात  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा है  ;  at

 अनबिके  भंडार  को  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ;  ताकि  उत्पादन

 पर  इसका
 भाव  न

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  मन्त्री  नारायण
 दत्त

 o ates  नही ं।

 1,9.1982  को  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड

 (=) tar  ह के  कारखानों  ®  विक्रय  इस्पात
 >  ् +  | का  स्टाक  3.37,800  टन  था  ।  यह  स्टाक  पिछले  महीने

 न |

 नहीं  ।  सेल  का  उत्पादन  कां क्रम  इस  प्रकार  गया है  कि  बाजार

 को
 मांग  को

 पूति  की  जा  सके  ।

 बिक्री  में  वृद्धि  तथा  स्टाक  में  कमी  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  बाजार क  गावश्यकताभों  को  ध्या  रखते  हुए
 सेल

 के  कारखानों के
 मिक्स  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 (2)
 कच्चे  लोहे  को  छोड़कर  इस्पात  सामग्री के  a  :  उपयोग  के  लिए  लोहा  और

 _  इस्पात  नियंत्रण  आदेश  की  के  अंतगर्त  घोष ove  रने  की
 व्यवस्था

 समाप्त _
 कर  दी  गई  है  ;  म

 ata
 नश

 (3)  वितरण
 व्यवस्था  में  ढील  दी  गई  है  ;

 (4)  3  पट्टों
 पर  पुराने/मनबिके  स्टाक  की

 स्  पति  दर्शाकर  इसे  ग्राहकों  को  बेचा

 जा
 te

 ै
 ) ¥ WRF  म  स्

 mira  भी
 शामि  हैं

 a>  ;
 न

 (5)  req  वालीं  डाला  डक  बरार  के  माल
 के  मूल्य  में  छूट  दी  जा  रही  है  ;

 (6)  west  को  कुछ  प्रकार  का  माल  उधार  पर  थी  दिया  जा  रहा  है
 ;  -
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 योग्य  मदों  को SSG  मद (7)  oe
 हवि  संगत  फर  पेचा  जादा

 (80
 निर्यात  को  संभावनाओं  का

 पता  लगाया  जा  रह  कौर

 (9)
 ग्राहकों  से  सम्पर्क  बढ़ाने  का  काम  तेज  कर  fear  गया  है  ।

 a  केन्द्रीय  विपणन  संगठन  से  कहा  गया  है  कि  वे  विभिन्‍न  प्रकार के  इस्पात  के

 इस्तेमाल के  आधार  पर  देश  और  दोनों  में  बाजार  तैयार  करें  और  जिन  मदों का  आयात
 या  जा  रहा  है  उन  मदों  का  देश  में  अधिक  उत्पादन  करने  के  काम  को  बढ़ावा  दे ं।

 महाराष्ट्र  के  रत्नगिरि  जिले  में  भारत  एल्यूमिनियम  परियोजना  की

 “447.
 प्रो ०  न्तघ |  दंडवते :  या  cenit  ie  साम  मंत्रो  यह  send  को  gar  मरेंगे  किः

 (#)  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  सरकारी  क्षत्र  की  भारत  एल्युमिनियम  afecterat

 =  काम  में
 f
 कितने  वर्ष  से  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ;

 इस  परियोजना  के  काम  कें  रुके  रहने  बया  कारण  हैं  ;  और

 a  (7)  परियोजना
 के  कब  तक  चाल  हो  जाने  को  पाशा  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  राम दुलारो  :
 और  रत्नागिरी  परियोजना  को  एल्युमिनियम  पिंडों  और  ई०  सौ  ग्रह  एल्युमिनियम

 वायर  usa  के  निर्माण  हेतु  1974  में  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  परन्तु  इसका  कार्यान्वयन  वित्तीय

 कठिनाइयों  के  कारण  शभ  नहीं  किया  जा  सका  ।  यह  परियोजना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  निर्माण

 के  समय  विचार  में  ली  गई  परियोजनाओं  में  सें  थी  ।  समीक्षा  से  पता  चला  कि  परियोजना  तब  तक

 किफायती  नहीं  जब  तक  कि  संयंत्र  का  भास्कर  बड़े  पैमाने  का  न  हो  तथा  एक  अति

 निक  ऊर्जा  बचत  वाली  प्रोद्योगिकी  न  अपनाई  जाए  ।  फरवरी  1982  में  सरकार  ने  खनिज

 गवेषण  निगम  को  बाक्साइट  के  व्यापक  अन्वेषण  काय  पर  लगाया  था  ताकि  क्षत्र  में  अतिरिक्त

 बॉक्साइट  भंडारों  की  पुष्टि  हो  सके  ।  व्यापक  अन्वेषण  का  कार्यक्रम  26  महीनों  को  अवधि  का  है  ।

 चकिरत्नगिरि  परियोजना  को  कम  क्षमता  के  लिए  स्वीकृति  थी  जोकि  चालू  मानकों  के  अनुसार

 उपादेय  नहीं  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  संबंध  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  प्रतिबंधित  कर

 लिया  है  ।  खनिज  गवेषण  निगम  द्वारा  क्षत्र  में  भंडारों  का  पुनम  ल्यांकन  कर  लिए  जाने  के  बाद

 परियोजना  की  नई  मूल्यांकन  रिपो  बनाने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 ध्ादोक  पेपर  मिल्स  के  जोगिघोपा  कौर  रामेश्वर  नगर  यूनिटों  का  बन्द  किया  जाना

 448,  थी  योगेन्द्र  का :  क्या  उद्योग  मंत्री  अशोक  पेपर  मिल्स  के  ahfirstat  आर

 नगर  यूनिटों  के  बन्द  किए  जाने  के  बारे  में  12  1982 के  अतार
 यह  बता  करेंगे  किः  कित  प्रश्न  सख्या

 911

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  नहू  नता  ने  को  कृपा  करेंगे प्
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 वर्ष  के  दौरान  अशोक  पेपर  मिल्स  लिमिटेड के  जोगिघोफा  थौर  रामेश्वर

 नगर  यूनिटों
 की

 सर्गिभयुविति  लगर
 की

 लना  में  जनवरी  आधिक  चाक  कीं  सही  स्थिति

 चना  हु  ,  लब ॥ ७ बया
 है

 ;  wh  |...

 कार्यकारी  पूजी  की  वास्तविक  कमी  क्या  है  और  इस  कमी  के  कारण  क्या  हैं  और

 इसका  उत्तरदायित्व  किस  पर  है  गौर  इस  कम्पनी  को  चाल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के

 प्रयासों
 का  क्या  परिणाम  रहा  ?

 क  ह  fig  rd  aoa

 ar  तथा  इस्पात  site  खान
 मंत्री  sence  feeds  a  अशोक  पेपर

 ~ मिल  जोगीघोपा  तथा  रामेश्वर  नगर  एककों  की  अधिष्ठापित  क्ष  मता  उत्पादन  तथा  क्षमता  का

 उपयोग  नीचे  बताया  जाता है

 afacsifca  क्षमता  e
 a  म्ह

 जोगी घोपा  एकक  —sfaara  225  ह  Site  टन

 रामेश्व  नगर  एकक--प्रतिमास  1125  मी०  टन

 उत्पादन तथा  क्षमता  तक ह

 _  नो गी घोषा  एकक
 +

 Sa.  ज्
 रामेश्वर नगर  एकक
 तता  स्वर्ण

 माहू  मौद्रिक  टनों  में  क्षमता के  उत्पादन  क्षमता  के  उपयोग
 |...  ि

 उत्पादन  उपयोग का  टनों  का  प्रतिदिन

 प्रतिशत  .

 जनवरी  836  37  242  22

 फरवरी  1004  45  257  23

 2
 मान  725  32  250  22-

 at ल
 a

 84  4  224  20

 11 437  19  126

 214  10  100  9

 229  10  121  11

 75
 82

 154

 3683  20  1395  16
 a



 14  आश्विन  1904  (7%)  लिखित  उत्तर

 लगभग
 300  ला  [ रुपए  कांयं क़ारी  पूजी  की  आवश्यकता  है  और  कम्पनी  के  पास

 इस  समय  निधि  नहीं ं  है  |  कम्पनी  को  पुनरुज्जीवित  करने  हेतु  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  7 s

 (1)  सक्षम  व्यवसायियों  को  लाकर  कम्पनी  के  प्रबन्ध  को  बनाया  जाना  है  ।

 वत्तीय  संस्थानों  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  ब्योरा  तैयार  किया  ar

 हा  है  ।

 (2) वित्तीय  संस्थान  निदेशक  मंडल  को  पुनर्गठित  करने  हेतु हु  अन्य  dated  Bact

 करेंगे  ताकि  eg  प्रभावी  बन  सकें  ।

 (3)  मिलों  के  उत्पादन  विपणन  तथा
 ara

 पक्षों  में  सुधार  करने
 की

 जाँच
 .  जा  रही

 (4)  वित्तीय  संस्थान  तथा  बैंकों  को  कम्पनी  के  लिए  अनेक
 वित्तीय  राहतें

 देने  का

 ब  हिसाब  लगाना  है  ।

 राज्य  सरकारें  कच्चे  माल  भारी  की  उपलब्धि  सम्बन्धी  — (5)

 सुविधाओं
 से  संबंधित  अन्य  समस्याएं  देख  रही  हैं  ।

 (6)
 fi

 विभिन्न  संबंधित  अभिकरणों  से  कम्पनी  को  देय  और  भी  धनराशि  देने —
 किया  गया है  ताकि  जब  तक  पुनरुज्जीवित  करने  को  एक  विश  द

 योजना  का
 कार्यान्वयन

 ह
 तब  तक  अपना  काम  प्रारम्भ  कर  चालू  रख  सके  ॥

 राजस्थान  द्वारा  दिल्लो  नगर  निगम  को  सीमेंट  को  सप्लाई

 qt  घास  शास्त्रो  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  उसके  उपयोग/विकास  कार्यों  के  लिए  राजस्थान  से

 ate  प्राप्त  करने  की  अनुमति  a  गई  दै
 e

 be
 a क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  मैं  राज्य  के  उपयोग/मांग  के  wart  alee

 उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  है  खिसके  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  नगर  निगम  पहले  ही  सोमेंट

 थौर का  कम  कोटा  आवंटित  किया  गया  को  सीमेंट  की  सप्लाई  नहीं  हो  रही  है

 ग्
 (7)  कया  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  थ  र

 जनता  की  सूची  घरों  से  सम्बन्धित  कार्यो ंमें  बाघा  न  किसी  अन्य  राज्य  से  दिल्ल  द  र  निगम
 a

 को  सीमेंट
 को  सप्ताई

 करने  पर
 विचार

 कड
 रहीं

 है  बोर  याद  स
 सम्बन्ध में  ब्यौरा

 ot wat
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 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  Suh  कान  5  (%)  हां  ।

 )  राजस्थान  में  बिजली  की  कटौती  के  कारण  सीमेंट  के  उत्पादन  पर  काफी
 भर

 Pont
 hae  कारण  दिल्‍ली  नगर  निगम  सहित  दिल्‍ली  को  सीमेंट  की  कम  पूर्ति  हुई

 दिल्‍ली को  सी  मेंट  की  पूति  का  अगला  स्त्रोत  मध्य  प्रदेश  है  कौर  इस  राज्य  में
 भी

 बिजली की
 .

 कटौती के  कारण  सीमेंट  का  उत्पादन  काफी  प्रभावित  हुआ है  ।

 फिर  भी  यदि  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  तत्काल  भावश्यकता  के  लिए  सी  में  जरूरी  होगा

 तो  प्राय  मिलता  के  आधार  पर  व्यवस्था  करने  के  अनुरोध  प्राप्त  होते  ही  किए  जाएंगे  ।
 .

 कार्य  दल  द्वारा  भट्ट  समिति  के  प्रतिवेदन  को  adda  किया  जाना

 "450,  a  एस०  दौरान  सेबस्टियन :  क्या  उद्योग  मंत्री
 यह

 बताने
 व  ही  कपा  करेंगे  किः

 4)  क्या  भट्ट  समिति  के  1972  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  जानकारी  को  अद्यतन  बनाने  के

 fee  लघु  उद्योग  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  मौर

 ou
 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  में  क्या  सुझाव  दिए  गए  हैं  भ॑  उस  पर  क्या  कायें वाही

 करने  की  विचार है  ?
 ~

 उद्योग  तथा  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  भोर

 दब  ने  अपनी  रिपोर्ट  1982  में  प्रस्तुत  की  थी  तथा  दल  रा  निकाले गए  निष्कर्षों  और  की

 गई  सिफारिशों  का  सारांश  निम्न  प्रकार  |.

 1.
 ae  औद्योगिक  एककों  को  काननी  परिभाषा

 न

 लघु  उद्योग  को  अत्यघिक  ges  कानूनी  परिभाषा  करना  कठिन  हे  क्योंकि  अधिकांश

 उद्योग/कार्यकलाप  लघु  क्षेत्र  के  झन्तगंत  भाते  हैं  ।  सरः are  अधिसूचना  के

 माध्यम  से  लघु  उद्योग  को  परिभाषा  के  अधिसूचित  करने  की
 विमान

 छब  धम .  थ
 प्रक्रिया  चलती  रहनी  =

 sf  एककों  का  श्रनिवायं  पंजीकरण :

 में  बड़  पैमाने  पर  फली  बेरोजगारी  तथा  अधिक  एककों  को  बढ़ावा  देने  तथा

 aq  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  को  घ्यान  में  रखते  हुए  सभी

 एककों
 का  अनिवार्य  रूप  से  पंजीकरण

 करना  ae
 नहीं  होगा  पंजीकरण

 सम्बन्धी  प्रति  क्या  को  सरल  बनाया  जाना च
 ा  स्थापना  स्थल  मूवी

 कायों की  किस्म  के  बारे में  एककों  सम  क ेकदा  सभी  अड़चनों  को

 &
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 दूर  करना  चाहिए ।  अधिकाँश  एककों  को  पंजीकरण  को  सीमा  के  अन्दर
 के  बाद  ही  बाद  की  तारीख से  afar  रूप से  पंजीकरण किये  जाने  की
 आवश्यकता  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 .  . (3)  आंकड़ों  का  संकलन

 चूंकि  gee  परिभाषा  गौर  झनिवायं  रूप  से  पंजीकरण  को  अभी  तक  व्यावहारिक

 हीं  समझा  गया  आँकड़ों  के  संकलन  के  बारे  में  कोई  वेघानिक

 प्रावधान  करना  व्यावहारिक  नहीं  होगा  ।  आरक्षित  वस्तुओं  का

 उत्पादन  कर  रहे  लघु  एककों  अथवा  अनुषंगी  उद्योगों  को  स्थिति  ara  एकक

 mat  विशेष  रियायतों  का  लाभ  उठा  रहे  क्षत्रों  में  स्थापित  एककों  को  शत

 प्रतिशत  मोनिटरिंग  करने  के  लिए  अघिक  कमेंट्री  तैनात  किए  जाने

 चाहिए  ।  इस  प्रकार  संकलित  किए  गए  आँकड़ों  की  सहायता  से  ऐसे  एककों

 की  कच्ची  सामग्री  की  arg  आवश्यकता  की  जानी  चाहिए  ।  इस  जॉ

 करण  और  मॉनिटरिंग  करने  में  उनको
 wean

 प्राप्त  करने  स ८ nee

 मिलेगी

 (4)
 बिलों

 का
 तुरा

 त  भूगतान

 सरकारी  as  े  सभी  एकक  और  सभी  बड़े  एक्  लेखा  परीक्षा  के  दौरान

 जांच  की  जाएगी  तथा  निर्धारित  60
 त

 को
 अवधि

 हे
 अधिक  के

 तान  सम्बन्धी  सभी  विलम्ब  के  मामले  परीक्षा  रि  में  लाए  जाने

 (5)  प्णरूपेण लघ  एककों  द्वारा  उत्पादन  के  लिए  उत्पादों  का  आरक्षण

 आरक्षण  संबंधी  प्रावधान  को  अधिक  सुदृढ़  और  कठोर  बनाया  जाना  चाहिए

 उक्त  कायें  में  लगे  लग  एककों  को  पर्याप्त  सूचना  दिए  बिना  आरक्षण  समाप्त

 नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  oe

 जब
 आर  गीत

 al

 का  उत्पादन  करने  वाला  लघु  एकक  लघ ुक्षेत्र की  निर्धारित

 सीमा से
 हर  चला  जाता  है  तो  उसे  अपनी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के

 जहाँ  पर  वह  उक्त  सीमा  को  पार  करते  समय  उक्त  वस्तु  का  उतना
 ही

 स

 दा  दन
 करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 नक
 6

 sen  os  जारोब  कायम क्क्  &  a=

 1)  सरकारी  खरीद
 सम्बन्धी  होती  कौ  पुनः

 जांच  करने  की  आवश्यकता  है  तथा

 इसे  और  अधिक  स्पष्ट  करने  और  ‘afaaraar  कां  विवरण  देने  की  जरूरत

 41
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 है  जिससे  न  केवल  केन्द्र  सरकार  पर  ही  अपितु  राज्य  सरकार  के  अभिकरणों
 मौर  अन्य  वैघ  संगठनों पर  भी  खरीदने  की  बाध्यता  रखी  जा  सके  ।

 (2)
 भारों

 खरीद  By
 roy  को

 आवश्यकता
 =  है

 ।

 |
 (7)  वित्तीय  प्रोत्साहन

 इंस  बारे में  किसी  भी  कानून  को  आवश्यकता  हीं  है तथा  द्वारा
 क  +

 बेहतर
 समन्वय  किया  जाना  चाहिए  ॥

 =  i.  एक

 (8)  eaten  पाभ्केदारी
 :

 कंपनी  आसानी  से  और  सस्ते
 there

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  डो  ।

 में  बनाई  जा  सके  ।  साझेदारी  अधिनियम  में  भी  इस  प्रकार  संशोधन  किया

 ..  जाना  चाहिएं  जिससे  बड़ी  संख्या  में  साझीदार  एक  ही  फर्म  की  भागीदारी

 Fy  2  शामिल  किया  जा  सके  भोर  भागीदार
 मृत्यु

 के  कारण  फर्म  के

 सुचारू  रूप  से  चलने  पर
 a

 प्रभाव  न  पड़े

 एक  फर्म  अथवा  लघु  कम्पनी  द्वारा  न्यूज  रहे  सभी  ना
 एककों  पर

 मै
 आयकर  कर  होने  चाहिए

 =

 फर्म  कर  सकें

 न  कि कलेजा
 निगमित

 फर्में  पर  लागू  होते हैं -  ot  ड

 £55  प्रशासनिक  अभिकरण  a  थ
 ह

 विकास  लघु  उद्योग  के  प्राधिकरण  पर  ध्यान  केन्द्रित  करके  उसमें  पदेन
 अपर  सचिव  स्तर  का  पद  बनाकर  उसे  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  है

 |  जिससे  भारत  सरकार  बौर  राज्य  सरकार  की  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  कायें

 में  बे  हतर  समन्वय  किया  जा  सके  |

 अखिल  भारतीय  लघु  उद्योग  बोई  की  नई  दिल्ली  में  दिनांक  17  शर  18

 «1982  को  हुई 36  वीं  बैठक में  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  और
 नीति  व  कार्यक्रम  संबंधी  स्थायी  समिति  द्वारा  पृष्ठांकित  सिफारिशों  पैर  ् विचार  किया  गया  ary  कुछ  सदस्यों  विशेष  रूप  से  लघु

 संगठनों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  यह  निर्णय  लिया
 कि  देश  के  कुछ  बोर  अधिक  लघु  उद्योग  संगठनों  के  विचारों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति  व  कार्यक्रम  संबंधी  स्थायी  समिति को  इस

 मामले  की
 थर

 बांच  करनी  चाहिए  तथा  अपनी
 सिफ़ारिशों

 लघु  उद्योग

 are की  माय  मो  बैठक  में  रखनी
 क  ह
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 ड  लकदक
 में

 ther
 ep  लेख

 पा  ग 451.  ait
 a

 पाटल  tag  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 1982  के  इडियन क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20
 एक्स प्र आ स  में

 कॉरोलरी  इज  सोनाली  सरयू  wilds  से  प्रकाशित  लेख  की  ओर  दिलाया  गया  है

 महिलाओ ंके  साथ  किए  जा
 चह

 अपराधों  से  निपटने  में  दिल्ली  प्रशासन  को  कथित
 निष्क्रियता  ी

 समशाद
 किया  गया है  ज  ज्ਂ

 थ
 1)  यदि  तो  दिल्‍ली  पुलिस  में  1  1980  से 31  अग क  198 1982  की  अवधि

 a  हुन
 कितने  मामले  दर्ज  कराए  गए  जिनमें  विवाहित  महिलाएਂ

 at  के  कारण
 मरीं  ;  &  2  id

 *

 दहेज  के  कारण दु दुर्व्यवहार  की  श्रेणी  के  अन्तरगत गत  कुल  कितने  मामलें  ci  करवे क  ह  ्

 कितने  मामले  को  उपयुक्त  de  देकर  समाप्त  किये  मौर  कितने

 कर
 दिए

 गए  ;  गौर गवाही  के  अभाव  में  अन्तिम  रूप  से  समाप्त व
 नक  we  we  yer  ran

 a

 पेल  कोट  रहे (=)  पुलिस
 कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  कितने  ooh

 श  te

 में  राज
 गृह  मंत्रालय  में

 Cte  य  मन्त्री  पी०  वकासुर | है  :  a  (=)  एकत्र  की
 जा  tel  है  और  aut  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हि  &  हि  i

 Nee
 संकटग्रस्त

 प्राणी
 वक क

 विद्युत
 संयंत्र

 452.  ait
 रघुनन्दन

 लाल  भाटिया  :  प्रधान  Tat
 बहू  बताने  क की  कुम  करेगे

 Fe:

 र
 क्या  देश  में  सभी

 आणविक  री  कठिनाइयों  का  सामना  सरता
 विद्युत  संयंत्रों  aes  oe  .  प्  ह

 पड़  रहां  +  et  -  ay |  ~
 ee

 यहां  तो  उसके  क्या  कारण  और  =

 . दन  क

 ty  गतु
 ठीके  करने  के

 लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 tre  e  ्  ह
 ere  इलेक्शन  महासागर  fa वकास

 पदस  के
 में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  az-qreeaica  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  cou

 Hah
 सी  पी०  एन०  fag)  :  भर

 भारत के  चालू  प  Al  लि  तरों  में  सेता  रीਂ
 परमाणु

 बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों  को
 उनके  विद्युत  स्तर  से  नोचे

 या  जा
 रहा

 Santee
 ge  यूरेनियम  मिलने  की

 अनिश्चित  tet  को  ज  कक 'डपलब्ध्
 काम  में

 लाया

 प
 43>



 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1981

 जा  सके  ।
 राजस्थान  परमाणु

 बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों  में  समय-समय  प्रचालन  संबंधी

 समस्याएਂ  सामने  आती  रही हैं
 द  उपस्करों

 के
 ठीक  मे  काम  ने  ee  aa

 भाने
 |  ए

 तथा  मानवीय  फलों  कै  कारण  हुआ  है  ह
 a  2

 os  भारत  सरकार  इस  बात  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखेगी  कि  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर
 लगातार  काम  करता  रहे  |

 थ  |

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  काय  निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  उद्देश्य से  प्रचालन
 संबंधी  समस्या गों  की  समीक्षा  लगातार  की  जाती  रहती  है  ।  ग्रिड  में  उत्पन्न  होने  वाले  दोषों के
 मामले  पर  सम्बन्धित  बिजली  ate से  तथा  केन्द्रीय  fara  प्राधिकरण  से  लगातार  विचार-विमर्श
 किया  जार  हा  है  ताकि  इस  समस्या  को  दीघंकालीन  आधार  पर  हल  किया  कि  qe
 परमा  ह  ों  सस  के  ।  राजस्थान

 cl  ia)
 बिजलीघर  के  कार्यकरण  का  मूल्याँकन  तकनीकी  दृष्टि से  करने  के  लिए  सरकार  नें it

 की  एक  समिति  भी  बनाई  थी  उस  समिति  को  रिपोर्ट  मिल  चकी  है  ale  उसका

 अध्ययन  किया  जा  रहा है  |

 ह
 उसकी  दिल्ली  मैं  पलिस  चौकी

 453
 ष्  काली  चरण  वर्मा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि
 1

 क्या  उन्हें  पता है  कि  उत्तरी  ar  दिल्लो  की

 vat  और  पाकेटों के  लिए  को  ई
 पुलिस चौकी  नहीं  है  और  da  पाकेटों

 में  पुलिस  की  गश्त  त्रटिपुण  है  ;  गौर  न
 |

 यदि  तो  उत्तरी  पीतमपुरा  में  एक  पुलिस  चोको  स्थापित  क  ने  तथा  पुलिस
 कर्मियों  द्वारा  इन  पाकेटों  की  दिन  में  भर  रात  में  गशत  लगाने  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 गौर गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वेंकट  यह  क्षेत्र  आदेश

 नगर  थाने  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  जहाँ  से  उत्तरी  प्रीतमपुरा  में  गश्त  लगाने
 के  लिए  पुलिस

 कमियों  को  dara  किया  जाता है  ।  दिल्‍ली  सशस्त्र  पुलिस  तथा  att  गार्डस  &  अतिरिकत  स्टाफ

 गो  भी  इस  क्षत्र  में  गश्त  लगाने  के  लिए  dara  किया  ।  संघ  शासित  क्षत्र  के  अभिन्न  भागों  में
 स  चौकियों/थानों  को  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  के  साथ  प्रीतम पुरा  मैं  एक  अलग  पुलिस

 चौकी  स्थापित  करने  के  श्रेवता  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सुरू दमा  चलाये  बिना  लल्ली  में  रखे  गए  बन्दों  ~

 क

 454  थी  ate  एन ०  बाइबिल  :  बया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ॥

 मिक  ह  |
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 LS

 भारत  की  जेलों  में
 ह

 चलाये  बिना  रखे  गये  बन्दियों  की  कुल  संख्या

 कया है  ;

 कल  सराय ऐसे  बन्दियों
 की  कुल  या  कया  जिनके

 संबंध
 मे

 एस  वर्ष
 स  भी  मालिक  समय

 तक  मुकदमा  शरू  नहीं  हुआ है  ट  ~  =

 ऐसे  बन्दियों  को  संख्या  में  कमी  लाने  के  उ  कार  का  क्या  कायंवाही ग
 करने का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन
 र meet)  1  31-12-81  को  सभी

 राज्यों और  संघ  शासित  क्षत्रों  में  92785  विचारणाधीन  कदी थे  इस  में  30-6-81  तक  मगान्घ्र

 प्रदेश और  अरुणाचल  प्रदेश  के  संबंध  में  और  22-3-82  तक  दिल्‍ली  के  संबंध
 में  सुचना  सम्मिलित

 है  क्योंकि  31-12-81  तंक  के  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 भारत  सरकार  इन  आंकड़ों  को  नहीं  रखती

 यह  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  कि  fares  sat  जेलों  में  अनावश्यक

 अधिक  समय  तक  बन्दी  न  राज्य  सरकारों  कौर  संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों  सर्वाघिक
 रूप  से  विचारणाधीन  कैदियों  के  मामलों  का  पुनरीक्षण  करने  के  गरीब  भर  असहाय  कं  दियों

 को  कानूनी  सहायता  देने  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  कौर  मामलों  की  जाँच  पड़ताल  के  लिए
 निर्धारित  समय  सीमा  के  विषय  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  उपबंधों  के  सख्त  अनुपालन  के  लिए
 राज्य  भौर  जिला  स्तर  की  समितियों  के  गठन  की  सलाह  दी  गयी  उनसे  यह  भी  अनुरोध
 किया  गायों  है  किं  उच्चतम  न्यायालय  द्वारो  समय  समय  पर  दिए  गए  निदेशों  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  विचारणाधीन  कैदियों  के  मामलों  की  जाँच  की  जाय  ।  हाल  ही  में  गठित  विधि  आयोग

 के  विचारणीय  विषयों  में  अन्य  बातों  के  साथ  विलम्ब  को  दूर  और  शेष  कार्य  को  तेजी
 निपटाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  न्यायिक  प्रशासन  की  प्रणाली  को  निरन्तर  पूरी  क्षि

 करना  एक  विषय  है  ।  इसके  अतिरिकत  सातवें  बित्ते  आयोग  की  सिफारिशों  कें  ६  कु
 राज्यों  तरीकत  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  को  व्यवस्था  की  गई  है  |

 राजस्थान  की  सीमेंट  कां  area

 55,  शी  कहते  कुमार  गोयल  !  क्यो  sett  में स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  -

 राजस्थान  को  वर्ष  1982  के
 दूसरी  और  तीसरी  तिमाही में  अब  तक

 कितना  टीवी  सीमेंट
 थाने  पीते  कियां  प्पा  है  ;  बर

 इसी  safe

 के  दौरान
 लीलाबाई  die

 का  वितरण
 जार  उपलब्धता  eat  थी  ?

 45
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 उद्योग  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण दत्त  :  1982  की

 पहली  dia  तिमाहियों  में  राजस्थान  को  लेवी  सीमेंट  का  आवंटन  निम्न  प्रकार  किया  गया

 अवधि  आवंटन  ..
 बि  ााणणाणय  थाा  म a  cag  ी

 1982  की 1  तिमाही  1,63,700  le सिंचाई  और  fara  के  लिए  आवंटन

 भी  aR  |.

 1982  की  2  तिमाही  60,600
 सिचाई  बौर

 fara  क्षत्रों  के  लिए
 79  400  बच्चन टन  ष्ा

 का  आवंटन  क्यों

 av  may

 1982  की  3  तिमाही  60,600.  a  - Py qfareararat सिचाई  ar  विद

 हैप  टन  का
 a  ||  कियां गया ri

 rt  ee  ee
 लेवी  जिलावार  लि  सरकार  ES:  संघ  प्रशासित  प्रदेशों

 -  =  e
 द्वारा  किया  जाता  है  ।  -

 =a
 न

 ial यय  को
 ४  4  अ  र

 महाराष्ट  में  गर्भ  लि रो बक  संयंत्र  क
 ह  स्थन  भ

 को  समा  द  ge

 iat  अपाप
 a8.  ही

 al  प्रकाश  चौधरी
 eat  उद्योग

 मंत्री  हें  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 oo
 लुप  रह  a  gow  हेर  नक

 में  ae  का  ग

 (a): te:
 कया  महाराष्ट्र  क के

 ia

 में ve  ie  led  फा  | ह  निरोधक  संयंत्र  स्थापित  edt  का

 विचार  है  ;
 नफे  ऊ  ्  हड  रि  oa

 As)
 क्या  इस

 ter

 परियोजना के  लियें  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ;
 ul j Az :

 ors  तकनीकी जानकारी  और  या पाट
 शुरू  करने

 तको  संभावित  तारीख
 संबंधी  ब्योरा  क्या  ः  ae  ge  द  am.

 we  बेल suit  तथा  इस्पात  गोर  खान  मंत्री  नारायण  :  और
 लि  maa a  aN,

 डस्ट्रियल  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  महाराष्ट  लिमिटेड  का  महाराष्ट  के

 14  डे  जिले  औरंगाबाद  में  जो  निवेश  राजसहायता  की  केन्द्र  योजना  पात्र  गई  निरोधक

 एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  |  क्

 न
 ्

 a
 को  स्वीकृत  अधिष्ठायी

 मत
 प्रतिवर्ष  1

 लि  गाव  हक
 फ  लाख
 F;

 gain की  जानकारी मैं
 iad  एल०  Alo  SSEEST  लन्दन  प्राप्त  की  जा  रह  पाँ

 ब्र योजना  के  लिए  की  51.0
 an, | ae

 से  अनुमानित
 है

 ३983
 के  अन्त

 =  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  आशा है
 |
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 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रमों  की  प्रगति

 458:  श्री  aaa  दत्त  :  क्या  योग जना  म  की  कृपा  करोंगे  कि  :

 =
 न्यूनतम  ATTRA  HAT  क काय  क्रमों  mata  fafara  कायें क्रमों

 की  राज्यवार  प्रगति
 क्या है  और  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अंतगर्त  राज्य-वार  a

 crane  eh
 धनराशि  खर्च

 al  गई  है  ;

 क्या  व्यय  में  कमी  होने  का  एक  कारण  उचित  कार्यक्रमो ंका
 मॉं

 a  होना  है  ;
 मौर

 (7)  यदि
 यह  ॒  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  कायन्वियन  feat  स्वीकृत

 कार्यक्रम  बनाने  में  समय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  गये  हैं  अथवा
 उठाने

 का
 विचार

 OIAAT  मंत्री  anode  इस  सूचना  के  विवरण 1  से
 10  सभास्थल

 पर
 eg  हैं

 1  थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०  5465/82]  ।

 a  र  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  क्योंकि  वर्ष  1980-81  में  वास्तविक  व्यय
 और  1981-82  में  प्रत्याशित  व्यय  अनुमोदित  परियों  से  केवल  कुछ  ही  क्रमशः

 16  प्रतिशत  अर  .2  कम  हैं  ।  ब्यौरे  विवरण  1  i  दिए  गए  हैं  &
 at

 न
 रोजगार  साधन  परिषद  की  स्थापना  करना  =

 459, भ  मूल  चन्द  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐ
 से  कौन-कौन  x

 राज्य
 और  संघ  राज्य  क्ष  a4  जहां नई  रोजगार  नीति  के

 संदर्भ  में  देश  में जनश  कत  के  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  लिपी  करने  के  लिये  रोजगार

 के  नये  अवसर  उत्पन्न  करने  के  हेतु  रोजगार  संवर्धन  परिषदों  की  स्थापना की  गई  है  ;
 अ

 वें  कब  स्थापित  की  गई  थी  ;  थौर

 इनका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 Aaa Hat hata feo i
 एस0बी ० ०  :  बौर  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन

 योजना राज्यों के  नाम  दिए  गए  है  जहां  जिला  जनशक्ति  यो  |  द  ह  द  कौर  रोजगार  सजन  परिषदें  स्थापित  की

 स्थापना  की  तारीखें दी  गई  हैं गई  हैं  घौर  साथ  हो  उनकी  स

 परिणामों का  मूल्याकन  करना  इस  समय  संभव  नहीं  है  ।
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 HaYaT  1982

 विवरण

 उन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  जहाँ  महीना/वर्ष

 जिला  जनशक्ति  योजना  और  रोजगार

 सुजन  परिषदें  स्थापित  की  गई  हैं
 बक  नए

 1.  गुजरात  1981

 &  लक्षद्वीप  1981

 3.  कर्णाटक
 1981

 4.  मिजोरम  1981

 5.  मध्य  प्रदेश 1  1981

 6.  महाराष्ट्र  1981

 उत्तर  प्रदेश  1981

 8.  वॉर्म  बंगाल  1981

 1981 9.  दिल्‍ली

 10.  जम्मू  तथा  कश्मीर  1  1981

 11.  तमिलनाडु  1981

 12.  असम
 '

 1981

 13,  बिहार  1981:

 14,  मणिपुर  1981

 15.  अरुणाचल  प्रदेश  1982

 1982 16,  त्रिपुरा

 17.  उड़ीसा  1982

 1982 18.  हिमाचल  प्रदेश  i

 19.  आंध्र  प्रदेश  1982

 च
 20.  हरियाणा  2  1982...

 1  जिला  जनशक्ति  योजना  गौर  रोजगार  सृजन  परिषद  का  कां  शाम  जिला

 अभिकरणों  को  सौंपा  गया  है  ।
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 14  आश्विन  1904  लिखित  उत्तर

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  उत्पादन  में  गिरावट  सम्बन्धी  समाचार

 460.  "sit  नारायण  चौबे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्या  दि  ताक  ्  8-1092 के
 स्टेट्समैनਂ  (aaRaT

 में  छपे  इन  प्रोडक्शन  माफ  हैवी  इलेक्ट्रिक लस  शीषंक से से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  सच  है  कि  1982  के  पूर्वाद्ध  दौरान  1981  की  इसी

 अवधि  की  तुलना  में  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  उत्पादन  15  प्रतिशत  गिर  गया  था  ;

 की  = ..  (7)  य
 दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  भर  क  &

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ? ?

 '.  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खन  मंत्री  नारायण  दत्त  :  )
 बक

 से  जो  नहीं  ।  तकनीकी  बिकास  मह  निदेशालय  द्वारा  रखें  गए
 आंकड़ों ह. #१ अध द  के

 2.05% nee  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  faa  तथा  वितरण  ट्रांसफार्मरों  का  उत्पाद

 बढ़  गया  है  जबकि  विद्य/त  पावर  केबलों  art  हाइटेंशन  सकिट  ब्र  करों  जेसी  a  वन

 का
 उत्पादन  जनवरी-जून  1982  की  अवघि  में  1981  की  इसी  अवधि  की  तुलना में  2%  से

 5.2
 तक  मामूली  सा  कम  हो  गया है  ।  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारणों  में  एक  कारण  बिजली

 जो  कि  भारी  विद्वत  उपकरण  उद्योग  के
 प्रमुख  ग्राहक  के  पास  कोष  की

 कमी  का  होना
 द  सरकार

 इस  मामले  में  ध्यान  दे  रही  है  ।

 बिहार  में  —  सर्वेक्षण

 461  प्री  डी०  पी  ०  यादव  :  क्यां  इ
 पात  शरर

 खान  मंत्र
 यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  :

 xe  .

 111  adam  का  प्रस्ताव  Wt अध्ययन  war  By क्या  बिहार
 में  मुंगेर

 गया है  ;  और
 अ

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है

 उद्योग  तथा  इस्पात  गा
 ee

 में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी
 :

 गौर
 समूचे  मुंगेर  | aie  oat के  7927  at  किलोमीटर  क्षेत्र  का  भूवैज्ञानिक  किया

 जा
 चुका  है

 ।
 मुंगेर  के  भूवैज्ञानिक  कार्यक्रम  के  अग  के  रूप  में

 ace
 सर्वेक्षण  और

 ee वैज्ञानिक  अध्ययन  भी  गए  लि
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 प्रारंभिक  अन्वेषणों  से  अघिकतर  उच्च  ग्रह के  1.51  मि०  टन  बॉक्साइट  भंडार  तथा

 13.50  fo
 ear

 चूता
 शश
 पत्थर  (

 ग्रेड
 के

 )  भंडारों
 का  संकेत  मिला  है  ।

 wv  डिलीट  waist जाइट  काइनाइट
 और AI<  मलिक  के  Igy  at  प्रारम्भिक  खोज  की  गई  है  ।  इन  में  से  कुछ

 अन्वेषण  1982-83  के  फोल्ड  सीजन  में  जारी  रखें  जाएगे  |

 -
 बिहार  प्रस  विधेयक  पर  अनुमति

 162:
 री  जगन्नाथ  पाटिल

 :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aa  वर्तमान  प्रशासनिक  प्रथा  के  अनुसार  usa  के  विधेयकों  को जिन  पर  विधान

 seat  cra  पस  | कए  जाने  के  पश्चात्‌  राष्ट्रपति  की  अनुमति  की  आवश्यकता  होती  राज्य

 विधान  सभा में  स्थापित  करने  से  पूर्व  केन्द्र  सरकार  को
 उसको  प्रशासनिक

 स्वीकृति
 के  लिए

 . भेजा  जाता  है  ;

 (&)  यदि  तो  क्या  बिहार  सरकार  ने  बिहार  प्रेस  विधेयक  को
 स  राज्य  विधान  सभा  में

 दए  बाना
 श  रने  से  पु  केन्द्र  सरकार  को  उनकी  स्वीकृति  के  लिए  भेजा

 .

 (7).  उक्त  विधेयक  किस  तारीख  को  गृह  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ  था
 are  स्वीकृति  दि

 arte
 को  मे  षित  की  गई ;  ल

 ष्
 .

 (8)  स्वीकृति  देने  से  पूर्व  किस  किस  मंत्रालय  से  परायों  किया  गया  था  ;  मौर

 क्या  उक्त  जसा  कि  अब  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पारित  कद  fea

 है  और
 जिस  पर  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्रतीक्षित  स्पष्ट  रूप  से  सभी  प्रकार  से  उस  मसौदा
 के  अनुरूप  है  जिस  पर  पहले  ही  स्वीकृति  भेजी  गई  थी  ?

 ह  ज  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०
 नी  at  लेकि

 राज्य  सरकारों  के  स्व निर्णय  पर  निर्भर  करता है  और  सभी

 ह
 विधेयक  राज्य

 निधान  प्रांतों ी  मं  दुर
 तथा  पित  किए

 जाने  से  पहले  केन्द्रीय  सरकार
 को  पूर्वानुमति

 के  लिए  adt
 भेजे  जाते

 हैं

 (@)  जी  श्रीमान  ।,

 त्  बौर  नही ंउ

 gut  धौर  कामिनी  सिचाई  परियोजनाश्रों

 का  निर्माण

 463.  थी  के  o2to  ०  कोसलराम  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?
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 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक
 सरकार ने  योजना  आयोग को  अनुमति के  बिना

 कावेरी  नदी  के  चार त  डी  राज्यों  का  काबे  री  जल
 —_—  i  की

 समाप्त  होने  से  पहले  ही  काबेरी

 नदी  पर  हरेगी  पौर  क  faa  me  परियोजनाओं  ar  निर्माण  कर  fear
 |  a

 राज्य  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे की  है  और  क्या

 उन्हें  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  रा
 क्या

 योजना  मंत्री  एस०बी०  2  )  हां

 कर्नाटक  सरकार  के
 वर्ष  1981-82  के  अत  तक

 इन
 परियोजनाओं  पर

 प्रत्याशित  व्यय
 निम्नलिखित

 होगा  :-

 हेमावती  91.6

 2.  हरंगी  40.6

 3.  काबीना  68.04

 उनको  कोई  ह  सदयता  नहीं  वी  गई  है|

 दादों  में  af  toe

 464.
 श्री  wit:

 श्री  कि  कुमार  यादव  a

 .  Me  afaa  कुमार  मेहता  :
 =

 1  प्रो ०  सध  द  डरते

 श्री  रतनसिहू  राजदा  2
 श्री  सनत  कुमार

 we
 श्री  कमला  मित्र  मघ कर

 थ्री  रामसिंह  यादव

 हैं  धक  att  बालासाहिब  fae  पाटिल

 श्री  जगपाल  सिह

 +  प्री  दाव  ana  at  *,  +

 प्री  कृष्ण चन्द्र  पांडे
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ,  यह  सच  a
 fe
 fe  1979  के  पश्चात्‌  उत्तरी  राज्यों  में  अगस्त

 ate
 छिल 1982  में  कर्मचारी  फिर  आन्दोलन  रहे  हैं  ;.  ae

 5}
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 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ;

 कितने  राज्यों  में
 पुलिस

 आन्दोलन  तथा  हड़तालें  हुई  हैं  और  कितने  मामलों  में

 केन्द्र  से  सहायता  मांगी गई  |

 क्या  सबसे  धक
 apa  द्य  महाराष्ट्र

 और  हरियणा  है
 ;  गा

 क

 ए
 बि

 कया  दोनों  राज्यों  हैं
 केन्द्रीय  fea  पुलिस  नियुक्त  करने  को

 मांग

 की  है  ;  थ
 a

 और  क्या  1  दी  गइ  हु  ढोर  पुलिस  कर्मचारियों  की  कितनी
 मांगे

 पूरी
 की  गई  हैं  ?  यय

 गृह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  निहार  :

 से

 ्
 सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  र  दी  जाएगी 1

 11.0  पात  सय  वं  TEATS सतार  का  प्रस्ताव

 455.  श्री
 र

 |
 जग राजगोपाल  नायडू  क्या  स्प  at  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि
 थ  i

 (*)  क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  का  कोई
 f

 चार है  ;  os

 यदि  तो  इसकी  oni  लागत  कितनी  ह
 होगी  ?
 4

 हि
 {  उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  wa  तिव

 1
 क क  cane  :

 क

 (  कौर
 बोकारों  इस्पात  कारखाने  की  क्षमता  को  25  लाख  टन  से  बढ़ाकर  -40  लाख  टन  का  कार्य

 चल  रहा  है  ।  इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  1637.55

 वॉकर  ो  ह

 |
 ह  मिलन

 रंगीन  aaa  के  ट्रांसमिशन  की  तकनीक
 es

 aa
 ने

 की  कपा
 करेंगे 466.  श्री  ato  एस०  विजय  राघवन :  कया  प्रधान  मंत्री  प

 रंग रंगीन  दूरदर्शन के  ट्रांसमिशन  की  तकनीक  के  Boer  डे
 लिए  क्या

 कदम  उठाएं

 जा  रहे  ॥  |. .

 सर  कार  इस  क्षत्र  में  विदेशी  तकनीक  पर  कितना  frat  करती  है  बोर

 (7)  ga  सम्बन्ध  में  हम  कब  तके  आत्म  निभ

 ea fast निकी  विमानो ंह  उप मंत्रो  एम  एस०  संजीवी
 :

 से  रंगीन

 ee  aire  Eire  पिग  तैयार  करने

 52



 .  लिखित  उत्तर 14  आश्विन  1904

 —

 ।  भारत . के  जिन  उपक्रमों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  वे  रंगीन  प्रसारण  के  लिए  उप युव

 ar  वानिकी  लिमिटेड  में  निमित  किए  जाने  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  का  रंगीन  प्रसारण  के

 दुबारा  डिजाइन  बनाया  गया  है  भौर  अब  से  आगे  बनाए  जाने  वाले  सभी  ट्रांसमीटर  रंगीन  प्रसारण

 के  लिए  उपयुक्त  होंगे  ।  भारत  इलेट्रानिकी  लिमिटेड  तथा  गुजरात  संचार  इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड

 में  पहले  से  उत्पादित  किए  जा  रहे  प्रतिकाश  स्टूडियों  उपस्करों  में  रंगीन  प्रसारण  की  क्षमता  पहले

 से  ही  विद्यमान  है  जिनमें  व्यावसायिक  प्रसारण  स्तर  के  वीडियों  टप  वीडियों  पल्स

 वितरण  एम्पलीफायर  स्थायी कारक  एम्पलीफायर  अ  किया  टाइमलेस  करेक्टर

 स्वीडन  तथा  मिश्रण  उपस्कर  शामिल  हैं  ।  इसी  प्रकार  क्षत्रीय  कार्यक्रम  निर्मित  करने  के  लिए

 सुवाह्य  वीडियों  कसेट  ऑडिट  seta  यूनिट  तथा  सुवाह्य  कमरा

 को  भी  रंगीन  प्रसारण  के  अनुरूप  बनाया  जा  रहा  है  और  गुजरात  संचार  इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड

 में  इनका  शीघ्र  उत्पादन  किया  जाने  वाला  है  ।  इस  प्रकार  इस  सभी  क्षत्रों  में  देश  भौद्योगिक  दृष्टि

 से  पहले  ही  स्वावलम्बी  है  ।  स्टूडियों  कमरा  टली सिने  परिशुद्ध  मॉनीटर  तथा  अन्य  आवश्यक

 उपस्करों  का  उत्पादन  भी  शुरू  :  जा  रहा  है  भर  1984  तक  यें  उपस्कर  स्वदेशी
 माताओं  से  प्राप्त  होने  लगेंगे  ।  जहाँ  तक  प्रोद्य।गिको  जानकारी  से  सम्बन्धित  नीति  का  प्रश्न

 रकार  ने  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  तथा  विदेशी  प्रौद्योगिकी  जानकारी  प्राप्त  करने  की

 मिली  जुली  नीति  अपनाई  है  ।  जो  प्रत्येक  मामले  में  संभी  संम्बद्ध  बातों  पर  निसार  करेंगी  द  े  दि
 forn?

 समय  की  मांग  की  मात्रा  के  संदर्भ  में  विकास  काय  पर  .  आने  वाली  लागत  आदि
 बातों पर  निर्भर  करेगी ।

 mee ce  ही
 राष्ट्रीय  पुलिस  के  प्रतिवेदन  लि

 कार्यान्वयन
 ८  प्रा०  जीत  कुमार  मेहता

 श्रीमती  गोता  मानो

 थो  रामावतार  शास्त्रों

 थी  ato  नरसिम्हा  रेड्डी
 थी  गुलाम  रसुल  कोचक

 sit  जगहों  टाईटलर

 थ्री  बिजय  कुमार  यादव

 थी  राम  सिह  यादव  !

 भी  बाला  साहिब  बिखे  क्या  गृह  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  के  प्रतिवेदन पर  विचार  किया  है  ;  बौर

 यदि  तो  पुलिस  बल  सामान्य  संतोष  को  कम  करने  आर  एक  स्वतन्त्र  राष्ट्र  के

 मौजूदा  सम्मान की
 सेवा  करने  के  लिए  पुलिस  को  अधिक  लाभकारी  बनाने  के  लिए  सुझाए

 गए  पुजारी  को
 नाग  करो  यो  दृष्टि  &  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित क द्  करने  के
 लिए  सरकार

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 क
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 झ्  गृह  मंत्रालय मे ंमें  राज्य  मंत्री  की  निहार  रंजन

 लास्कर ) मख्य मं

 तथा  राष्ट्रीय  पुलिस

 जन  1979  को  हुए  ey  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार  किया ल  क  गट
 क

 आवेदन  पर

 गया  था  ऐसे  विषय  जिन  पर  विशेष  रूप  से  विचार  fea  गया  था  ate  जिन  पर  निर्णय  लिए

 गए  की  सूची  faze  में  दी  गई  है  ।  वे  निर्णय  जो  पुलिस  बल  में  सुधार  से  संबंधित  हैं  को

 शीघ्र
 कार्यभार

 यन  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षत्रों  को  भेजा  गया  था ।

 afer  निर्णयों  को  या  तो  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  अथवा  वे  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न

 अवस्थाओं  में  हैं  ।

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  के  दूसरे  और  बाद  के  प्रतिवेदनों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  लिस  at
 arara  के  अगप  sfaaer  fafa  fara  लिस  पर  6  जून

 1979  को

 इ
 pee  पतो  के  दलोर  विचार  किरण  पला

 1,  पुलिस  संघ
 wk

 2.  शिका  तों  के  निवारण  के
 लिए  तंत्र

 3.  हस्ती  प  के  विरुद्ध  आक्रोश  |

 अरदलियों का  दुर्योग  ।
 5.

 काँस्टेबुलरी
 का  वेतन  zat  T41  ॥

 6.  Hite ga  री
 की  कार्य  eae ।

 7.  छुट्टियों पर  पुलिस  कर्मचारियों

 =  लिए
 fe  की  मांग  ।

 8.
 आवास

 9.  पुलिस के  विरुद्ध  शिकायतों  मा  2.0 14.0
 करे  के

 र
 ee

 केयर  wuss  स्टेडियमਂ
 aes

 amar

 468.  श्री  aaa a
 ax ए्प्ण  इक

 ay
 ०  fo  हीरो  :

 Bing  Se: ही
 ait  श्रान्त  रामुलुमल्ल

 >

 श्री  के०
 मलना

 ?

 पया
 gg  मेंे  यह

 की  - कपा  att  fig
 wes  FD  te  BS8  +

 -
 (#)  कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18-9-1982  ्  हिन्दुस्तान

 7  4 srfira 2
 SGP केयर

 अपना  स्टेडियमਂ  gies  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  है
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 न

 ों  में  बनाए  गए  प्रोजेक् टाइल्स  पैराशटों  से  सज्जित
 क्या  यह  सच  है  कि  आयुध

 थे  और  उनका  डिजाइन  बनाया  ग  गया  था  तथा
 प्रयुक्त

 से  ये  quae  देख  नहीं

 मौर जा  सके  क्योंकि  वे  कमी  पर  गिरने  से  पहले  ही  जल  गए  थे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  जी  सीमा

 न  तथा  आयुध  कारखानों  गए  प्रोजेक् टाइल्स  परा det  से  सज्जित  किए

 गए थे  और  उनको  उड़ान  के  दौरान  स्थिरता  के  लिए  उनको  पंख  भी  ल्  mal

 मे प्रो जैक् टाइल्स  का  डिजाइन  नहीं  बनाया  गया  था  ।  पैराशूट  सामान्य  तौर  से

 नहीं  जाते हैं  ।  ये  प्रदीप्त  यंत्र  आयुध  वस्तुए  थी  गर  इनमें  बहुत  छोटी  पैराशूट  होती  हैं  जो

 प्रदीपन  को  लम्बे  समय  तक  रखने  के  लिए  उड़ान  में  खुलती है  ।  किसी  व्यक्ति  को  चोट  लगने

 aaa  सम्पत्ति  की  हानि  के  न्यूनतम  अवसर  को  समाप्त  करने  के  लिए  अपेक्षित सुरक्षा  पूर्वोपाय

 किए  गए  थे  ।  किसी  अप्रिय  घटना  की  सूचना  नहीं  दी  गई  क

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़  खंडों  तथा  तहसीलों  में  उद्योगों  को  स्थापना
 -

 470,  sit  उमाकांत  मिश्र  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=) Fa  1  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक  विकास  के  से  उन  सभी  प्रखंडों  तथा

 तहसीलों
 को  जहां गाँ  कोई  उद्योग  नहीं  शीघ्र  हो  पिछड़ा  क्षत्र  घोषित  किया

 बोर

 (@)  कया  योजना  दौरान  इस  प्रकार  की  प्रत्येक  पिछड़ो  तहसील te  तथा  प्रखंड
 नम

 गेर
 सरकारी  अथवा  सरकारी  क्षत्र  में  एक

 उद्योग
 स्थापित  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  (st  नारायण  दत्त  ति  :  कौर  उत्तर

 प्रदेश के  निम्नलिखित  जिलों  को  रहितਂ  जिला  मा
 ना  गया

 ¢ :—

 *

 पौड़ी  टेहरी

 |
 rd  थ

 उत्तर  काशी  भर  कानपुर

 राज्य  सरकार  मौर  संबंधित  मंत्रालय  ate  ह  विकर्ण  के  लिए  a4  जलों  को  उचित  महत्व

 दे  रहे  हैं  गोौद्योगिक  लाइसेंसिंग  के  म  ले  में और  तकनीकी  प्राधिकरणों  में  एककों  का  पंजीकरण
 करने  के  मामले  में  उद्योग  रहित  जिलों  में  उद्योगों की  स्थापना

 mig
 आवेदन  पत्रों  को  अपेक्षाकृत

 प्राथमिकता  दी  जा  रहो
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 सरकारी  क्षत्र  की  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की
 ia

 पर  मूल  रूप  से  तकनीकों  आधिक

 आधार  पर  निर्णय  लिया उ  नाता  है  इसके
 अधीन  सर

 शिर  की  नीति  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की

 स्थापना  करने  के  लिए  तुलनात्मक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  को  अधिमानत  देना  है  ।

 भाई  Yo  पाक  जून--खालिस्तान  गुरिल्ला  शिक्षक  से  समाचार

 ्
 471.  श्री  सोमनाथ  चार्जों

 we
 प्रीति  गोता  मुखर्जी  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1982  के  ब्लिट्ज  में  argo  ए-पाक

 शिक्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दि
 ताया  गया

 है  ;  और ea
 लापता  पूरी

 (=)  यदि
 at  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  उस  पर  सर aI  को  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 ी
 निहार  रंजन  :

 जी
 जी

 हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  विशिष्ट  सुचना  नहीं  है  ।
 ss

 eect  क  आयोग  का  प्रतिवेदन

 472.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बत  तनि  a
 हमा  करेंग

 किः
 मं

 , क्या  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  नै  अपना  कार्य  पुरा  कर दिया  ;

 (  यदि
 तो  आयोग  द्वारा  अब  तक  कितने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए

 गए
 है

 i
 oe

 (7)
 जपो  की

 १
 मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  >  भर

 aa  कतनी  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  गई  हैं  ?
 [४ ह

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  जी  हाँ  ।

 भाठ
 =

 cr

 तथा  )  आयोग  के  प्रथम  प्रतिवेदन  में  विवरण
 में

 उ
 उल्लिखित  भरों  से  aafaa

 लॉस  ft  set [  इन  सिफारिशों  पर  6  1979  को  हुए  मुर  मंत्रियों के  सम्मेलन  में

 विचार किया  गया  था  |  इसके  निष्कर्षों  को  था  के  लि  राज्य  सरकारों  को  भेजा  गया

 दुसरे  और
 बाद  के

 प्रतिवेदनों  में  दी  गई  सिफारिशों  में  विस्तृत
 विम  हैं  चौर  इनको  er द

 काफी
 थे  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं

 ।  ह
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 विवरण

 उन  मदों  की  सुची  जिन  पर  राष्ट्रीय  पुलिस  श्रायोग  ने  सरकार  को  प्रस्तुत  अपनी  प्रथम

 रिपोर्ट  में
 लिटस

 की
 हैं  |

 (1)  « ‘wicegaty  ।

 (2)  वेतन  ढांचा  ।

 (3)  आवास  ।

 (4)  कामंस वासियों  क
 गो  आवश्यक  वस्तुओं

 की  सहायक  दरों पर  पूति  ।

 (5)  अदली
 प
 पद at  ।

 (6)  पुलिस
 कर्मचारियों  की  शिकायतों  के

 निवारण  के  लिए
 (7)  पुलिस

 ' परिवारों  के  लिए  कल्याणकारी उ उपाय

 (8)
 प्रशिक्षण  और  करियर  प्लैनिंग

 ।.

 9):

 पुलिसक मं चा रियों  के  खिलाफ  शिकार  तों  को  2 ata  के  fac  eter  \

 ge र
 दिल्ली  महानगर  परिषद्‌  घोर  दिल्‍ली  नगर  निगम

 के  दगा

 473.  श्री  राम  जेठमलानी :
 tt

 sit  राम  प्रसाद  झिरीदार  हि
 थी  बाब्राव  परांजप े:

 ्

 थ J  श्री  जाता  पाटिल :  ह  t  क  ्

 aan  कू  wit  कृष्ण  चन्द्र
 ats  ।

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे
 कि  :

 (®)  दिल्‍ली  महानगर  परिषद्‌  भोर  दिल्‍ली
 मर  ह नियम

 को  निलम्बित
 करते  हफ मायका  अवसर  पर  क्या  कारण  दिए  गए  हैं  ;

 क्या  नवीनतम  बढ़ाई  गई  अवधि  का  कारण  दिल्‍ली  में  आयोजित  किये जा

 एशिया  खेल  हैं  ;  गौर

 ...  (77)  दिल्‍ली  में  चुनाव  कब  आयोजित  किए  जाएंगे  ?  a

 )
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जौर  दिल्‍ली

 नगर  परिषद  ! से  संबंघित

 ak  Sarre  via
 1966  के  (* RB  उपबंधों  के  निलम्बन की

 अवधि  दिल्‍ली  के  उप उपजाऊ SAIS TaT
 रिपो

 के
 आधार  पर  समय-समय

 पर  बढ़ाई  जाती  रद्दी  है  +
 दिल्‍ली  नगर  निगम  क  fer  गधा  इसने  लगातार  गलती  की थी

 ञ्
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 —  eee  wee  aes

 अपने  कर्तव्यों के  निष्पादन  में  अक्षमता  दिखाई  थी  तथा  अपने  अधिकारों  का
 दुरुपयोग

 किया था

 बर  प्रपने
 बा  य  पुरा  करने  में  सक्षम  नहीं  ar  निलम्बन  के  बाद  लघु  अवधि  तथा

 पा  लम्बी  अवधि

 के  अनेक  कार्यक्र  मों  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  नागरिक  नीतियों  को  नई  दिशा  तथा

 नया  रूप  दिया  गया  जिनका  उद्देश्य  नागरिक  प्रशासन  को  गतिशील  जड़  से  आ भ्रष्टाचार
 समाप्त  fata  खां  रोकना  कौर  नागरिकों  की  दिन  प्रतिदिन  की  समस्याओं  पर  शी  करता

 से  ध्यान  देना  था  ।  इस  प्रक्रिया  को  पुरा  करने  के  उद्देश्य  से  निलम्बन  की  अवधि  6  महीने

 के  लिए  अर्थात  10-10-81  तक  बढ़ाई  गई  थी  ।  चू  कि  किए  जाने  वाले  उयाय  agar  fast

 करने  का  विचार  किया  गया  उन्हें  पूरा  नहीं  किया  गया  इसलिए  निलम्बन  की  अवधि  ध्रोर

 6  महीने  के  लिए  अर्थात्‌  10-4-82  तक  बढ़ाना  आवश्यक  हो  गया  था  ।  तब  से  प्रगति  हुई
 लेकिन  बकाया  कायें  जिसे  पूरा  करना  इस  प्रकार  का  था  कौर  कमेंचारी  लगाने  में  प्रक्रिया

 कठिनाइयां  थी  ।  वित्तीय  व्यवस्था  को  सुचारू  बनाने  में  समय  अपेक्षित  काफो  काय

 करना  बना  रहा  |  निलम्बन  की  अवधि  6  महीने  और  बढ़ाना  आवश्यक  हो  गया  था  |

 तदनुसार  निलम्बन  की  अवधि  6  महीने  के
 अर्थात

 10-10-82  तक  बढ़ा  दी  गई  थी  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1961  को  घारा  15  अधीन  उपराज्यपाल  को

 आयोग  से  परामशं  करके  महानगर  परिषद  के  चुनावों  के  लिए  कहना  होता  है  ।  जब

 राज्यपाल  द्वारा  परामर्श  किया  जाता  है  तो  चुनाव  आयोग  उपराज्यपाल  कों  चुनावों  की
 वास्तविक  तारीखों  सलाह  ।  दिल्‍ली  नगर

 निगम  के  चुनावों  के  बूरे  में  केन्द्र  सरकार  को

 भी  निर्णय
 लेना  है  ।

 कि
 पिछड़  क्षत्रों  के  उत्पादन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  य

 को  गई  राशि
 +  i

 474.  डा०  बसंत
 कुमार

 पंडित
 :

 कया  पोतना  मंत्रो  यह  बताने
 कृपा  करेंगे

 कि
 yy  as

 वर्ष  1980-81,  1981+  82  बौर  1982-83  के  दौरान  पिछड़े  क्षत्रों के  आद्योगिक

 कमजोर  बौर  शिक्षित  बेरोजगारो ंके  लिए  विभिन्‍न  केन्द्रीय -
 बदगा  वली

 योजनाओं के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  को  कुल  कितनी  राशि  रिलीज  की  गई  क

 >.  (a)  मध्य  प्रदेश  राज्य  और  उनकी  जिन्हें  यह  wa  सौंपा
 द्वारा 2

 sae  बक
 इसका  वास्तविक  उपयोग  कितना  किया  गया  था ;  ्

 क्या  इन  योजनाओं के  कार्यान्वयन में में में  व्यापक  अन्तराल  थौर
 _  कमियां  पाई गई  थों

 यदि द  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई
 fei ee  ener -,  ee  म  a

 ्
 उपभो  क्त  वर्षों  के  प्रत्येक  वह  के  दौरान  राजगढ़ f  गुना

 के  पिछड़े  ate.

 fire &  tara
 प्रदेश  राज्य  द्वार

 इन  योजनाओं
 '

 के  अन्तर्गत  कितनी  राशि
 खर्च की  गई  थी

 are  इसके  अन्तर्गत  वास्तविक  त्र  क्या  है

 ्  ै
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 (8)  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  ag  gin  कितने  नए  उद्योग  खोले  गए  हैं  बर  कितने

 शिक्षित
 बेरोजगारों  कौर  उद्यम कर्ताओं  को

 प्रोत्साहन  दिए  गए  .

 योजना  मंत्री  एस oat  (=)
 से  राज्य  सरकार  थ ५ ्

 सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ल टी  प्रस्तुत  कर  दी  जा एगी  ।

 .
 ड  के  bad

 मोटर  गाड़ो ¢ उद्योग
 ben  Hee सित  अर  पुर

 45.  tt  foe apie  कया  उद्योग  मंत्री  यह
 अनि  a  amt  करेंगे  कि

 क्या

 hate
 कि  मोटर  गाड़ी  निर्माण  उद्योग  में  उत्पादन  पर

 aes
 लागू  कर  दी  गई  es  ज  +  ्

 ॥ यदि  — कितनी
 ;  क  opp  लफपफए  लीक e  get

 अर  ca
 इसके  कारण  क्या

 है  इ  एए  tom
 |.  ह  Paleh  ह  क

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा क्या  कदम उठाए
 जा  ati

 मद्द

 os नक
 ge  तथां

 इस्पात
 कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  को  से  (=)  कुल

 aia 3  कमी  के  कारण  मोटरगाड़ी  उद्योग  में  कुछ  एककों  के  उ उत्पादन  में  मत  आई  है  एक

 एकक से
 दुसरे  एकक  में  उत्पादन  रूपरेखा  भिन्न  होती  है  ।'  उद्योग  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  कारणों

 में  स ेएक  कारण  यह  था  कि  भावी  खरीददारों  को  सुविधाएं  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्घ  नहीं
 इसके  उत्तर  में  रिजवी  बेक  ने  बैंकों  को  सलाह  दी  हे  कि  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण

 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  पुरा  करे  जिसमें  ट्रैक्टरों  गौर  vine
 बा  टियों

 की

 खरीद  मी
 शामिल

 et  ह  +#-«

 लि  मक
 श

 =  दिल्‍ली  में  ध्रपराधों  में  वृद्ध

 फ
 कूद  क  ह्

 476.  धौ  —  a  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  ar  करेंगे  किः  wane  ed

 (my  क्या  यह  है  कि  गत  छह  महीनों  में  usar  में  लड़कियों  का
 अपहरण

 करने  और  उन  से  बलात्कार  करने  और  बैकों  में  डकैतियों  के  मामलों  में
 वृद्धि  हुई

 eu  येह
 सच  है  कि  सरकार  के  सॉस  में  ऐसे

 मामले  भी  आए  हैं
 जिनमें  वयस्क ४  |

 अथवा  बूढ़े  व्यक्तिओं  द्वारा  मी  अवयस्क  लड़कियों  से  बलात्कार  किया  गया  थौर

 यदि
 तो  इस  बारे मैं  ब्यौरा  dar  है  और  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं
 ?  ह  iT  oy  + हि  छ  क  3.  ro  &  |  porte  by
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  पिछले  6  महीनों  के  दौरान

 1982  गत  ay  को  इसी ही  a4 सा  अवधि  को  तुलना  में  बेक

 लूटपाट  के  मामलों  में में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  जबकि  अपहरण  कौर  बलात्कार  के  मामले  में

 afe हुई  है  ।  a

 इस  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  को  14  ऐसे  मामले  सुचित  किये  गये  हैं  ।

 इन  14  मामलों  में  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  4  वर्ष  से  15  वर्ष  की  आयु  के  बीच
 की  14  नाबालिक  लड़कियों  का  वयस्कों  द्वारा  तथाकथित  बलात्कार  किया  गया  है  ।'  इन  मामलों

 में  34  अभियुक्त  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  और  इनमें  से  दो  मामलों  में  चालन  न्यायालय

 में  प्रस्तुत  किए  जा  चुके  ऐसे  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  लड़कियों  के  वक्त
 तो

 शर  कालिजों
 में  पुलिस  meq  कड़ी  कर  दी  गई  है  भर  वहाँ  पुलिस  कमंचारी  तैनात  किये  जाते  र ्  |

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  येलेना  जल  सप्लाई  योजना

 477.  थी  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  क्या  इस्पात  ध्रोर  खान  मंत्र
 बी  यह  बताने  की

 झपा  करेंगे
 किः

 (*)  क्या  गाय  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  से  आग्रह  किया  है है  कि  ag

 पत्त नम  इस्पात  संयंत्र  की  संचालन  स्थिति  में  जल  की  सप्लाई  के  लिए  येलेरू  जल
 सप्लाई

 योजना

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  करायें  ;  कौर  प
 a _  यदि  तो  इस  मामले  मैं  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कयों  है  ?

 सट्  जो

 उद्योग  तथा  इस्पात  शरीर  लैन  मंत्री  नारायण  दत्त  :  हां  ।  राज्य

 से  39.50  करोड़ सरकार  ने  हाल  में  इस्पात  विभाग से  147.02  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  में  से
 रुपये की  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  अनुरोध  किया है

 चूकि  यह  परियोजना  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  को  जा रही है  इसलिए

 इस्पात  विभाग  के  लिए  सहोता  eat  संभव  नंदी है  ।.  विशा  इस्पात  परियोजना  के

 लिए  स  रकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  राशि  में  इम  बद  पर  खच  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं

 ह को  गई

 राज्यों  के  लिए  धन  का  आवंटन  योज़ना  आयोग  द्वारा  किय  जाता है  ।  तदनुसार  राज्य

 सरकार  से  कट्टा  गया  है  कि  वह  इस  बारे  में  योजना  आयोग  से  लिखा पढ़ी  करें  ।

 _...
 बम्बई  में  पुलिस  आन्दोलन

 478.  थी  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 ८

 =O
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को
 बम्बई  (wearers)

 में  पुलिस  आन्दोलन
 के  बारे में

 ga  सूचना थी  ;

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  हि  गई

 «  (7 bl 1  यदि  तो  बम्बई  जैसे  बड़े  शहर  में  इतने  बड़  पैमाने  पर  भार  शाक  बारे

 में  केन्द्रीय
 सरब कार  को  सूचित  न  करने  के  लिए  कौन  सी  आसूचना  एजेंसी  जिम्मेदार  है  ?

 गृह  ia 1a  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  महाराष्ट्र  उसूलों
 के  निम्न  पदों में  बढ़ती  हुई  अनुशासनहीनता  से  केन्द्रीय  सरकार  को  समय-स  मंग

 प
 पर  सुचित  रखा

 गया  था  गौर वह  राज्य  सरकार  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाये  रही  थी  ।  राज्य
 नें  सरकाई

 ह
 हुच उदण्ड  पुलिस  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  बड़ी  कार्रवाई  की  थी  ताकि  उनके  पुलिस  बल  में  अनुशासन

 उ
 बढ़  सके  ।

 a  स्कोर  की  | 1:11  2
 we  &

 479,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  को  देश  में  ee  को

 बहती  हुईं  सोगे  बोर  इतो  फेम
 को

 जानकारी  a  2

 (@)  यदि  मस्कात  की  घरेलू  आवश्यकता  को
 qur

 करने  के
 लिए नह सरकार  द्वारा  क्या  TATA  करने  का  विचार  है  ;  गौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग॑  तथा  इस्पात  झोर  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  तिवारी )  हां  ।

 मे०  बजाज  आटो  लिमिटेड  को  प्रतिशत  3,00,000  भग तक  क्षमता

 का  पर्याप्त  विस्तार  करने  की  मंजूरी  वी  गई  है  ।  प्रसिद्ध  विदेशी  पार्टियों

 हम
 से  स्कूटरों

 afga  द्वि पहियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  विभिन्न  पार्थियों  को  भी  मंजूरी  दी  गई  है  ।  भाषा

 कि  इन  मंजरियो ंसे  माँग  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  -  करमे  के  लिए  विभिन्‍न  ate  प्रतियोगी
 ब्रांडों क

 हिचकियों
 और

 स्कूटरों
 के  उपलब्ध  होने  में

 सहायता  मिलेंगी
 ।

 अ  +  ध्
 क

 मारूति
 कारों  के  कल  gat  के  आयात  सीमा  शुल्क

 480.  थों  टी०  एस०  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  मारूति  कार  परियोजना  के  लिए  आयात  किए  लाने  बाले  quit
 पर  fag  जाने  वाले खी 2  मा-शुल्क  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय

 लिया  है  जैसा  कि  दिनांक  15
 1982  के  इंडिया  पड  में  श  छपा  है  ;  और

 छ

 61
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 ह

 as

 +aT ae
 सरकार

 का  विचार
 पहल  के  आयात  हि  get  के  सिद  बर

 करने  का एम्बेसडरਂ  कारो ंके लिए  अधिक द  ड इजन  लागू  ६

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  उन  प्रस्तावों

 जिनका  उद  ए  य  सामान्य  प्रयोजनी यता  से  है  और  मारूति  उद्योग  लिमिटेड के  लिए
 पृथक

 रूप  से

 प्रस्ताव  गई
 है  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 im  मे ०  हिन्दुस्तान  मोटरें  लिमिटेड  और  प्रीमियर  माटोमोबाइलस  f  क  का

 las
 स्टाइलिंग  ale  सुधरे  gu  स्टीयरिंग  और  ट्रांसमिशन  सिस्टम वाली  नये

 पगा माडल माडल की  कारों  को  शुरू  करने  का
 है

 ।  निर्माताओं  बताया
 है

 कि
 नई

 कारों  में  बिक
 इक 2

 zee हा  होगी  ॥

 wet  ~

 ays  अनुसूचित  जाति/श्ननुसुचित  जनजाति  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  af चकारी  J

 45 1.  श्री  कृष्ण  दत्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  मे
 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अघिकारियों  की  राज्यवार  संख्या

 कितनी  है  गौर  उन
 में

 भचर्चित
 जाति

 न  ह az  अनुसूचित  जमात
 के  अधिकारी  कितने हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  We राज्य  मन्त्री  fare  भास्कर )  +  विवरण  संलग्न
 a

 मध्य  प्रदेश  सिक्किम
 में  अनुसूचित  जाति  और  असर  चित  जनजाति  क  कीक

 पुलिस  सेवा  अधिकारियों  की  संख्या  से  सं
 बाधित  सूचना  एकत्र की

 जा
 रही  हैं  और सभा  पटल  पर or

 रख  दी  जाएगी ।
 i  a

 oa
 x

 विवरण
 foe  लि  ह

 a.  राज्य  संवर्ग
 -_>  1.29 &  1-1-82  को

 का  नाम  मासिक  भारतीय  |  ॥  |  क े'
 अनु०

 जनजाति  के
 oe  म् सेवा  .  *  भारतीय  पुलिस

 see  थ  *
 निकाओ  सेवा  अधिकारियों  क  अधिकारियों

 ij  ”
 को  सख्या  :  की  संख्या :

 an  *  ead  wie 1  8  Ew  pre  5

 -  "ie |  ज ‘  Ste
 are  प्रदेश  133  11

 ह
 असम-मेघालय  ह

 21 १

 151  2  19  करा
 बिहार
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 1

 गुजरात  86

 5.  हरियाणा  72  10

 हिमाचल  प्रदेश  47

 जम्म  तथा  कश्मीर  42

 कर्नाटक  96  10

 केरल  79

 10  मंजय  प्रदेश  210  उ.न  उन

 11
 महाराष्ट्र

 155  13

 12  fora <-Faq. "  47

 .
 13  eta  100

 14.  पजाब  85  16

 15  राजस्थान  108

 16  सिक्किम  ः  उन  उन

 117.0  तमिलनाडु  107  19

 86
 .  18  घ  शासित  क्षत्र

 19  उत्तर  प्रदेश  309  45

 20  पश्चिम  बंगाल  179  12  10

 S.9.— SITS  नहीं  ।  न्

 बिहार  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  स्वीकृति

 482,  श्री  डो०्पी०  यादव :  क्या  owt  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  द्वारा
 sti  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  के  लिए  कितने

 पत्र  मंत्रालय  में  लम्बित  पड़े  हैं  ;  भर
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 |  धी  ब्यौरा क्या  है  ?.

 सागल  तला  site  खान  त्री  नारायण  दत्त दत्त
 :  और

 बिहार  राज्य के  सरकारी  उपक्रमों  से  नायलोन  फिलामेंट
 प्रोसेस को ाीਂ  कन्ट्रोल

 इन्स्टूमेन्टेशन

 सिस्टम  ग्रामीण  इलेक्ट्रानिकी  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूब  ं  और  टेलीविजन  रिसी  वरों
 आदि  जैसी  विभिन्न  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  आशय पत्रों  की  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त  पांच  आवेदन

 इस  समय  विचाराधीन  हैं  ।
 *

 a विदेशी  सहयोग
 ध

 483.  श्री  एम0ए स०  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  1982

 की  दूसरी  तिमाही  के  दौरान  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  विदेशी  सहयोगों  की  दे  ेशवार  कुल  संख्या

 कितनी

 उद्योग  तथा  इस्पात  जोर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :.  सभी  विदेशी

 aga के  विवरण  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  परिशिष्ट  के  रूप  में  मन्थली  न्यूज  लेटर  में

 तिमाही  का घार  पर  परिशिष्ट  के  रूप  में  प्रकाशित  किए  गए  हैं  ।  इसकी  प्रतियाँ  नियमित  रूप से
 पार्लियामेंट  लाइब्रेरी  को  भेजी  जाती  हैं  ।  ols

 इंजीनियरिंग  उद्योग  में  भद्दी

 484.  प्रो०  रूप चन्द  पाल
 :

 कया  उद्योग  मंत्री
 यह बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  इंजीनियरी  उद्योग  को  म् माँग  सम्बन्धी  भारी
 मन्दी  का

 सामना
 दौर  र  फर्म करना पड़  रहा

 :
 एवी

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
 हैं  ?

 -

 उद्योग  तथा  इस्पात  भौर  खान  मंत्री
 नारायण  aa  ।

 किन्तु  gare  नीति  पर  रोक  लगाने  में  प्राप्त  हुई  प्रत्यक्ष  सफलता  ait  इन  उद्योगों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  अन्य  विशेष  बातों  से  कुछ

 इजोनियरो
 ww seit  में  माँग  बौर  पूति  में  कुछ

 समायोजन  किया  ना  रहा  होगा  ।

 थ

 अ हू  ि

 (@)  प्रश्न
 a

 नहीं  उठता

 me  तक  क  sarge
 फिसले  ec

 मो  सयम  rn

 485.0  डा०

 ,

 aT  fare  मोई
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  fe  बाने
 की

 कपा  करेंगे  कि  ।
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 क्या  भारत
 को  प्रौद्योगिकी का  अन्तरण  करने  बाली  विदेशी  कम्पनियों  को

 रायल्टी
 के  दलाल  करने  संबंधी  होती  हाल

 तरी  ददरा
 .  यदि यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया है

 नीति  के  पुनरीक्षण  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इससे  देश  को  कहाँ  तक  लाम  होगा  ?
 a

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  कौर

 सरकारी  नीति  विदेशी  सहयोग  के  मामलों  में  आमतौर  पर  पांच  वर्ष  तक  रायल्टी को  भुगतान
 करने  की  अनुमति  देती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  जटिल  होती  करार

 की  अवधि  में  अन्तर्निहित  ae  अवधि  तक  जिसे  बढ़ाकर  10  वह  किया  जा
 सकता  है

 रायल्टी ् के  भुगतान  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 सम्प्रति  बायात  की  जा  रही  प्रौद्योगिकी  को  आत्मसात  करने  के  लिए  द ंपिन

 करार  की  आवश्यकता  होती  है  ।  करार  की  अवधि  में  रायल्टी  भगतान  की  दीर्घावधि  त्वरित

 bea
 को  प्रोत्साहन  देने  का  कायें  करती  है  ।  र

 pa.
 इससे  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  अ  प्रवाह  को  प्रोत्साहन  मिलने  को

 प्रौद्योगिक  निवेश  में  छट  का  समाप्त  किया  जाना
 द  a

 ग्

 श्री  के०  राममूर्ति  :
 उद्योग  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 (5)  क्या  निवेश  में  15  प्रतिशत  को  छुट  1  19 सद
 से  समीक्षा  करे ८  |

 दी  ret  और

 यदि  तो  इस  उत्पादकतर  वर्ष  में  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  है  ?

 और उद्योग  तथा  इस्पात  झोर  मंत्री  नारायण  दत

 चुने हुए  पिछड़े  जिलों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश

 चाहता  वान दीन
 ना  की  अवधि  विद्यमान

 शर्तों
 और  उपबंधों  के  आधार  पर  31  1982

 तक  बढ़ा  दं  गई  ।
 थ द  .

 ane

 जाति  झोर  अनुसूचित  जनजाति  को  सुची  में  vant  को
 प

 हामिल
 करना  + t?s  ¥

 s 187.0
 थ्रो  जयपाल  fag  ..  '

 को  भोखाभाई
 :

 दया  पु  at  fs  Tart  को
 करेंगे  fr:

 05
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 ि

 क्या  सरकार  का  सार्वाधिक  विधाही  को

 Bes, aaqaf  जाति  और  ति  सुची  में  शामिल  करने  है  ;-  और

 TIAAIGL पा  की  गई  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की

 भावी  (a) afe a MAA Fal zg
 है  ?

 .
 गृह  मदिरालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  (*)  मल्लाह

 समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए
 ह  ।

 विपिन

 अनुसूचित  जातियों  wie  अनुसूचित  '
 जनजातियों  की  सुची  में  प्रस्तावित व्यापक

 संशोधन  के  संदर्भ  में  और  इस  अपनाये  गये  सम्बद्ध  मानदण्ड  के  अनुसार  संबंधित  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों  और  भारत  महापंजीयक  से  परामशं  करके  अन्य ऐसे
 प्रस्तावों  के  साथ  उपयुक्त  प्रस्ताव  सुझावों  और  की  विधिवत  जांच

 गारद
 ह  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणियां  प्रभी  प्रत्याशित  हैं  भर  नियमित  रूप  से

 मारक  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  वर्तमान  सूची
 कोई  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  कौर  342(2)  को  ध्यान

 में  रखकर  संसद  के
 घिनियम  द्वारा  ही  किया

 जा  सकता  है  ।  थि

 ड
 हिन्दुस्तान  - fafeenza:  ग्लास  वर्क्स  में  तालाबंदी

 488,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  dive  mi  यह  बताने  क  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  ग्लास  वर्क्स  लिमिटेड  में  बल  रही  दो  at  पुरानी
 1400  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गए  को  उठाने

 के  सलिए  रकार
 द्वारा  कोई

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;  और  ्

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  हैं  ?  क यदि  हाँ

 उद्योग  इस्पात  और  खाल  मन्त्री  नारायण  दत्त  ‘ae  a

 नत पश्चिम  बंगाल  संरकार  से  मिली  सूचना कें  अनुसार  हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  ग्लास

 मां सन सोल  ने  त्रिपक्षीय  समझौते  -  के  आधार  पर  1982  से  काम  करना  प्रारम्भ  कर

 दिया  है  जिसके  ania  11  मूल  वेतन  तथा  मंहगाई  भत्ते  के  भुगतान  में  कोई  परिवर्तन  rey
 होगाਂ  (2)  अनुशासनात्मक  कार्यवाहियां  ance  we  दी  जायेंगी  (3)  प्रोत्साहन  देने  की

 नई  योजनाएं  प्रारम्भ  की  जायेंगी  (4)  वह  1979  लिये  बोनस  का  भुगतान  8.33  प्रतिशत
 की  दर से  किया  जायेगा  ।  (5)  कारखाने  के  सभी  स्थाई  कर्मचारियों  को  प्रावस्था

 या बद्ध  रूप  में
 120  दिनो ंके  अन्दर  खपा  लिया  जायेगा  तथा  जाने  तक  उन्हें  वेतन के  25  fama के

 मकान  किराया
 भत्ता

 frrara  2  ्

 ania
 पनलगा  ढ  ad  ह

 के
 ८  नहें

 66



 लिखित  उत्तर 14:  1904
 f

 पर्यावरण
 सम्बन्धों

 चुनौती  .  Sve  te  er
 o

 oe  rer  oe  -  us
 489:  श्री  ह०  लक

 i.  श्री  एच०एन०  नन्ने  गौडा :  प्र it  wate  ara  1g  चलाने बताने  की  —  vs

 क्या  देश  को  पर्यावरण  सम्बन्धी  चुनौती  का  ; scar  पद  सवाई  fet

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  योजना  समिति  ने  इस  चुनौती  का  सामना

 करने  के  लिए  वर्तमान  वन  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश  को
 ञ
 poe

 rat  GFF

 “<  oer
 (a)  य यदि  af,  तो  क्या  afafe  द्वारा  सरकार  को  कोई  fran  Far  की  गई  और

 यदि  तो  उसका ब्योरा  है  सरकारी--की-क्या  प्रतिक्रिया  हैना
 डपट  RE

 feo}
 Ti

 eo
 farm  उप  मंत्र

 (1  दिग्विजय
 * (m)  ही

 राष्ट्रीय  बुरों  योजना  समिति  आजकल  इस  सम्बंध  में  अपने  विचार

 प्रतिपादित  करेने केका ये  में  लगी  है  कि  वर्तमान  वन  आवश्यकताओं  का  किस  प्रकार

 पुन  निर्धारण-किया
 और

 आशा-है  कि  अपने  विचार
 सरकार

 को  निकट
 जेदिया  में

 भेज
 —~——--—— ree  क

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  a  के  fart  oat  पंच वर्षीय  योजना  में  sragmein  Ris  of

 490.  थ्री
 रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं  is

 क्या  देश  के  पिछड़े  तथा  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  छटी  पंचवर्षीय
 योजना  में  विशेष  प्रावधान  किए  गए  हैं  ;  wire  f

 इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वाराਂ  राज्यवार  faa

 कोड
 कौटिल्य  rte  pet  द

 योजना  aa  ग  (sit  एस०बी०
 पिछड़  क्ष  त्रों  के

 विकास
 के  लिए

 मंदी
 गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  नीचे

 बताईं  गई
 a  फुरसत  | ह cry OF5

 ह  sie
 a  करोड़

 ड्  aE  r  wee  He  ke

 (1)  -  क्षेत्र  घाट  क्षत्र  सहित  जिसके  poe Se  ti
 लिए  75  करोड़  रु०  की व्यवस्था  की  गई

 ी

 न्
 560.  00

 5 me  ५.  -  b  ७४  ले  स  ot
 (2)  जनजातीय  क्षत्र  470.00

 है कद
 (3)  सूखा प्रवृत्त  क्षेत्र  al

 175.00
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 (4)  रेगिस्तानी  क्षत्र  e  50.00

 (5)  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षत्र  100.00

 (6)  उत्तर-पूर्वी  340.00

 सभा पटल ए  एक
 विवरण

 प्रस्तुत  है
 ।

 > आ
 faite  केन्द्रीय  सहायता  क  रन  में  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  राशि

 प

 राज्य  Teret  जनजातीय
 erage  रेगिस्तानी  औद्योगिक  उसर

 क्षेत्र  केत्रश्र
 lad

 द
 क्षत्र  दृष्टि  क्षेत्र

 पिछड़े

 क्षत्र जू  ज

 5  6  7

 1.  लांघ  प्रदेश  17.20  28.50

 2.  बिहार  57.18  25.40

 3.  गुजरात  34.36  23.80*  क

 4.  हरियाणा  4.87  9.75

 5.  हिमाचल  आदेश  6.49  1.40

 6.  जम्मू और  कश्मीर  6.06  5.00

 कर्नाटक  3-14  17.50

 8.  केरल  2.39

 9,  मध्य  प्रदेश  11}.¢2  16.15

 11,  महाराष्ट्र  27.88  27.88

 12.  उड़ीसा  56  51  7.84

 13.  पंजाब
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 2  3  4  5  6 1

 14  राजस्थान
 लि

 20.11  29.88  31.87

 सिक्किम  भ  1.18 15

 15  तमिलनाडु  42.53  4.69  20.10

 16  उत्तर  प्रदेश  969.45%*  0.53  40.00

 17  पश्चिम  बंगाल  40.00  20.23  14.38

 18  मकसद  77.00  20.33  %  445.87
 es

 8.24 19.
 मणिपुर

 20:
 मेघालय

 चक
 21.  नागालैंड

 ee
 22.  त्रिपुरा  7-12

 ————
 ]

 जोड़  1128.98**  470.00  262.36  48.02?
 ?  100.00;

 है हए  °/ 445.87
 लिलम्मा  कनक

 X  यह  इस  कार्यक्रम के  लिए  निर्धारित  कुल  राशि  में  राज्यों  a
 बताए  गए  atae=  के  ४

 लिए

 xx  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  औद्योगिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  प्रतिकृति  की  जाने  बाली  केन्द्रीय  निवेश  राज

 को  व्यवस्था  |

 यह  राज्य  योजना  शौर  बिशेष  केन्द्रीय  सहायता  दोनो ंसे  अंशदान के  लिए  है  ।  उत्तर
 प्रदेश के  लिए  मांग मैं  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और  राज्य  योबना  के  सच  आंकड़ों का

 वितरण  प्रस्तुत  नहीं  कियागया  है  ।  उत्तर  प्रदेश के  पहाड़ी  क्षत्रों  के
 hes  hie विशेष  केन्द्रीय  सहायता  350  करोड़  रुपए  हैं  ।

 यह  राज्य  सरकार  द्वारा  सूखा-प्रसूत  क्षत्र  कार्यक्रम  और  रेगिस्तान  बिकास  कार्यक्रम
 दोनों  के  लिए  बताई  गई  सम्मिलित  धनराशि  को  व्यवस्था  है  ।

 ae  यह  उत्तर-पूर्वी  परिषद्‌ को  क्षत्रीय  स्कोरो ंके  लिए है  जिनसे  उत्तर-पूर्वी  क्षत्र में  एक
 से  अधिक  राज्यों  को  लाम  पहुंचता  है  ।

 %  उत्तर-पूर्व  परिषद  के  सचिवालय  हारा  प्रस्तावित  ।  a  -

 इस  बोड़  में  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था शामिल  नहीं  क्योंकि
 Ge

 रहे  गुजरात  के  लिए  सुना-प्रसूत  क्षेत्र  कार्यक्रम के  गई  cfr में  मिला  दियां
 गया है  ।

 श्वेत
 (9



 उत्तर  अक्तूबर  1982

 as
 sn  se

 में
 परिवहन nina Re  NRE:  न ब  meee  बल  दन  nome  seem!

 491.  श्री
 सुगीर ल र... ध

 मंत्रा  उद्योग  मंत्री  य  -@adid का बतासे  को  कृपा उ  पक

 098४1  से  अब  तक  सरकार  द्वारा  देश  की
 जॉचॉफिक

 .  में

 परिवर्तन  सोचे
 गये  हैं  अथवा  लागू  किए  गए  भर  ह  नः  ys  ्

 क्या  ये  परिवर्तन  1948  भोर  --1956  के  भौद्यीगिक  नी  ति  के
 ible

 हैंः

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण
 और  ty a

 1 1956

 के  alata  नीति  संकल्प  और  1980  के  भौद्योमिकें  नीति  की  *)  श्रौद्योर्गिक  नीति
 श f  a  1... 4  ठ  ।  नीति  में  कोई  औपचारिक  परिवर्तन  नहीं  fear  गया  है  ।  बदलती  परिस्थितियों

 मे  औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  की  दृष्टि  से  सरकार  समय
 पह

 उनके  अस् यु पाय  करती  रही  है  गर  ढील  देती  रही है  ।  1981
 से  गए  म

 ws
 पूर्ण  अभ्युपेय  और  दी  गई  ढील  में

 निम्नलिखित
 शामिल हैं  :

 ्
 eri  wal

 ्
 करी नन्द  1981  में

 ल
 शन  के

 g ‘ TS
 दूतों

 की  ूची
 की  संवीक्षा

 के  परिणामस्वरूप  *  2  और  शामिल  की  गई  हैं हैं  और  13  वस्तुए  _gfa  में  से  नि
 काल  दी  गई

 }  rae  स्थितियों  उद्योग  की  को  हुए
 उन  के  विद्यमान  नाम  बदल  दिए  गए  हैं  ।  ह

 es “*

 Base
 ry: ae 8

 ऊर्जा  के  वैकल्पिक
 स्त्रोतों गी  की

 विदोहन
 करने  .

 उपस्करों  को
 लाइसेंस  युवक  करें  दिया  गयोਂ  ह  ठ  में  बरीं  1982  में

 म  क

 3,  16  1873.0  को  दूद सम्बन्धी  मिस  अ
 की

 प्राप्तक्रणों  पंजीकरण  लिए  जो  sate  gra  नहीं  उन  सुची  संवीक्षा  कू  गई  और
 1982  एक  नई  5  तालू  66:

 शामिल: की ि न न
 गई

 भर
 1982  में  इसमें  एक  वस्तु  कर  दी  गई  Le

 yes
 ल

 4  फरवरी  1982  में  ऐसे  जिलों  कीं  a  न्  जिनमें  कोई  भी  बड़ा
 मझौला  औद्योगिक  एकक  नहीं  सरकार  ने  इन

 जिलों  में  उद्योगों  कों  स्थापना  करने  के  लिए
 गौद्योनिक  सम्बन्घी.,आवेदनों  को  सी  स्थ्ांप्रना-स्यलः  मम् वेदन ों  कीः  अपेक्षी

 सर्वाधिक  प्राथमिकता  देने  का  भी  निर्णय
 लिया  है  ।  ive  कप्पा

 5.  दिनांक 2  1973  —  SOTA  E  को  बेड़े
 wie

 विदेशी  मुद्राਂ  विनिधधमन::अ्लिनियम,-के::  मुस्तैद  आन े६
 peat  लिए  खुलें

 न्जाकेवा  न्गा  रा
 ,

 क  मप्र: ल. ? :  195 2  परि  श्ढा  mie
 ई  ty त  ह  ge

 उद्योग दए  गए  a  .
 iRise
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 6."  ददा
 बचा

 19
 982  में  औद्योगिक  क्षमता  Stn  को  बढ़ाने  क

 लिए  थुक
 नई

 समुह  «2;  +.
 योजना  an  दिन  1982

 में
 चालू  कर  दी  गई  ष

 ग्य
 1982  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  रहित  जिलेਂ

 क्षेत्र  सहित  अन्य  क्षेत्र  में  चाहे  ag  उसी  राज्य  में  हो  या  किसी
 राज्य

 में

 स्थापना स्थल  को  बदलने  सम्बन्धी  किसी  अनुरोध  पर
 बसुमती

 नहीं  दी  की
 कपक sy

 _  सरकार  ने  1982  में  यह  निर्णय  लिया  है  कि  साइसं सिंग  से  छुट  पा  carat

 का  तक  गीकी  प्राधिकरणों  में  पंजीकरण  किए  जाने  के  मामले  में  उद्योग  पिछड़े  राज्य

 के  पिछड़े  जिले/क्षेत्र  की  लाइसेंसिंग  के  मामले  में  लाग  होने  वाले  Vrestg Cy afanraart  क्रम  की

 रह  ही  अंघधिमानता  -  क्रम  लांग  होगा  ।  यह  भी  fara  लिया  गया  था  कि  पूर्वोत्तर  जम्मू

 तथा  काश्मीर  हिमाचल  प्रदेश  पहाड़ी  गोवा  तथा  qifve az}  में  स्थापन  ees स्थल  वाले
 ” we  ct आवेदनों के  पंजीकरण  किए  जायेंगे  ।

 9.  1982  में  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है-कि  स्थापना स न्य
 की  दृष्टि  से

 छूट पर  लाइसेंसिंग  के  प्रयोजनों  के  लिए  भारत  की  1971  की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  rs  स्थान
 rs भारत  की

 1981
 की  जनसंख्या  हरकत  अपनाये  जायेंगे  ।  ine  é

 उपयु  क्त  उठाए  जाने  वाले  सभी  उपयु  क्त  कदम  art  छट
 सरकार

 के  atten  fires  नीति

 की  परिसीमा  के  ही  भन्तगंत  भाते  हैं  ।  ine  iri

 ई
 +  ie

 ह

 सेवा  झचिनियस  के  गिरफ्ता  ...”
 कक

 ee BY,
 थ्री  संघों

 हमार
 गिरि

 :  क्या
 ae

 मंत्री  यह  बताने  की
 ग  कंपा  कर करेंगे  कि

 ie  आवश्यक  सेवा  में  aie  लागू  किए

 जाने
 से हैकर

 मै  deal  1982

 R,  के  प्रावधानों
 के  अनुसरण

 देश
 भर  में  राज्यवार  कितने ल  को

 गिरफ्तार  किया  =
 G38  5  अ  tn  te  RY  ae  >

 इस  अवधि  के  han  कितने  व्यक्तियों
 को  ्  Fen

 गया
 आ

 गर  ‘ware
 की

 wee
 रिहाई

 कसि
 प्रकार  को  भार '

 तक  अवधि  के  दौरान  किस  प्रकार  के  और  कितने  व्यक्ति sa  यदि
 कोई

 हैं  तो

 nt

 i
 re

 he  .

 ae  dare  लय  में  राज्य  मंत्री  '  निहार  रंजन  लास्

 बाह
 Letom

 स  re  म  जाएगी  1
 :
 wa  सूचना  एकम  को

 क

 बिकास  के  लि क
 eee  न

 में  उद्योगों
 के

 पूजी  iran  में  af eT  ,#  eat

 493.
 oft  wx  rere  ay

 rose
 we

 कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :

 71
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 टट =

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  छठी  योजना  अवधि के  दौरान  राजस्थान  में  उद्योगों  के  विकास
 के

 लिए  अपने  निवेश
 में  वृद्धि  के  लिए  प्रयास  करने  का  निर्णय

 किया
 गौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  ध्रौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  कौर

 बद

 एल  चले SAND
 fa  योजना  (1980-85)  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  राजस्थान  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र के  अनेक

 न्द्रीय  औद्योगिक  एकक  करेगी  ।  इन  पर  लिए  स्थापना  स्थल
 त  हो  गया  कुल  मिलाकर  63.06  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  होगा  मौटे  तौर  पर  ब्योरा

 निम्नलिखित  है  i

 खनन  aa  कापर  लिमिटेड  a  हिन्दुस्तान  जिंक  fro

 जवार  बरोई  का
 विस्तार  करने  के  लिए

 द (133.68  करोड़  रुपये  ।

 (@)  रसायन  तथा  उ  रक  :-10.61  रुपये  जिसमें  तथा

 fad
 पायरा इट  फास्फेट  एवं  रसायन  की  परियोजना  बयाती  हैं  न

 उद्योग :  -4.9।  करोड़  रुपये  जिसमें  इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा  तथा  अजमेर

 में  एम  एकक  का  विस्तार  करना  शामिल  है  ।
 कद  ि

 एटामिक  एनर्जी  वाटर  प्रोजेक्ट  के  लिए  13.86  करोड़  रुपये  ।

 उपयु क्त  परियोजनाओं  के  wat  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  राणाप्रताप  एटामिक

 पा  प्रोजेक्ट  के  लिए  विनियोजन  करने  की  प्रकल्पना  भी  है  ।  इसके  अलावा  कुछ  क्षेत्रों  के

 योजना  में  परिव्यय  पूर्व  निश़्चित  कर  दिए  ज़ाते  यद्यपि  स्थापना  स्थल  सम्बन्धी  निर्णय  लिया

 जाना  शेव  रहता  है  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों/मभिकरणों  द्वारा  प्रस्तुत  की  जाने  वाली

 इस  प्रकार  की  यदि  कोई  हों  .  के  बारे  में  संभाव्यता  रिपोर्टों  के  आधार

 राजस्थान  राज्य  में  नई  परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  विनियोजन  भी  करना  पड़  सकता  है  ।

 मैसेज  जीप  ब्रथवेट  एच  ईसा  164.0  एम् एएम सो  को  सहायता

 494,  सुमति  गोता  मुखर्जी :  क्या
 उद्योग

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  घाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  के  प्रमुख  गें  को  एक

 qa  भेजा  है  कि  सम्बन्धित  फर्मों  को  बन्द  कर  दिया  जाएगा  जब  तक  कि  वे  1983-  84  घाटे

 की  स्थिति
 त  से  मुक्त  हो  दन  फ  उ

 तो  क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार
 के  संगठनों  में  परिचित

 बंगाल  स्थित
 (a)  af  देही

 प्रे  हेवी  इंजीनियरिंग  aad,  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  आदि

 foo
 शामिल हैं

 72



 14  —  1904  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इन  संगठनों  इन्हें  मजबूत  बनाने  के  सरकारी  क्रयादेश

 अतिरिकत  वित्तीय  सहायता
 विचार  किया जा  रहा  और aid

 सुविधाएं  आदि  के  रूप  में  क्या  सहायता  दिए  जाने  पर

 इस  प्रकार  के  प्रतिष्ठानों  में  कुल  किस

 उद्योग  तथा
 इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  (att

 नारायण
 कल  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (=)  इन  द्वारा  नियोजित  कर्मचारियों  at  अनुमानित  संख्या

 लिखित  है  :--

 हेवी  इंजीनियरिंग  svete  21,481

 माइनिंग  एण्ड  अलावा  मशीनरी

 कारपोरेशन  7,417

 जैसा  10,148

 बनें  16,351

 6,001
 ब्र  थवेट

 हिमाचल  प्रदेश के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 495.  sito
 नारायण  चंद  इरादा  वर  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के
 ऐसे  स्वतंत्रता-सेनानियों

 के  नाम  क्या  जिनके  स्वतंत्रता

 सेनानी  सम्बन्धी  पेंशन  देने  के  मामले  स्वीकृति  देने  हेतु  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;

 इनका  मामले  किस  किस  तारीख  से  विचाराधीन  हैँ  तथा  अब  तक  पेंशन की  स्वीकृति
 न  देने  के  क्या  कारण है  ;  भर

 उनकी  पेंशन  किस-किस  तारीख  तक  स्वीकृति  हो  जाने  की  आशा  है  ?-

 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पी०  बेकटसुब्बय्या  )
 :  से  स्वतंत्रता  से शिव

 ६१  1  नने सम्मान  पेंशन  देने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  से  प्राप्त  हुए  152  आवेदन  पत्र  विचाराधीन  हैं ~
 से  अधिकाँश  दावे  1.8.80  से  लागू  उदार  बनाई  गई  पेंशन  योजना  क्र  तर्गत  भेंजे  गए  हैं  कौर
 राज्य  सरकार की  जांच  रिपोर्ट  अथवा  यातना  के  दावों  के  प्रमाण  के  अपेक्षित  दस्तावेजी
 साक्ष्य  के  अभाव  में  लम्बित  है  ।  जब  से  ये  आवेदन  पत्र  लम्बित  हैं  उन  विनिर्दिष्ट  तारीखों को
 बताना  संभव  नहीं  ह  fez  भी  इन  मामलों  को  राज्य  सरकार से  रिपोर्ट  और  अथवा  आवेदक
 से  अपेक्षित  सुचना  प्राप्त  oy  नदी ते  a  <a ही  अन्तिम  रूप  fear  जा एगा  क्  \
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 पेपर  मद्यीनरो  का  देश  में
 निर्माण

 496.
 ती  भी

 के  बाम un  बनास  सड  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  sen  की  कपा
 करेंगे  किः

 क्या  अनेक  औद्योगिक  गह  gu AY  त लथा  दूसरे  दर्जे  की  पम्प  और  पेपर  मशीनरी

 का  आयात  कर रह ेहैं
 जिसके  परिणामस्वरूप  क्षमता  उपयोग  अत्यन्त  कम  स्तर  पर

 होता है
 मौर  बड़ी  मात्रा में  ऊर्जा  की  खपत  होती  है  ;  और  =

 पेपर  मशीनरी के  देश  में  निर्माण  को  प्रोत्साहित  व
 के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार
 है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  धौर  खान  मंत्रो  नारायण  दस  :
 दूसरे  दर्ज  की

 कागज  और  लुगदी  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  75-31  की  अवधि  में  दी  गई  थी  जो  मुख्यरूप

 से  कागज  का  निर्माण  करने  के  लिए  द्वितीय  कोटि  के  कच्चे  माल  के  प्रयोग  को  ब  1  देने  और

 का  '  की  कमो  को  घटाने  की  दृष्टि  से  की  गई  थी  ।  इन  मशीनों  की  हालत  और  इनकी  काम

 कर  सकने  की  बकाया  अवधि  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  आयात  पर  वास्तव  में  विचार  किया

 और  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  इस  नीति  परिणामस्वरूप  कागज  मिलों  की  संख्या
 1974  में  63  से  बढकर  ।  981  में  136  हो  इस  अर्थात  में  कागज  उद्योग

 कौ  क्षमता  में
 |  श

 पानन
 =  कांश  वृद्धि  छोटी  कागज  मिलों  के  कारण  हुई  ।  1981 स

 त  छोटी  दूसरे  दर्जे  की  कागज

 मशीनों  के  सामान्य  आयात  को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।

 कागज  और  लुगदी  मशीन  '  उद्योग  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  51  करोड़

 रु०  होने  का  अनुमान है  ।  1980-82  1982  के  बीच  3  एककों  जिन्हें  आशय-पत्र
 जारी  किया  गया  के  अलावा  विभिन्‍न  कागज  मशीनों  के  निर्माण  के  1g  19  अतिरिक्त

 एककों  को  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  पास  स्वतः  करण  प्रदान  किए  गए  हैं  1  इस

 उद्योग की  वृद्धि को  बढ़ावा  देने  हेतु  यन  चमक  र  पर  विदेशी  सहयोगों  पर  विचार किया

 जाता  &  ।  पिछले  चार
 वर्षो  में

 कागज  आर
 दरूदो  पतों  see

 निम्न  प्रकार  था :

 a  उत्पादन

 Xo)

 1978  2609.97

 1979  3003.15

 1980  3661.27

 1981  2370.60

 डी  | ै
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 तमिलनाडु  में  नमक  उपकर  निधि  का  उपयोग

 497.  श्री  एम०  श्ररुणाचलम  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नमक  उपकर  निधि  बनाने
 का  प्रयोजन  क्या है

 और  यह  राशि  किस  प्रकार  खच

 की  जा  रही  है  ;
 a

 क्या  तमिलनाडु में
 गैर  az  कारी  प्र

 अर वाले  एक  विद्यालय को  दो  लाख  रुपये  अनुदान

 देने
 का

 प्रस्ताव
 क्या  एक  गैर  सरकारी  प्रबन्ध  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  शे  अक  सस्य  को  इस

 निधि
 में  से  अनुदान  दिये  जाने  की  अनुमति  है

 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  नमक  उपकर

 निधि  जैसी  कोई  निधि  नहीं  है  ।  नमक  उपकर  इकट्ठा  करने  में

 aia
 सरकार  द्वारा  यथा  निश्चित

 लागत  को  निकालकर  नमक  उपकर  से  हु
 हई  आय  का  उपयोग  नमक  1953  की

 घारा 4  के  ada  निर्दिष्ट  किए  गए  सभी  या  उनमें  से  किसी  ar  के  लिए  किया जा  सकता

 है  ।  उपयु  क्त
 मागंदर्शी  सिद्धांतों  के  आधार  पर  उपकर  संबंधी  आय  इस  बारे में  सरकार  द्वारा

 बनाई  गई  सिद्धान्त  नियमावली  के  उपबन्धों  के  अधीन  व्यय  की  जा  रही  है  ।  =
 =,

 नही ं।

 जहां  तक  इस  विद्यालय  का  संबंध  इसे  सम्बन्धित  राज्य  के
 शिक्षा  विभाग  द्वारा

 विधिवत्‌  रूप  से  मान्यता  प्राप्त  है  तथा  इससे  नमक  उद्योग  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  लाभ  होता है  ।

 नमक  उपकर  आय  से  सहायता  गैर  सरकारी
 प्रबन्ध

 के  अधीनस्थ  स्कूल  को  भी  दी  जा  सकती
 है  ।

 तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयन्त्र  में  यूरेनियम  के  भंडार  की  कमी  होना

 498,  sit wl जी  ०  वसी  रेड्डी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  रें  गी  कि

 कया  यह  सच
 यन् न्य  है  कि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  अन्तिम

 सवो पीरे
 में यह  कहा  गया  है

 शाकालका
 कि  अमरीकी

 यूरेनियम  का  भंडार  इस  ay  के  भक्त  तक  अथवा 1 1983 के  पहले  समाप्त  हो

 जायेगा  ;

 फ्रांस के  3
 cane  sh

 करते  रहने  से  परमाणु
 यदि  तो

 Eos
 संयंत्र के  बन्द  हो  नाने

 की
 सं  है  ;  और .

 1981  ar  182  के  जब  तक  के  समय  के  —  इस  संयंत्र  के  लिए  मौजूदा

 विद्युत  उत्पादन  कितना  रहा  है  और  क्या
 ak

 बन्द  हो  जाने  की  स्थिति  में  अन्य  साधनों  से  उसे

 पुरा  किया  जा  सकता  है
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 ८ थ्या

 ही  गती  बीस  ate  :  {é  _  अनुमान  है  कि
 तारापुर  परमाणु

 बिजलीघर के  ईधन  का  agar  डार
 सन्‌  1984  तक  चलेगा

 |  ह  141  प था  सन्‌  1963  में  हुए  सहकार  र  पर  —_—  विभिन्‍न

 सु रक्षोपाय  संबंधी  करारों  की  सीमा  में  रहते  हुए  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर के  लिए  आवश्यक

 ईधन  की  झा पूति  का  दायित्व
 सरोता

 के  के  अनुसार  फ्राँस  द्वारा  लिए  जाने  के  प्रश्न  पर

 बीच  बातचीत हु  इस  विषय  पर  दोनों  देशों  की  सरकारें  आपस  में  dag भारत  ay  फ्रांस  के

 बनाए  हुए  हैं  ।

 बलों तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  में  का  कुल
 उत्पादन  1981  में  1757.702

 मिलियन  युनिट और  सन्‌  198  4  ||
 1982

 ह  192  मिलियन  यूनिट
 रहा है  ।

 भारत  सरकार  इस  वात  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखेगी  कि
 बरट

 परमाणु  बिजलीघर

 तार  काम  करता  रहे
 ि

 ि

 उत्पादन में  घाटा

 499,  श्री  ए०  टी०  पाटिल  क्या  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1981  गौर  1980 के  दौरान  हुए  घाटे  तुलना में  1682  के  दौरान

 उत्पादन  घाटा  बढ़ता  रहा  है  ;  यदि  दा  तो  इसकी  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  है  ;

 उत्पादन  घाटे  को  कम  करने  अथवा  न्यूनतम  करने  के  लिए  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ;  और  डि

 हड़ताल
 और  चका  लिए  1982 के  दौरान  सरकार ने  क्या  कदम

 उठाये हैं  ;

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  से  केन्द्रीय

 yy atferata  संगठन  के  पास  अ  गिक  उत्पादन  में  हानि  होन  के  लकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय सां  ख्याति  संगठन  के  भौद्योगिक उ उ उत्पादन  संबंधी  अनन्तिम  a  चौक  के  आधार

 | ्  न  1982  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  aq  घी
 पर  जनवरी  सूचकांक  1981

 की  इयों  safe  को

 gar

 #62  अश  और
 1980

 को  इस  fia  तुलना  में  16.9

 प्रतिशत  अधिक  रहा  है
 ि

 सरकार  देश  नन  atatfre  सम्बन्धों  की  स्थिति  पर  लगातार  निगरानी  रख  रही

 विद्यमान  क
 नूनी

 उपबन्धों  और  स्वेच्छिक  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  यथावश्यक  निवारक
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 य  व  व  ल  व  य  ि  ब  ि  वक

 aaa  कौर  पंचाट  के  माध्यम  से  कार्य  में  रुकावट  को  और  मानवदिनों  की  हानि
 को  कम  करने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  स्तरों  पर  औद्योगिक  संबंधों  का  तंत्र  प्रयास  करता

 रहता  है  ।

 500,  श्री डी०  एम०  पुश्त  गौडा  :

 श्री  गच ०  एन०  नब्ज  गौडा  :

 ब  दशा  करेंगे  कि  : श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  गृह
 मंतर

 यह  बताने

 TIT  Se
 क्या  विशेषज्ञों  द्वारा  faa क  अध्ययन  क॑  अनुसार  अन्य  सुधारात्मक  सेवाओं  के

 साथ  बहुत  कम  अथवा  न  के  बराबर  समन्वय  होने  और आपराधिक न्याय  प्रणाली  को  अन्य  क्षेत्रों

 से  अलग
 रखने  के  का  रण  देश  में  जेलों  का  कार्य  निष्पादन  अलग-अलग ढंग  से  चल  रहा

 यदि
 ay  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  राष्ट्रव्यापी  नीति  तैयार  की  है  ;

 |. और

 यदि  नहीं  तो  देश  में  जेलों  का  कुप्रबंध  ठीक  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  1972  में  केन्द्र

 ली ह  ति सरकार  द्वारा  गठित  जेल  संबंधी  कार्य  दल  ने  आपराधिक  न्याय  प्रणा

 पालिका  तथा  जेल  के  बीच  अपेक्षित  समन्वय  के  अभाव  और  सुधारात्मक  प्रशासन  परीक्षण

 सेवाओं की  अपर्याप्तता  की  भोर  संकेत  किया  था  ।  यह  भो  सुझाव  दिया  गया  था  कि  जेल  प्रशासन

 को  सामाजिक  सुरक्षा  का  अनिवार्य  भाग  माना  जाना  चाहिए  |

 2.  चूकि  राज्य  का  विषय  इसलिए  कार्य  दल  द्वारा  दिया

 गया
 सुझाव  उपयुक्त

 कार्रवाई के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  था  |

 3.  भारत  सरकार  ने  एक  जेल  सुधार  समिति  गठित  की  जो  देश  में  जेल  सुधार  के  लिए क

 कोई  प्रभावकारी  तेयार  करने  की  दृष्टि  से  जेल  प्रशासन के  सभी  पहलुओं  और  सम्बद्ध

 मामलों  की
 विस्तृत

 जांच  कर  रही  है  ।

 समान  उत्पाद  शुल्क  के  कारण  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  की  समस्यायें

 501.  श्री  ए०  नौलालोहिथादसन  ना ढार  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह
 बताने

 की  छुपा  करेंगी  कि  :

 क्या  कच्चे  माल  पर  अधिक  Sees
 कटारिया

 शुल्क
 होने  तथा  आयात  किये  जा  रहे  तैयार

 माल  पर  कम  होने  के
 कारण  सरकारी  क्षेत्र  इलेक्ट्रानिक  घटक  विशेषक  र  केरल  के  उद्योगों

 को  है  ;  और
 को  जिन  समस्याओं  का  सामना

 करना

 पड़  रहा  है  उसकी  जानकारी  सरकार
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 यदि  तो
 समस्याओं

 गौर  उन्हें  सुलझाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्य

 वाही  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 ड  न

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  उपमंत्री  TAO  एस०  aa  at  :  sit  a

 केरल  के  राज्य  स्तरीय  सार्वजनिक  क्षत्र  के  एक  निगम  मास  कैप्टन ने  इलेक्ट्रो

 लिटिक
 कंपेसिटरों  अपघटन

 संधा  मित्रों  )
 में  प्रयुक्त  किये  जाने  वाले  ose  अल्युमीनियम

 फाइल  गौर  सेमीकंडक्टर  युक्तियों  के  लिए  विपरीत  सिलिकॉन  चिपों  पर  लगने  वाले

 आयात-शल्क  में  कटौती  करने  के  बारे  में  कई  बार  अभिवेदन  किया  था  ।  कैंटीन  ने  34

 कच्ची  सामग्रियों  पर  रियायती  दर  पर  सीमा  शल्क  लगाने  जाने  की  मांग  भी  की  a  इनमें से
 15  वस्तुओं  को  तो  पहले  से  रियायती  दर  पर  सीमा-शुल्क  को  पात्र  वस्तुओं  में  शामिल  कर

 लिया  गया है  ।  सो  विश्लेषणों  के  अनुसार  शेष  वस्तुए  काफी  कम  मुल्य  की  हैं  ।

 कार्यक्रम  की  गति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक
 द्ॉर्फिकोर

 प्राप्त

 a  दल  बनाने  का  प्रस्ताव

 502.  शी  कमल  नाथ  :  क्या  योजना  स्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का  विचार  20  सूत्री  कार्यक्रम  की

 प्रगति
 की  समीक्षा  करने  के  लिये

 उच्चाधिकार  प्राप्त 7c प  बनाने  का  है  ;

 द
 इन  गा  '  कोय  क्या  होगा  ;  उ

 ओर 2

 क्या  20
 सूत्री  कार्यक्रम

 की Gia  paves  2?

 योजना  मंत्री  हुआ  एसक  alo  चाहा SHO बाण  बय  :  गौर  हाँ  ।  यह  निर्णय  किया  गया

 है  कि  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  समूह  कायक्रम  की  स्कीमों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जाँच

 करेंगे  ।

 हा ँ।

 निकाना  अरर  स्थिति में सघार तिहाड़ जल  को  सुधार

 503.  श्री  जगदीश  टाइटलर :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  सरकार
 का  ध्यान 20

 अगस्त  1982  को  इंडियन  एक्सप्रेस स
 में  चीफ

 में  बी  गान  वे  आउटਂ
 शिक्षक  समूची  की  ओर  दिलाया

 गया

 क्या  सरकार  तिहाड़  जेल  कर्मचारियों  की  पुरी  तरह  से  काया  पलट  करने  के  बारे  में

 r
 विचार  कर  रही  है  ;

 और
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 तिहाड़  जेल  की  मौजूदा  स्थिति  को  सुधारने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?
 ि  a

 जी  श्रीमान  ।
 गृह  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  पी०  विकट

 न्यायालय  के  निर्णय  के  जिसमें  श्री  सी०  डी०  अधीक्षक  तिहाड़
 ली  प्रशासन  के  घ्यान  में  अगस्त जेल को  जा रकमें  के  आरोप  में  दोषी  ठहराया  गया  जो  दि

 के  दूसरे
 सप्  ताह

 डु  में  उन्हें  वापस  राजस्थान  सरकार  को  भज  दिया र यया  दै  |  इसके

 जो  हरियाणा  राज्य  सरकार  से  प्रतिनियुक्ति  पर  था  और  जिन्होंने  अपना

 कार्यकाल  पूरा  कर  लिया  की  सेवायें  भी  fear  राज्य  सरकार  को  सौंप  दी  गई  है  ।  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  यह  भी  सूचना  दी  है  कि  तिहाड़  जेल
 करमे

 त

 गप  age

 काया  पलट  करने

 के लिए कोई
 हीं  |  ef

 (7)  Tels =  जेल  के  कार्यकरण
 सुघार  करने ि  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  किए  गए

 उपायों  का  विवरण  संलग्त  ह ैzt
 प

 विवरण

 पर्यवेक्षण  कार्य  को  गौर  अधिक
 कारगर  बनाने

 ड  लिए  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के

 उच्च
 वेतनमान

 में  एक
 पूर्णकालिक

 tu  tft}  es
 नियुक्त

 किया  गया  है  ।

 वार  स्टाफ  की
 ड्यूटी  re . t . iv

 बदली  ना  रही  है  ताकि वे  विशेष
 sara  aq

 में
 x

 कोई
 निहित

 स  हाथें  पेदा  न  क

 जेलिया  ग  के  उपबंधों  के  अनुसार  जेल  में  कठोरता  से
 अनुशासन  लागू  किया

 जा  रहा है  और
 ज  कभी  क  संचारी  पाया  जाता  है  तो  कठोर

 = कारवाई  की

 कैदियों  को  प्रभावक  रूप  अलग-अलग  रखने  के  लिये  केन्द्रीय जेल  तिहाड़  को

 तीन  भागों में  को एक  यो  vos  की  गई  है  और  निर्माण  कार्य  प्रगति

 पर  है
 ।

 =  bE  |

 5.  दो  और जेलों को  एक  ़ा eau में  तथा  दूसरी  नरेला  क्षत्र में  स्थापित  करने  के

 लिये  भी
 fra  किया

 गया  है  ।

 लगभग  छुक  करोड़  रुपए  at  लागत  पर  285  कैदियों  के  लिए  अतिरिक्त  आवास
 की  व्यवस्था  करके  HET  जेल  की  क्षमता  बढ़ाई  जा  रही  है  ।
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 जेल  में  कैदियों  लिए  ate  पानी  (फिल्टडं/भन  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  एक  योजना  अनुमोदित  कीः  गई  है  कौर  इसके  लिए  19.96  लाख

 रुपये  स्वीकृत किये  गये  हैं ।  कायें  प्यार ee  रम्भ  हो  गया  है  ।

 सभी  erst में  बिजली  के  प  उप  कराये  गए  हैं  ।

 9.  केन्द्रीय  तिहा
 ग

 दिल्ली  में  के
 nett

 लिए
 ete

 सैट  उपलब्ध  कराये

 गये

 10  केन्द्रीय  जेल  सदके  feat के  लिए  एक
 एक  पुस्तकालय

 और  एक  कैटिच  भी  स्थापित

 की  गई  है

 11  सफाई  प्रबन्धों  को  सुधारा  गया  है  ।

 12  महिला  कैदियों  की  जांच  करने  के  लिए  जेल  में  cat  चिकित्सक  के  नियमित  रूप

 से  रोगियों  को  देखने  की  व्यवस्था यें  की  गई  तीन  चिकित्सा  विशेषज्ञों  अर्थात्‌
 और  दंत  की  सेवाय  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।

 13  कैदियों  को  जेल  अस्पताल  में  आये  बिना  ही  उनके  वार्डों  में  सामान्य  बिमारियों  के

 लिये  दवाइयां  उपलब्ध  कराने  के  लिये  पद्धति  प्रारम्भ  को  गई  है  ।

 14  जेल में  शिकायत  बक्से  स्थापित  किये  गये  जिनमें  कदा  न्यायाधीश  और  मजिस्ट्रेट

 द्वारा  विचार  करने  के  लिये  अपनी  शिकायतें/याचनायें  जमा  करा  सकते  हैं  ।

 15  मुलाकात  प्रणाली  को  कारगर  बनाया  गया  अपने  रिश्तेदारों  से  मिलने  के  लिए

 शहर से  आने  वालों  के  लिये  केन्द्रीय  जेल  तिहाड़  के  मुख्य  गेट  से  नजदीक  एक  शैड

 का  निर्माण  किया  गया  है  जिसमें  बिजली  भर  पंख  जसी  अन्य
 सुविधायें  हैं

 ।

 16  अशिक्षित  कंदियों  को  शिक्षा  दिलाने  के  लिये  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  और

 इस  योजना  के  अंतगर्त  शिक्षा  दिल्‍ली  प्रशासन  की 11]
 सहायता  से  शिक्षा

 केन्द्र  प्रारम्भ  किये  गये  हैं  ।

 17  विक्षिप्त ो ंके  मामलों  के  पुनरीक्षण  के  लिए  एक  बात  गठित  किया  गया है  ।

 18  fafa  कौर  न्यायिक सचिव
 की  अध्  sy  Or: eat र

 में  शीन  कैदियों  के  मामलों  के

 पुनरीक्षण के  लिये  भी  एक  बोर्ड  गठित  किया  गया  है  ।

 19.  विचारणाधीन  कैदियों  के  मामलों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  ate  की  प्रत्येक  माह

 में  बैठक  होती  है  ।

 =i
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 वैज्ञानिक  ate  संतान  परिषद  से  संग्रहालयों  का  श्रलग  किया  जाना

 504, प्रो  बजाय  कुमार  साहा  क्या  प्रघन  यह  बताने  को  कृप  करेंगी  कि  वैज्ञानिक

 शर  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  से  संग्रहालयों  को  अलग  किये  जाने  की  निहार  राय  समिति  की

 सिफारिश
 को  रह  करते  हुये  भारतीय  औद्योगिक  और  प्रौद्योगिकी  संग्रहालयों  कों  पुश्त  नष्ट

 हुवे ः  न
 है  बचाने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 विज्ञान  कौर  महासागर  विकास

 विभागों  में
 तथा  ऊर्जा

 मंत्रालय के  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सो०  पी०  एन न०  fag) :  सरकार

 ने  निहार  रंजन  रे  समिति  की  संस्तुति  स्वीकार  कर  ली  है  कि  सी०  एस०  गार  से  लग

 किये  गये  तीन  संग्रहालय  की  तरह  राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  परि  लो  दिक्षा  मंत्रालय  के

 अधीन  कायें  करती है  के  अधीन  कायें  करते  रहेंगे  ।  ह
 t

 वन  कटने  कीं  समस्या

 505.  श्री  नब्ज  गोवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  के  अनुसार वन  कटने  की  समस्या  से

 निपटने  तथा
 il

 गतिविधि  की  अपेक्षा  इसे  एक  जन आन्दोलन बनाने  की  आवश्यकता  है  ;

 wh  क्या  बढ़ती  हुई  गा वादी  और  उपलब्ध  भूमि  की  होती  हुई  कमी
 गी  को  ध्यान

 3  रखते

 हुए  स्थिति और
 भी  खराब  हो  गई  है  जब  कि  लम्बी  अवधि  की  आवश्यकताओं को  ध्यान  में

 बिना  उपलब्ध  संसाधनों  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  ;  और  ी के  सि > |  ह

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  ?
 थ  क

 पर्यावरण  विभाग  में  उपमंत्री  दिग्विजय  :  से  1951-52 से  1979-80.

 की  अवधि के  दौरान  औसतन  प्रति  ae  1.5  लाख  हैक्टर  वन-भूमि  की  हानि  हुई  है  ।  गेर-वनीय
 प्रयोजनों के  लिए  बन-भूमि  के  फेर-बदल  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  करने  के  उद  य  वन

 1980  अधिनियमित  किया  गया  था  भर  वह  25  1980  से  लागू
 किया  गया

 था  ।  उसके  बाद  वन नाशन  की  गति  प्रति  वर्ष  1.5  लाख  से  कम  होकर  3,500  हेक्टेयर ह

 है  ।

 2.  वन  भाच्छ पादन  को  विस्तृत  मात्रा  में  हानि  को
 Sala 3 + ors  ह

 में  रखते  हुये हुये  छठी  पंच  वर्षीय
 योजना  में  और  सामाजिक स वन विद्या अपविद्या  और  कृषि कूपी-विद्या  के  अन्तर्गत  aI,  बिन्ह  नए  20  सूत्री

 कार्यक्रम  में  सम्मिलित
 किया  गय  हैं

 बड़े  पैमाने पर  बाग  लगाने  के  कार्यक्रम  सम्मिलित  किये

 गये  हैं  ।
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 =

 3.  सरकार  ने  1  एव  4  ससाधन  सरद  1  विकास  आयोग  स्थापित  करने  का

 निर्णय  भी  लिया  है  ।  seats  भू  संसाधन  के  स्वास्थ्य  कौर  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  मुद्दों  के

 लिये  नीति  समन्वयक  कौर  प्रबोधन  एजेंसी
 के

 रूप  में  काय॑  करेगा  ।

 4.  राष्ट्रीय  पारी-विकास  ite  की  स्थापना  भी  की  गई  है  ।  बोड़े  को  क्रांतिक  पारितंत्र
 की  पहचान  करने  कौर  पर्यावरण  की  बिगड़ती  हुई  प्रकृति  की  रोकथाम  करने  और  उसे  प्र

 के  लिये  योजनाएं  तैयार  करने  का  उत्त  रदायित्व  सौंपा  गया  है  ल्म बोडें  ने  faa —
 ane  तथा  भूत पु  सैनिकों  युक्त  कार्य  बलों  को  अन्त ग्रस्त  करते  हुए  अपने  उद्देश्यों  को

 प्राप्त  करने  के  लिये  एक  बहु-मार्गी  दृष्टिकोण  अपनाया है  ।  पर्यावरण  पर्यावरण के
 सम्बन्ध  में  लोक  जानकारी  समुन्नत  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  दोनों  प्रकार  की

 एजेंसियों
 का  उपयोग  भी  कर  रहा  है  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट  ८.

 506.  श्री  हरीश |  |  रावत :  क्या  उद्योग  मंत्री
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 (®)  कया  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  देश  में  _  औद्योगिक
 seen  में  गिरावट  आई  है जोर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 वरासत
 कौर  खान  मंत्री  (sit  नन  ie  ad  दत्त  :  और  केन्द्रीय

 सांख्यिकीय  संगठन  ato  एस०
 ate)

 के  औद्योगिक
 उ उत्पादन

 के  अनन्तिम  सूचकांक  के  आधार  पर

 मप्र  ल-जन  1982  का  समग्र  त्पादन  सूचकांक  पिछले

 फिकल
 जई

 की
 इसी  अवधि  की

 अपेक्षा 6.1
 प्रतिशत  मनसिक रहा  है  ।

 ~  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  सादा

 507.
 il

 राम  स्वरूप  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह
 तने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  st  उपभोक्ता  मदों  की  संख्या  तथा  ना  हैं  जिनके
 लिए

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 ने  चालू

 renee
 के  दौरान

 साझेदारी
 की  है  ;  और

 ?
 ah  at,  तो  इसका  औचित्य  क्या

 उद्योग  तथा  इस्पात  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  चालू  वित्तीय  ag

 (asta  से  1982) में  सरकार  ने  130  विदेशी  सहयोग  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  इन

 विदेशी  सहयोगों  का  उद्योग वार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।
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 -
 (a)  जटिलतम  और  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षत्रों  के  निर्यातोन्मुख  या  आयात

 स्थापन  उत्पादों  के  लिए
 और  उद्योगों  की  विद्यमान  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए

 प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  दी  जाती

 ड  विवरण

 at
 ait

 के
 दौरान

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विदेशी
 सहयोग

 के  मामलों  का

 विवरण
 a

 क्र०  स ं०  झ  का  नाम  at  1982

 1  2  3

 नए  —

 17 1.  धातु  कार्मिक  उद्योग

 2.  ई  धन

 3.  बायल सं  कौर  स्टीम  जेनरेटिंग  संयंत्र

 4.  प्राइम  मूवर्स  जेनरेटर  के

 5.  fara  उपकरण  23

 6.  दूर  संचार

 7.  परिवहन

 8.  औद्योगिक  मशीनरी  25

 9.  मशीन  टीस

 10.  कृषि  मशीनरी

 11.  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनें

 12,  ग
 व  लिकिलेकिंद

 उद्योग

 13.  arly  कार्यालयीय भर  घरेलू  उपकरण

 14.  चिकित्सा  र  शल्य  चिकित्सा  उपकरण

 15.  औद्योगिक  उपकरण

 16.  वैज्ञानिक  उपकरण
 17.

 गणितीय
 सर्वेक्षण  गौर  ड्राइंग  उपकरण
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 1  2
 a

 18,  उपकरण  उर्वरक

 7 19,  रसायन  के

 20.
 फोटो  ग्रा  फिक  रां

 फिल्म
 और  पेपर

 21.  रंजक

 22.  औषधियाँ  और  मेष  जिस  बलद

 23.  वस्त्र  छपे  हुए  तथा  अन्य  प्रकार  स

 प्रक्रि या पित

 24.  कागज
 उत्पादों

 कागज
 और  लुगदी

 25,  चीनी

 26,  किण्वन  उद्योग

 27.  फड  प्रोसेसिंग  उद्योग

 28.  वनस्पति  तेल  और  वनस्पति

 29.  कगार  और  टायलेट  सामग्री

 30.  रबड़  वस्तुए

 31.  चमड़ा  वस्तुए  और  पीकों

 32.  ग्ल  कौर  जिलेटिन

 33.  शीशा

 34.  चीनी  मिट्टी  उद्योग

 35.  सीमेंट  ate  जिप्सम  उत्पाद

 36.  लकड़ी  उत्पाद

 37.  डिफेंस  उद्योग

 38.  सिगरेट

 39,  कन्सल्टेन्सी

 40.  विविध  उद्योग

 कुल  130
 लिन
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 की  विफलता  के  लिये  विदेशी  बीमा  कम्पनी  से  amas

 508.  शी  ईरा  Maat :

 त  हीरो :  कया
 yata  संतरी  यह  बताते

 की  पा
 करेगे

 ि

 के  Preffea  अवधि  से  qq  विफल
 होने  के  लिए  विदेशी क्या  सरकार  को

 बीमा
 कलती  ह

 60  करोड़  रुपये  का  मुआवजा  मिलेगा ;  कौर
 फ्क्

 cgedeਂ  की  अनुपस्थिति  में  मौसम  at  वैज्ञानिक  भविष्य  वाणियां  प्राप्त  करने  के

 लिए  कया  कारी लपक  व्यवस्थाएं  की  गई  हैं  ?

 8  oar: ज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ज्ञास

 सरकार के  गेर  पारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सा०  पी०  एन०  सिह

 को  इन्ही  1  ए०  अन्तरिक्ष यान  की  got  क्षति  के  लिए  बीमाकर्ता  से  संपूर्ण  जोखिम  प्रमोचन

 आवरण  की  शर्तों  के  अनुसार  64.9  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  राशि  की  संपूर्ण  हानि  के

 कता  न्यू लिए  मुल्य  का  पूरा  भुगतान  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।  1  To  के  लिए  बीमा

 इडिया  एश्यूरेंस  कम्पनी  '  लिमिटेड  ऑफ  इण्डिया है  i  फिर  उन्होंने  अधिकांश  जोखिम  का

 विदेशी  पूर्णिमा  मार्किट  में  दुबारा  बीमा  कराया  था  ।  बीमाकर्ता  को  पॉलिसी के  अस्तगत

 हानिਂ  के  लिए  सूचित  किया  जा  चुका  है  ।

 मौसम  संबंधी  aifasaa  मियाँ  करने  के  लिए  इससे  1  Wo  जो  कई  निवेश

 प्रदान  किए  गए  उनमें  भ  स्थायी  मौसम  विभागीय  प्रतिबिम्बकियों  बौर  आँकड़ा  रिले  का  एक

 निवेश  भी  शामिल  है  ।  हिन्द  महासागर  पर  हमारी  रूचि  के  भू-भाग  तथा  समुद्री  क्षेत्र

 के  आच्छादन
 के  लिए  अन्य  हि कोई  भू-स्थायी  मौसम  विभागीय  उपग्रह  प्रतिबिम्बित  को

 क्षमता  उपलब्ध

 नहीं  अतः
 जिस

 समय  तक  को  सफलतापूर्वक  छोड़ा  जाता  है
 sae  प्रचालन  में

 लाया  जाता  है  ,  उस  समय  तक  हमें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  सोवियत  संघ  के  प
 दी

 करीं वाले  मौसम वि य  उपग्रहों  से  ही  मौसमविज्ञानी  प्रतिविस्बिकिया
 उपलब्ध  होंगी ।

 प्रनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  raga  का  रिक्त  aft
 ि

 509  शी  के  ०ए०  राजन

 श्ासय  नारायण  सिह  :  क्या
 गृह

 मन्त्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ह  सच  है  कि
 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  छ्ञायुवत  का  पद  दस

 महीनों  से  भी
 a

 fee  समय  से  रिक

 (8)  सरदी
 तो  suk  का  काइम  दे  और

 (7)  रव

 रिक्त  पद

 को

 भरने

 के

 बया  उपाय
 किए  जा

 रहे  हैं
 ?
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 गह
 मंत्रालय

 ac राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :  जी  श्रीमान  ।

 बौर
 aqafaa Aal ATG

 ना
 ति

 और
 sates  जनजाति

 के
 आयुक्त

 के  पद  को  भरन े.

 के  seat  पर  तभी  निर्णय  रि  T  जाएगा  जब  यह  फैसला  ह  ही  जाएगा  कि  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जनजाति  और
 अन  सचित  जनजाति  के  आयोग  Tt * के  आयुक्तों

 को  बने
 रहना  है  या

 उनमें से  एक  को  ।

 सम्पूर्ण  प्रश्न  सक्रीय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 लाना  सीमेंट  at
 घटिया  किस्म

 510
 श्री  चे राय दन

 i
 कया

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पत  शी  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  पोजोलाना  सीमेंट  बहुत
 घटिया  किस्म

 का

 क्या  सरकार  का  वि यदि
 तो  कोई  सुधारात्मक  उपाय  करने

 का

 क्या  सरकार  पो जो लाना  सीमेंट  का  निर्माण  रो  पर  बिचार  कर  रही है  ताकि

 निर्धन  लोगों  को  होने  वाली  क्षति  को  रोका  जा  भी

 क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत  है  कि  पोलैंड  सीमेंट  पोजोलाना  से  कहीं  अधिक

 बेहतर  यदि  तो  कारखानों  को  केवल  पोर्टलैंड  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के
 bal  देश

 कपों

 नहीं  दिए  जा  रहे  तथा  ऐसा  करने  में  क्या  अड़चनें

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  तिवारी  से  कार
 खानों  से  लिए  गए  पो जो लाना  सीमेट  के  नमूना  परीक्षणों  से  पता  चला  है  कि  यह  सीमेंट  भामतौर
 से  भारतीय  मानक  संस्थान  की  विशिष्ट  Fo  1489-1976  के  अनुरूप  होता  है  ।  आवश्यक

 वस्तु
 1955  के  उपबन्धों  के  अधीन  जारी  किए  गए  सीमेंट  नियंत्रण  का

 1981  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसे  पोटंलण्ड  पोजोलाना  सी मेंट
 का  उत्पादन  नहीं  करेगा  जो  इस  आई०एस ०  गाई  ०  विशिष्टि  के  अनुरूप  न  हो  |

 पो जो लाना  सीमेंट  का  7  दिन  की  संपादक  faa)  शक्ति  सामान्य  पोस्टेन  सी  मेंट  के

 ही  होती है  ।  इसके  सीमेंट  की  अतिरिक्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सी  मेंट  में  10  से  25  प्रतिशत  तक  पोजोलाना  की  भौर  अधिक  पिसा ब्मलयगया  साग  पा
 साई  करने  की  अनुमति

 1  पोजोलाना सं सीमेंट  नि  tise +  निर्माण  प  iil or
 निबन्ध  लगाने  का  प्रश्न प्रशन सन  ही  नहीं

 उठता
 ।

 ||  ज
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 उत्तर  प्रदेश  में  समाज  के  कमजोर कमजोर  वर्गों
 के

 लिये  कुल  योजना
 परिव्यय

 511.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  कया
 योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  समाज  के  कमजोर  वर्गो ंके  कल्याण  के
 के  लिए  कुल  थोजना वॉर न्यय Bue

 वृद्धि  हुई  है  परन्तु  बचें  करने  की  गति  बहुत  घीमी

 यदि  तो  ऐसी  स्की  मों  के  लिए  कुल  कितना  परिव्यय  था  और  उतर  प्रदेश  में
 उ  समें  ज  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया ;

 श

 क्या  निर्धनता  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों  का  मूल्यांकन  करेने  और  उनका  पता  लगाने

 के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  समिति  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  कौर

 धनराशि  का  कम  उपयोग  किए  जाने  के  मुख्य  कारण  क्या  थे  र  निधियों  का

 उचित  तत्काल  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 योजना  मन्त्री  एस०बी०  :  भर  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  छठी

 योजना  वर्ष  1980-81  गौर  1981-82  में  सुचित  किया  गया  व्यय  और वर्ष
 1982-83 के  लिए  अनुमोदित  परि राज्य  निम्नलिखित  हैं

 करोड  झ्
 —

 1980-85  1980  ० ह  1-82  1982-83

 meet
 ——  आतिथ्य  नाथ

 नमोदित  वास्तविक  अनुमोदित अनुमोदित
 अनुमोदित

 ci वास्तविक
 afzen पप  a परिव्यय  व्यय  परिव्यय

 1.  sae  जातियों
 35.00  .  6.45  6.32  6.75  6.59  11.80

 &
 os जनता

 अन्य  पिछड़े  वर्गों
 का  कल्याण

 2.  एकीकृत
 a

 ण  304.30  43.80  28.24  52.56  48.73  65.00
 विकास  का

 3.
 ae

 ae  291.60  9६.  66.99  32.63  66.80  43.25  66  80

 रोजगार  कार्यक्रम

 जोड़  530.90  117.24  67.19  26.11  98.57  143.60

 x  यह  अनंतिम है  ।

 जिलेवार  व्यय  के  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 गरीबी के  स्तर  हे
 Ny

 रहे
 बाले  परिवारों

 करने  के  लिए  ऐसी  कोई

 समिति  स्थापित
 न  हीं  की  गई  थी

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम (  केवल  क्लीव  1980 से  सभी  खंडों

 में  लागू  किया  गया  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  सर्वेक्षण  क  रने  और

 स्वप्न  लिए  संगठनात्मक  संच  रना  स्थापित  करने  में  लगने  वाले  समय  के
 कारण  वर्ष

 1980-81

 मैं  व्यय  में  कमी  रही  ।  वर्ष  1981-82  में  वास्तविक व्यय  बढ़  गया  है  शौर

 ला
 ag  की  तुलना

 में  उपयोग  में  कमी  काफी  कम  हो  गई  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उपयोग  की  ग  तति  को  कौर  अधिक

 तेज  करने के  लिए  उपाय  किए  जां  रहे  हैं  ।

 भारत  कौर  रूस  के  cava  प्रयत्नों  से  देश  में  शल्य  मिना  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  ै |.

 512.  —-s न  डू  क्या  इस्पात
 शौर

 खान  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंग

 firs

 क्या  भारत
 और  रूस  के

 संयुक्त  "gael  ह  देश  में  कुछ  एल्यूमिना  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  की  सी  भारत-रूस  संयुक्त

 एल्यूमिना  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 इस  संबंध  में
 अब

 तक  कया  प्रगति
 हुई  है

 ?

 उद्योग  तथा
 इस्पात  atc  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  श्रीमती

 रामदुलारी  :
 से  गांधि  प्रदेश  में  एक  एल्यूमिना  संयंत्र  की  स्थापना  पर  aa  न  कुछ  समय  पहले  सोवियत

 प्राधिकारियों  साथ  विचार-विमश  किया  गया  |  प्रस्ताव  को  म
 चाईं  इस  कारे  है

 (1)  सोवियत
 रूस  द्वारा  रुपया  लागत  सहित  पू  जगत  लागत

 की  व्यवस्था

 क  हेतु  एक  व्यापक  पैकेज  की  रूपरेखा  तैयार  कर  लेना ;  और

 (2)  उत्पादित  होने  वाले  एल्यूमिना  के  समुचे  या  पर्याप्त  अदा  की  सोवियत  रूस  द्वारा
 दीघंकालीन  आधार  पर  खरीद  |

 भारिक  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  सरकारी  सोवियत-भारतीय  आयोग  के

 अलौह  घातुकम ंसंबंधी  कार्यकारी  दल  की  चौथी  बैठक  में  तथा  उक्त  आयोग  की  1982

 में  मास्को में  हुई  सातवीं
 वे

 क
 में  इस  परियोजना

 ढ SS  aera  ati  airs  स्व  के
 छ

 प्रस्तावों  का  अध्ययन  करने  के  खला  ee  क 0५६६७.  ठ wrrsatsr  पक्ष  ने  सोवियत  पक्ष  को को  परियोजना
 के  कार्यान्वयन

 पर  नए  प्रस्ताव

 वे
 आद

 सिद

 जिनमें  सोवियत  रूस
 को दौधे कालीन  agra

 tae  और
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 एल्यूमिना  के  व्यापक  स्पॉ  रिपोर्ट  है तेयार  बाक्साइट  और  कि  के  मूल्य
 निर्धारण  तथा  पू  जी  निवेश  { लिए

 व्यवस्था  के  प्रस्ताव  शामिल  हैं  ।  इन  प्रस्तावों  पर

 सोवियत  संगठनों  द्वारा  विचार  र  लेने के  बाद इस  विधय  में  दोनों  पक्षों के  बीच  आगे

 विमर्श  किया  जाएगा ।
 कि

 are  एल्युमिना
 ना  परियोजना  के  देश  में  सोवियत र  a  के  सहयोग  से  अन्य

 मिना
 सय  स्थापित

 करने  की  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 वरसेटाइल  रिसचेंशीप  alga  समाचार

 513,  sit  हरिनाथ  fret  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की
 पा  करेंगी कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15
 1982  को  में

 रिसचंशिपਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  ल्यूचेन  ट्रावेमेंड  के  विधिक पोट  में  शिलिर्श्त्रिग

 द्वारा  बनाये  गये  समुद्र  विज्ञान  अनुसंधान  जिस  पर  सारा  धन
 जमन

 संघीय  गणराज्य

 और पा  की  डिलीवरी  प्राप्त  करली

 ग  यदि  तो  इस  की  विशिष्टतायें क  भ  ह  es
 अनुसंधान

 के  किन

 क्षेत्रों  में  यह  विशेष  रूप  से  सहायक  सिद्ध  होगा  ?

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  इलक्टानिको  महासागर
 विकास

 a  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ato  कड  :  जी

 a  |

 1983  के  शुरू  में  जलयान  की  डिलीवरी  ली
 जाएगी

 ।
 सरकारी  ऋण  पर

 पोत  को

 खरीदने  के
 निए

 सरकार  ने  पूजी  लगाई है  ।  |

 सहने
 पोत

 त  सभी  प्रकार  के  मौसम  को  की
 सायं  रखता  है  और  समुद्री

 भौतिकी  गय  ज्ञा  भौतिक  atta  fan  स  विज्ञान  और  समुद्रीय  जीव  विज्ञान  के

 अनुसंधान  को  कर  सकत

 गरीबी  की  रेखा से  नोचे  रहने  वालों की  प्रतिशतता  कम  करने  की  नीति

 514.  श्री  चित्त  बस  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 $9
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  रहने  वालों  की  वर्तमान  48  प्रतिशत  को  कम  करके 30  से  32  प्रतिशत  करने  का

 |.

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  की
 लिए क्या  नीति  बनाई  गई  है  ;  और

 +

 इस  नीति  का  ब्यौरा  कया  है

 योजना  मन्त्री  एस०बी०  जी  हां  ।  छठी  योजना  में  गरीबी  के  स्तर

 से  नोचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  प्रतिशत  को  वर्ष  1979-80  में  48  से  कम  करके  वर्ष  1984-85

 तक  30  प्रतिशत  तक  करने  की  परिकल्पना  की  गई  हैं  ।

 भर  छठी  योजना  में  गरीबी  टूर  करने  के  अनेक  कार्यक्र  म  शामिल
 mf  हैं  जिनमें रहते के  ग़मों

 मुख्य  रूप  से  परिसंपत्तियों  और  कुशलताओं  का  अ  तरण  करके  और  वर्ष  के  खाली

 में  रोजगार  उपलब्ध  कराके  संसाधनों  भर  संपदा  के  समान  वितरण  के  लिए  उपाय  शामिल  है ं।

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पहली  श्रेणी  में  आता  है  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम दूसरी  श्रेणी  में  आता  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  की  ऐसी  अनेक  अन्य  स्कीमें  जिनसे  बेरोजगारी

 और  अल्प-रोजगार  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इसमें  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  के

 लिए  विशेष  संघटक  योजना  का  विशेष  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  जिसके  लिए  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता
 के  रूप  में  योजना  में  पर्याप्त

 .
 धनराशि

 .
 की  व्यवस्था  की  गई  सूखा-प्रवृत्त  क्षत्रों

 जनजातीय  क्षत्रों  और  पहाड़ी  क्षत्रों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  से  भी  सरकारी  नीतियों

 में  पुर्वितरणात्मक  मार  को  सुदृढ़  करने  और  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  ठीक

 कार्यक्रम  का में  सहायता  मिलेगी  ।  राष्ट्रीय  न्यूनतम  आवश्यकता  विस्तार
 जायेगा और  इसे  प्रभावी  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ताकि  समाज  के  सबसे  गरीब  वर्गों

 | को  न्यूनतम  मूल  सुविधाए  उपलब्ध  कराई  जा  सकें  ।

 राजस्थान  परमाणु  faa  परियोजना  को  दूसरी  इकाई  का  ब गदहा  जाना

 515.  att  बालासाहेब  लिखे  पाटिल

 थो  वृद्धि  चन्द  जेन  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  aid
 क्रय  हम

 की  कपा  करेंगी  कि
 :.

 क्या यह  सच्  जस्टिन  .
 ray

 बचत
 परियोजना  की  सरी  इकाई 8.

 निप  गमगीन ्  रहा  यादु लए  बन्द  हो  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राजस्थान  परमाणु  विद्य,/त  परियोजना  की  पहली  इकाई

 पिछली  जनवरी  में  बन्द  हो  गई  थी  कौर  इस  वर्ष  के  अन्त  तक
 उसके

 काम  करने  की  आशा  नहीं

 है  ;  भर
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 यदि  क्या  सरकार  के  .  विचार से  इन
 ईकाई-क  में  । एक  इकाई  को  बदलना

 व्यवहार है  क्योंकि  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  4

 इस  इकाई  से  इस  के  प्रतिष्ठान  के  लिए  किए  गये  पू  जी  था  इसके  रख  रखाव  पर  किये  जाने

 वाले  खर्च  की  तुलन  [  में  बिजली  का  भानुशाली  उत्पादन  ्  होता  है  और  यदि  तो  इस  संबंध
 में  कब  निर्णय  लिया  जायेगा  ?

 कक

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों में  —  मंत्रालय

 के  गेर  पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी

 bal हां  ।

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  का  =|  41.0  पिछले  मार्च से  बन्द  है  ।  इस  यूनिट

 तक  फिर  से  चालू  करनें  का  प्रयत्न  किया को  इस  वर्ष  के  अन्त
 चहा  हेंग

 (Qi 1)  सरकार  का
 विचार

 है  कि  ऐसा  करना न  तो  cent  AR a  है  आवश्यक  |

 इसका  कारण  यह  है  कि  बिजली  यर ग  प्रचालन  में  इस  समय  जो  समस्याएं  सामने  आई  उन्हें

 बहुत  हद  तक  दूर  करना  सम्भव  होगा  |
 ड

 aa  मे  बनाया  मिल  या  पित  करना

 516.
 भी  संतोष  मो गोहन  देव  :  >  क्या  उद्योग  म  त्री यह  की  कृपा  करेंगे कि

 (=)  हिन्दुस्तान  कागज  निगम
 broit

 कागज  परियोजनाएं  कब  मे  शुरू
 की  गई  क

 ts ज्

 परियोजना  के  शुरू  किये  से
 लेकर

 बाब
 तक  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 इसके  द्वारा
 उत्पादन  शुरू  करने  की  लक्ष्य  तारी  क्या  है

 ;

 (=)  क्या
 हिन्दुस्तान

 निगम  के
 मुख्य

 कार्यालय  को  असम  में
 स्थानान्तरित

 करने  का

 कोई  प्रस्याव  है  ;  .

 कार्य  की  निगरानी के  लिए  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  की  वर्तमान  व्यवस्था  क्या  है  ;

 कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नीति  facia  क्रियान्वयन  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारी

 इस  परियोजना  में  नहीं  ठहरते  ?

 नक
 91:
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 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  हिन्दुस्तान

 पेपर  कारपोरेशन  आसाम  राज्य  में  जिला  नौगांव  गौर  जिला  कछार  में  दो  एकीकृत  लुगदी  और
 न्य

 का  निर्माण कायें  1977  में  शरू कागज  मिलें  स्थापित
 कर

 Set  है इन दो ।  इन  दो

 हुआ  aq  #  न

 इन  दोनों  qe रोज योजनाओं  स्थान  पना  संबंधी  प्रगति  इस  प्रकार  है  :

 1.  नौगांव  कागज  परियोजना

 (1)  परियोजना  के
 लिए  aafaa  भूमि के  बड़े  अश  का  अधिग्रहण ० कर

 लिया
 गया है  ।

 (2)  127  करोड़  रुपये  से  tfan  मूल्य  के  संयंत्र  और
 मशीनरी

 के  क्रयादेशों  को

 a  fan  रूप  दिया  जा
 चुका है

 (3)  सिविल  निर्माण  जिसमें  प्रभाव  उत्पादन  भवन  भी  शामिल 2
 चल  रहा है

 2.  कछार  कागज  परियोजना

 (1)  afxatsrat  के  लिए
 ata  भूमि  के  बड़े  भाग  का  atone  लिया

 गया है  ।

 (2)  122  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  के  संयंत्र  और  मशीनरी  के  लिए  क्रयादेशों

 को  ब
 लिम  रूप

 रि
 दिया  जा

 चुका  है  |

 (3)  स्थल को  समतल  करने  मौर
 डिग  का  काम

 oma
 दरा

 हो
 गया

 है  ॥

 (4)
 सिविल  निर्माण  कारे  हो  रहा

 है  ।

 नौगांव  परियोजना  में  1985  में  और  कछार  परियोजना में  1985

 में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  a
 माश

 है  ।

 नही ं।

 इंजीनियर  जो  सरकारी  क्ष  त्र  का  एक  उपक्रम  इन  दोनों

 परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  की  देख-रेख  करने  के  लिए
 निर्माण

 प्रबन्ध  परामर्श  दाता

 के  रूप  में  कार्य  करते  भा  रहे  हैं  ।

 नही ं।
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  परिव्यय

 517.  श्री  बिहार  नहाटा  :  क्या  तना मंत्र रत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छडी  पंचवर्षीय
 योजना  का  निवेश  परिव्यय  कितना

 है  तथा  1981-82  और  1982-
 ae 83  1982)  तक  कितना  निवेश  किया  गया ;  ओर

 जक

 प्रत्येक  वर्ष  देश  में  बचत  के  प्रावधान  की  तुलना  में  छठी  पंचवर्पीय  योजना  के  दौरान

 देश  में कितनी  बचत  का  अनुमान  है  तथा  चालूं  वर्ष  तके  को  उपलब्धि  कितनी
 rf

 योजना  मंत्री  एस०बी०  :  पंचवर्षीय  योजना  के
 लिए

 परिकल्पित

 निवेश  परिव्यय  वर्ष  1979-80  की  कीमतों  पर  158710  करोड़  रु०  है  ।  वर्ष  1981-82  तक

 निवेश की  राशि  58540  करोड़  रु०  है  वर्ष  1980-81  के  लिए  31359
 stew  है

 भोर  वर्ष
 19 981-82  के  37181  करोड़  रु०  है  ये  दोनों  वेतनमान  कीमतों  पर  ।

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  प्रत्याशित  देशीय  बचत  वेष  1979-80  की  की  मतों

 पर  149647  करोड़  हूं  रखी  गई  है  ।  इस  राशि  को  वर्षवार  प्रावंस्थाबद्ध  रूप  में  छठी  छीनना  में

 नहीं  बताया  गया  है  ।  वार्षिक  योजनाकारों  में  सकल  देशीयबंचत  का  क्रमशः  ai  980-81  के  लिए

 27853  करोड़  रु०  गौर  वह  1981-82  के  लिए  33521  करोड़  ०  का  अनुमान  लगाया

 गया है  ।
 .

 e
 देश  में  दंगे  2

 “518.
 '

 ena  न
 fag  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  FAI  क करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिनन
 भागों  में

 पि
 पिछले  दो  महीने  के

 दौरान  कितने
 si

 साम्प्रदायिक

 और  प्रांतीय ता  के  आधार पर  दंगे  हुए  ;  और

 क्या  ने  इन  दंगों  के के  लिए  जिम्मेदार  कारणों  क को  जांचे  कौ  है  और  va  दंगो

 सें  स्थायी  आधार  पर  निपटे
 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  rms 2, at  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या
 है

 ?  थ

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह  नहर
 Sts  :  अगस्त  और

 1982  के  महीनों  सें
 सूचना  एकत्र  की  जां  रही  और  धंधा

 समय  सदन
 के

 पटले  परं रख  दी  जाएगी  ।  ह

 एक  विवरण  संलग्
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 विवरण  +

 *  दंगों  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  ब्यौरे

 (@)  सरकार  ने  1980  में  सभी  राज्य  संघ  सारी सित  क्षेत्रों  को

 कायिक
 दंगों  को  रोकने  और  नियंत्रित  करने  के  बारे  में  विस्तृत  मा गे दर्शी  निदेश

 भेजे  हैं
 ।  इसी

 प्रकार  केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  ने  1980  में  राज्यों  को  अनुसूचित  जातियों  के  प्रति  अपराधों  से  कारगर
 रूप  सें  निपटने  के  लिए  किए  जाने  वाले  पुनर्वासात्मक तथा
 कार्मिक  नीति  उपायों  संबंधी  विस्तृत  मार्गदर्शी  निदेशों  का  एक  पत्र  भेजा  था  ।  उपयु  क्त  aries

 निदेशों  में  विभिन्‍न  पहलू  जसे  आसूचना  निवारक  कार्यवाही  में  एस-सरकारी  भागी  दारी

 फुटकर  नियोजन  सहित  प्रशासनिक  आग्नेय  अस्त्रों  पर  कार्मिक  जांच

 मामलों  का  अभियोजन  और  विचारण  तथा  पुनर्वास  आदि  शामिल  हैं  ।  साम्प्रदायिक

 वैमनस्य  और  हिंसा  रोकने  और  उसके  कारगर  रूप  से  निपटने  के  उपायों  पर  जुलाई  1981  में
 war संघ  तथा  राज्य  सरकारो ंके  उच्च  स्तरीय  अधिकारी  सम्मेलन में  विचार  विमर्श  किया  4]

 था  ।  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  पुर्नगठित  fear  गया  ate  इसकी  पहली  aon  प्रधान  मंत्री
 की  अध्यक्षता  में  1980  में  हुई  थी  ।  इसने  तीन  समितियाँ  स्थापित  की  थी  जिनकी  1981  और

 982  के  दौरान  बैठकें  हुई  थी  भोर  साम्प्रदायिक  सौहार्द  गौर  राष्ट्रीय  एकता  को
 सुदृढ़  करने

 के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  और  सरकारों  द्वारा
 इनका

 अनुसरण
 किया  जा  रहा  है  ।

 कोला  क  उत्पादन  को  श्रीमती

 519.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  के  तीन  गैर  भारतीय  प्रवासियों  कोलाਂ  साइट  पेय
 के  उत्पादन की  अनुमति  दी  गई  है  ;  और

 ल  |

 ड  @)  यदि  तो  इस  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  गौर
 एक  प्रवासी  भारतीय  श्री  वापसी ०  कुमारन  से  मुद्  पेय  सांद्रा  के  उत्पादन  के  लिए  बल  कोलाਂ

 मेन्युफेक्चारिंग  कंपनी  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  के  नाम  से  एक  एकक  स्थापित  करने के  लिए

 औद्योगिक  लाइसेंस  की  स्वीकृति  हेतु  एक  आवेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।  चू  कि  प्रस्तावित  निवेश  की

 सीमा  कम  पार्टी  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  इसके  लिए  आशय-पत्र  देने  की  कोई

 भावुकता  नहीं  है  ।  समस्त  निवेश  प्रवासियों  द्वारा  पूजी  और  लाभांश  दोनों  के  रूप  में  वापिस  न

 भेजे  जाने  के  आधार  पर  पुरा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  गया  था  ।  चू  कि  कच्चे  माल  और

 इसलिए का  भायात  करने  का  विचार था
 समें  कोई  भी

 विदेशी  तकनी  की  सहयोग
 प्‌  जगत  कि

 निहित  नहीं  था

 4
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 दिल्‍ली  में  लड़कियों  से  छेड़खानी  की  घटनायें

 520.  शी  बालकृष्ण  रामचन्द्र  वासनिक  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 बेधा  दिलों
 लड़किय  कालेजों  के  सामने  तथा  बस

 स्टारों
 पर  लड़कियों

 + a
 छेड़खानी

 की  घटना टना  यें  बढ़  रही  ष  ;  भर

 यदि  तो  इस  समस्या  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये हैं  डि

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्वय्या )  ओर  दिल्ल  में

 लड़कियों  से  छेड़खानी  की  घटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई है  ।  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 दिनो  हुयी
 ने  विशेष  अभियान  शुरू  किए  15-9-82  तक  चालू  वर्ष के  दौरान  2440

 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  था  ।  पुलिस  कर्मचारियों  को  सादा  कपड़ों  में  तथा  वर्दी में

 बसों  ड  1  बस  स्टारों  पर  तैनात  किया  जाता  है  ।  महिला  कालेजों  के  प्रतिनिधियों के  साथ

 बैठकें  आयोजित  की  जाती  हैं  ।  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्राधिकारियों  से  लड़कियों
 से  छेड़खानी की  घटना  के  मामले  में  बसों  को  थाने  में  ले  जाने  के  लिए  उनके  कर्मचारियों  को
 निदेश  देने

 के  लिए
 अनुरोध

 किया  गया है  ।

 विशेष  संघटक  योजनाकारों  के  घिन  आवंटन  |

 “521.  te  भाऊ  साहिब  थोरट
 :

 कया  गृह  मन्त्री  यह  ताने
 की  कपा  करेंगे

 कि

 ब्या  गह  सच  है  कि  वार्षिक  योजनाओं  राज्यों  में  विशेष  संघटक  योजनाओं के
 लिए  धनराशि  अनुसूचित  जातियों  की  ज  संख्या  के

 पात  के
 आधार  पर  दी  जाती  है  ;

 महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  वर्ष  198  -83  में  इस  रोज ब्ट्  SISTA ना  के  अधीन
 कितनी

 धनराशि

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ;  और

 क्या  यह  महाराष्ट्र  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  को  जनसंख्या  के

 गहर

 े  मेल

 खाती है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  निहार  रंजन  :  हा

 योजनाओं  की  नीति  यह  परिकल्पना  करती  है  कि  प्रत्येक  विभाग/क्षेत्र  et peat  नो  an

 संघटक  योजनाओं  का लाभ
 के  लिए  हैं

 से  अनुसूचित  जातियों  को  धन  उपलब्ध  विशेष

 एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  अनुसूचित  जाति के  द्वारा  गरीबी  रेखा  को  पार  करना  है  ।

 स्व  रो
 मे

 af
 जाति

 की  बस्तियों  प्रावश्यक  उ
 निर्वाह

 की  आवश्यकताओं

 जैसे  पीने  का  तिरे  कश वरण परिवा  लिए
 मकान  ane

 आवास  की  व्यवस्था अनुसूचित
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 mes

 तथा शैक्षिक प्रगति  के  लिए  सुविधाओं  को  व्यवस्था  शामिल  हैं  ।  इन  Paige  aaca  योजनाओं

 का  बनाया  जाना  हाल  ही  में  शुरू  fear  गया  है  किन्तु
 aa

 राज्य  ज्यादा से  ज्यादा
 पाया  उपलब्ध  करा  सक  हैं  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  आग के  सुधारों  संबंधित  राज्य
 की  विशेष  संघटक  योजनाओं  में  राज्य  योजनाओं  से  अधिक  धनराशि  के  निर्धारण  से  ये  परिव्यय

 राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  जनसंख्या  के  अनुपात  में  अधिक  उपयुक्त  होंगे  ।
 मोड़ों  समेत |

 अनुसूचित  जातियां  महाराष्ट्र  को  जनसंख्या  का  12.78%  योजना  आयोग  में  विचार

 iil
 के  बाद  1982-83  के  लिए  महाराष्ट्र  की  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  31.01  करोड़

 पए  निर्घारित  किये  गए  यह  राज्य  योजना  का  2.35%  है  ।  राज्य  की  विशेष  संघटक  योजना
 मे ंTW Taal afcorres  पक  तथा  गुणात्मक  सुधार  को  आवश्यकता  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  राज्य

 as
 | क  आदत  माग्रहू  किया  जा  रहा है  ।

 ि
 बीजा  धोखाधड़ी  गिरोह  वों

 i

 522.  श्री  शरारती  यादव  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बीजा  धोखाधड़ी  गिरोह  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  सक्रिय
 73.0  छै

 हैं  तथा  खाड़ी  देशों  में  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  ठग  See  a

 यदि  तो  इस  बुरी  बात  को  रोकने  और  निधन  बेरोजगार  लोगों को  बचाने

 के  कार  द्वारा  कपा  उपाय  किए  गएहैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  ate
 is  रोजगार  इत्यादि  के  लिए  विदेशों  को  जाने  के  इच्छा  भारतीय  पार-पत्र  धारकों  को  अपने  पारपत्र

 पृ  वीजा  लेन  के  लिए  संबंघित  विदेश  के  भारत  में  राजनयिक  मिशन  को  आवेदन  पत्र  देना

 होता  है  ।  वीजा  देने  की  प्रक्रिया  तथा  इस  मामले  में  लगने  वाला  समय  प्रत्येक  मिशन  में  भिन्न

 भिन्न  हो  सकता है  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  दिल्‍ली /महाराष्ट्र  में  कुछ  ऐसे

 मामले  ध्यान  में  आए  हैं  जिनमें  बीजा  जाली  पाए  गए  हैं  ।  इस  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  होने
 पर  दिल्‍ली  पुलिस ने  1981  में  चार  मामले  at  इसके  परिणामस्वरूप  5  ऐस  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  गए  जिन  पर  इन  मामलो ंमें  बीजा  की  जालसाजी  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 होने  का  संदेह  है  ।  इन  चार  मामलों  में  से  दो  मामले  न्यायालय  में  विचारण  के  लिए  लम्बित

 पड़  एक  में  जाँच  पड़ताल  होनी  है  और  एक  मामले  को  लापता  के  रूप  '
 में  फाइल  कर  दिया

 गया है  क्योंकि  अपराधी  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुराग  नहीं  मिल  सका  ।  वर्ष  1982  के  दौरान

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  बीजा  की  जालसाजी  के  सम्बन्ध  में  चार
 मामले  दर्ज

 feo  जिसमें  बारह  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  |

 jay
 2.  mee

 ry  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  रोजगार  पाने के ड  इच्छुक  व्यक्तियों  के  पारपत्र  में

 लगाने के  चार  मामलों की  सुचना दी  गई  थी ।  1982  में  विदेशों में
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 संस्कार  प्राप्त  करने  का  प्रलोभन
 देने  के

 51  मामलों की  ul  ह  फर
 ie  दत  ana Froena  मे अभिर  त  व्यक्तियों  को

 निर्यात
 16,48,860  रु० की  कुल  राशि  अख़्तर  स्त  कुल  49

 किया  गया  है  ।  अधिकांश  पीड़ित  गरीब  परिवारों  के  बताए  जाते  ||

 पुलिस  को  जैसे  ही  बीजा  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  धोखाधड़ी  की  विशिष्ट

 शिकायतें
 प्राप्त  होती  हैं  वह  तुरन्त  कार्रवाई  करती  है  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  भारतीय  दण्ड

 '  के  सम्बद्ध  उपबन्धों  के  अनुसार  अपराधियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जाती है  ताकि  उन्हें

 कठोर  दण्ड  दिया  जा  सके  ।  ऐसी  कार्यवाई  ऐसी  भापराधघिक  गतिकी जियों  अन्त ग्रस्त  भ्रष्ट

 व्यक्तियों  को  रोकने  में  सहायक  सिद्ध  होगी  ।
 भ

 4.  or  के  अन्य  भागों  में  जाली  बीजाओं  में  संघठित  धोखाधड़ी  करने  की  कोई  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं

 दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्रों  में  रसीदी  टिकटों  को  कमी

 523,  थी  निहाल  fag :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि  :

 )  क्या  यह  सच
 है  कि  दिल्‍ली  के  यमुना-पार  के  क्षेत्र  में  रसीद  टिकटों

 की  कमी  के  कार  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  जल  प्रदाय  संस्थान  कौर  गह-कर  विभाग  ने

 से  बिलों  का  भगतान  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  लोगों

 को  बिना  अपने  कसूर  के  जुर्माना  देना  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  रेवेन्यु  स्टाम्प ों  की  कमी  के  कया  कारण  हैं  और  क्या

 कार  का  विचार  इस  प्रकार  लगाये  जाने  वाले  जुर्माने  को  समाष्त  करने  का  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या )  तथा  दिल्‍ली  नगर
 on

 |  गम  > के  गृह  कर  विभाग  के  अनुसार  यमुनापार  क्षत्र  में  रसीदी  टिकटों  की  कुछ  कमी  देखी  गई

 था  पर  भिडन्त-भिन्न  डाकघरों  से  ये  टिकटें  एकत्र  करने  के  लिए  कर्मचारी  dara  किए  गए  थे  ।

 इस  कमी  के  कारण  किसी  करदाता  सें  सम्पत्ति  कर  बिलों  की  अदायगी  से  कोई  इकार  नहीं  किया

 गया  था  ।  चूकि  इस  कारण  कोई  जुर्माना  देना  आवश्यक  नहीं  है  इसलिए  जुर्माने  समाप्त  करने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  जहां  तक  पानी  के  बिलों  का  सम्बन्ध  है  दिल्ली  जल  पूति  और  मल  व्ययन

 उपक्रम  ने  सुचित  किया  है  कि  उपभोक्ताओं  को  रसीदी  टिकट  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  इस  विभाग

 rand  ह
 के  कर्मचारी  दूसरे  डाकघरों  से  उन्हें  एकत्र  करने  के  लिए  तनाव  किए  गए  कुछ  मामलों

 मे
 उपज  at  को  रसीदी  टिकट  की  प्रतीक्षा  करने  के  लिए  अथवा  अपने  पानी  के  बिल  करने

 के  लिए  अगले  दिन  आने  को  कहा  गया  था  ।  ऐसे  मामलों  पर  कोई  अधिकार
 नहीं  लगाया  गया

 था  ।  फिर भी  यदि  कोई  विशिष्ट  मामला  जहां  अधिकार
 लगाया  गया

 हो  उनके  ध्यान  में  लाया

 जाता  है  तो  उपक्रम  उ  युक्त  निवारक  कार्यवाही  करेगा
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 दिल्‍ली  में  पटरियों  पर  दुकान  चलाने
 वाले  लोगों  से  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ste

 नगर
 निगम  द्वारा  जीत  राजस्व

 525  श्री  निहाल  fag  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  दिल्‍ली  में  पटरियों  पर  कितने  लोग  केले  आदि की  दुकान
 चला  रहे  हैं  तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  दिल्ली  नगर  निगम  को  इन  लोगों  से

 कितने  राजस्व  की  प्राप्ति  होती है

 नई नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  पृथक-पृथक  रूप  सें  कितने

 स्टाल
 आवंटित

 किए हैं  तथा  उन्हें  इससे  प्रतिवर्ष  कितने-कितने  राजस्व  a की
 प्राप्ति  होती

 क्या  यह  सच  है  कि  पटरियों  पर  ऐसी  दुकानों  के  कारण  पैदल  चलने  वाले  लोगों  को

 चलने  के  लिए  जगह  नहीं  मिलती  और  इसके  परिणामस्वरूप  जब  तब ब
 दुर्घटनायें  होती  रहती  है ं;

 गौर  i

 यदि  at,  तो  पटरियां  खाली  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या
 कार्यवाही

 की  है  ?

 (Zen
 स गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धीरे  पी०  : ८  आवश्यक  सूचना

 एकत्र  की  जा
 रहो  है  और  स

 सभा
 पटल  atlas

 दी  जाएगी
 ।

 उद्योगों  को  नई  कम  बनाए प
 गी

 रोक  हटाना

 4  कया  उद्योग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  उद्योगों के  सम्बन्ध  में  नई  क्षमता  बनाने पर  लगी  रोक  हटा
 दी  ्

 यदि  तो  जिन  उद्योगों पर  से  यह  रोक  है  उनके नाम  और  पते

 क्या  हैं  ;  ्  ae

 क्या  ऐसे  बहुत  से  अन्य  गों  seg
 ई

 क्षमता  बनाने  के  लिए  अनुरोध  भी

 किया  था  और  सरकार ने
 मामलों  को  अस्वीकार  कर  दिया

 है  ;

 यदि  तो  ऐसे  ड  माम  are  अचाया  हैं  जिनके  मामले  अस्वीकार  कर  दिए

 गए  हैं  और  इस  अस्वीकृति के  क्या  कारण हैं  ;  और

 यह  सीमा  केवल  दस  Matos  घरानों  के  लिए  हो  क्यों  रखी  अधिक  के  लिए

 कयों  नहीं
 ?
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 तमस उद्योग  तथा  इस्पात पात  कौर  a  |  चरी |  भी
 नाराज  ग  द  a  कच्चे

 ता
 माल  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  aaa  अधिष्ठापित  के  कारण लघु  क्षेत्र  में

 1  का  विस्तार करने  को कुछ  वस्तुओं के  नए
 उद्योगों  का  पंजीकरण  करने  भाबा

 नहीं  किया  जाता  है  ।  परिवहन  संबंधी  af  भ  क  पिछड़ेपन  पर  विचार
 sa  हुए  उत्तर  पूर्वीय  क्षेत्र  से  मिले  प्रस्तावों  के  बारे  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्धों  का  पुनरावलोकन

 किया
 जा

 सकता है  तथा  उपयुक्त  प्रकरणों  में  उचित  ढील  देने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।
 »

 नहीं  ।
 ज

 और  |  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  श्राधनिकीकरण  कौर  विस्तार

 देसाई
 527.

 श्री  ato  ato  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि सरकार  ने  दुर्गापुर  इस  14  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार

 की  1200  करोड़  रुपए
 की  यो  जना  को  भागे  बढ़ाने  का  fasta  किया  है

 ;

 यदि  तो  क्या  स्टील  अथारिटी  आफ  इडिया  और  एम०  go  सी०  भो०

 दोनों  दुर्गापुर
 इ
 इस्पात  संयंत्र के  आधुनिकीकरण  भर  विस्तार  समान ककी

 प्रोटीन
 रिपोर्टें

 इलाह  भगत
 को  प्रस्तुत  की  है  ;

 orf 4I&  तो  सरकार  ने  इसकी  कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया है  ;

 (7)  आधुनिकीकरण  योजना  शुरू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  ( att  नारायण  दत्त  :  से  1154

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  दो  चरणों  में

 कि  में  स्टील  अथारिटी  आफ  इडिया  लिमिटेड  एण्ड  इ'जीनिर्यारंग  कंसल्टेंट्स

 लिमिटेड  ने  एक  एप्रोच  नोट  तैयार  किया  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  दुर्गापुर
 इस्पात  कारखाने  द्वारा  तैयार  करवाया  जाएगा  ।  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाने  के

 इस्पात  कारखाने  का  आधनिकीकरण/विकास  करने  की  योजना पर  भागे पश्चात ही  दुर्गापुर

 कार्यवाही  की  जाएगी

 दलल
 अ  में  साइकिल  रिक्शाचालक ों  को  लाइसेंस

 528.  श्री  जो ०  वाई०  कृष्णन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुरानी  दिल्‍ली  के  क्षत्रों  में  अनेक  रिक्शा  चल  रहे  हैं  ;
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 क्या
 सरकार

 को  पता  है  कि
 ar  कसा  सद PDTAUNTRET  की  संख्या  आदमियों  की

 aa 8
 संख्या  से  कहीं  अधिक  होती  ठ  और  शाम  के  समय  अज  खारी  दरीवा

 ज्ञात { की  सड़कों  तथा  अन्य  प्रमुख  स्थानों  पर  चलना  मुश्किल  हो  ता  ८

 के
 7. (7)  कया  रिक्शा  चालकों  के  लाइसेंसों  को  सीमित  रखने  लिए  और  उन्हें  उन स्थानों

 से  स  हटाये
 जाने  के  जिनमें  वे  अपने  बाहन  चलाते  हैं  ;  सरकार  का  कोई  नियन्त्रण है  ;  और

 क्या  यह  बात  सरकार  के  घ्यान  में  भाई  है  कि  साइकिल-रिक्शा  के  मालिक  केवल
 ड अपने  लिए  लाभ  प्राप्त  करने  हेतु  यूनियन  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 |
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  से  gee  न  नगर  निगम

 ने  सूचित
 किया  है  कि  पुरानी  दिल्‍ली  की  व्यस्त  सड़कों  पर  बड़ी  संख्या  में  साइकिल  रिक्शा  चलती

 है  और  काफी  जगह  घेरती  है  जिससे  यातायात  और  पैदल  चलने  वालों  के  सुचारू  रूप  से  आने

 जाने  में  बाधा  होती
 है  ।  यातायात  पुलिस  सड़कों  को  साफ  करने  कौर  साइकिल  रिक्शों  के

 करती :
 अनधिकृत  रूप  से  खड़ा  करने  से  होने  वाली  विधा  को  दूर  करने  के  लिए  नियमित  का

 4Iq rz
 वह  साइकिल  रिक्शों  के  खड़ा  करने  के  लिए  विशेष  स्थान  निर्धारित  करने  के  भी  प्र

 कर  रही  है  ताकि  सड़कों  पर  भीड़-भाड़  कम  की  जा  सके  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम ने  केवल  पात्र

 मालिक  रिक्शा  चालकों  को  नए  लाइसेंस  जारी  करने  एक  योजना  तैयार  की  न्यायालयों

 से  स्थगन  areal  के  कारण  अभी  तक  योजना  को  कार्य  रूप  देना  संभव  नहीं  हुआ  है

 विदेशों  से  वापस  art  वाले  भारतीय  वैज्ञानिकों  का  मनोबल  टूटना  कौर  उनमें

 व्याप्त  निराशा

 529, श्री  रामलाल  राही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT
 करेंगी  कि

 :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  देश  के  उच्च  स्तरीय  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  गैर  निवासी

 भारतीय  की  पूजी  लगाने  इस  प्रकार  भारतीयों  की  सेवा का  उपयोग  करने  के  लिए  एक

 निगम  की
 स्थापना  करने  के  बारे  में  अमरी का  में  कोई  चर्चा  की  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  भारतीय  वैज्ञानिकों  जो  देश  की
 सेवा  करने  के  लिए

 विदेशों से  यहां  आये  देश  में  काम  करने  का  उपयुक्त  वातावरण  न  मिलने के  कारण  मनोबल

 zz  गया  है  गौर  वे  निराश  हो  गए  हैं  ;

 कया  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  को  भारत  में  आम  कासा  है  चा  सरकार उन

 वैज्ञानिकों  की  उचित  देखभाल  जिनमें  से  अनेक  वैज्ञानिकों  ने  विदेशों
 में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 श
 किया  है

 और  उज्ज्वल  भविष्य  रखते  हैं
 ;  और

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अधिकांश  स्थानीय  वैज्ञानिकों

 दि शेष  रूप  से  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  और  रक्षा
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 विज्ञान  प्रयोग  शालाओं  के  वैज्ञानिकों  में  पं  नोबल  ela की  भावना  विद्यमान  है  और  यदि

 तो  इस  हमें  कया
 उपचारात्मक  उपाय  ने  क  किया गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  प्रधान  मंत्री  की  अमेरिका  यात्रा  के  पब  कौर
 इसके  दौरान  अमेरिका  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  चयनित  च्च  प्रौद्योगिकी क्षत्रों  में  प्रौद्योगिकी

 तरण  भौर  निधियों  के  निवेश  को  सरल  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  संगठन  की  स्थापना

 की  संभावना  के  बारे  में  सरकारी  स्तरों  पर  चर्चाएं  की  गई  थीं

 ge
 (=)  a

 प्रशिक्षित  सभी  भारतीय  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकी  वादों इस  देश  में  और  विदेशों में
 ~«  ब को  सभी  प्रोत्साहन  भौर'समधथंन  द सा स्चइा चय! किया. जा  रहा  है  और  इसे  प्रदान  किया  जाना  जारी  रखा

 जाएगा

 - जी  नहीं  ।

 को  सीमेंट की  सप्लाई

 530.  थी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  कया  उद्योग
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  राजस्थान  सरकार  ने
 केन्द्र

 सरकार  से  अपना  सीमेंट  का  कोटा  बढ़ाने  का
 थ  क अनुरोध  किया  है  ;  द्

 तमाशा  सीमेंट व  सूरत  कितनी  सड है  और  राज्य  का  वर्तमान  कोटा राज्य की
 कया है  ;  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी

 पर  से  आंशिक  रूप  से  नियंत्रण  हटा  लेने  की  योजना  लागू  करने  के  पू  राजस्थान  सरकार
 ने  सीमेंट की  तिमाही  आवश्यकता  3.50  लाख  मी  ०  टन  बतायी  थी  ।  राजस्थान  सरकार

 को  सीमेंट  पर  से  आंशिक  रूप  से  नियंत्रण  हटा  लेने  के  पु  1981  की  तीसरी  तिमाही  के  दौरान

 1.64  लाख  मी  ०  टन  सीमेंट  का  आबंटन  किया  गया  ari  1981  को  दूसरी  तिमाही  से  लेवी

 सीमेंट  का  तिमाही  आबंटन  60,600  मी०  टन  नियत  किया  गया  है  इसके  अलावा  राजस्थान

 की  सिचाई  एवं  बिजली  परियोजनाओं  के  लिये  1982  की  दूसरी  तथा  तीसरी  तिमाहियों  के

 क्रमश  79,400  तथा  78,900  मालिक  टन  लेवी  सीमेंट  का  आबंटन  किया  गया

 क्त  है  खुले था  ।  इसके  अलावा ,  गर  लवी  सीमेंट  भी  जो  मूल्य  तथा  वितरण  नियंत्रण  से

 ण  लिए
 बाजार

 में
 उपलब्ध  है  ।  राज्य  लेवी  सीमेंट  का  और  मलिक  आवंटन वंटन  केवल

 अधिक  dat  सी  मेंट  पता  होते

 भ

 पर  ही  संभव  है  जिसके लिए लिए
 हर

 लेन  अया
 ca  ननकी  है  ।
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 मधुबनी  और  पालामऊ  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 531.  श्री  भोगेन्द्र का  :  बया  उद्योग  it  ह  बताने  की  कपा
 करेंगी

 बिहार  के  मधुबनी  और  पाला मऊ  जि  में  पौद्योगि  केन्द्र  की  स्थापना  किये

 जाने के  सबंध  में  अंतिम  पति  क्या है  ;

 एकक  हैं  जो  मधुबनी  और  दरभंगा स्वयं  नौका  उद्योग  सहित  ऐसे  कितने

 जिलों
 में  उत्पादन

 करने  में  असमथ  और  tr
 कारण  &

 क्या  ऐसे  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  बेक  की  शाखा  ऋण  देने  से  इंकार

 प्यार —  ae  2
 बौर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  नाभिकीय  संयंत्र

 कार्यक्रम  के  लिए  पता  लगाए  गए  मधुबनी  भर  पाला मऊ  जिलों  में  लगाई  जाने  योग्य  अधिकतम

 सहायक  उद्योग  सहर्वातता  वाली  सभी  संभव  परियोजनाओं  की  रिपोर्ट  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 गौर  राज्य  के  अधिकारियों  के  एक  कृतिक  बल  का  गठन  किया  था  ।  कृतिक  बल  ने  अपनी

 रिपोर्ट  अब  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 से  सरकारी  क्षेत्र  के  बक  ऐसे  लोगों  के  लिए  जिनके  लिए  कार्यक्रम  तेयार

 किए  गए  हैं  लाभप्रद  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  वाले  विशिष्ट  सरकारी  कार्यक्रमों  के

 aaa कार्यान्वयन  में  सहायता  पहुंचाने  में  एक  पूरक  भूमिका  निभाते  हैं  ।  उसके  सभी बेक

 ऋण  देने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को  भसान  आवेदनों  को  निपटा  कर  लाभ अपन त्र और

 राशि  की  आवश्यकता  में  ढ़ील  आदि  देकर  शिक्षित  गौर  अशिक्षित  दोनों ही
 तरह  के  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  के  प्रयास  करते  र

 ह ऋण  देने  के  रोजगार  उत्पन्न  करने  सम्बन्धी  पहलू  को  देखते  हुए  सभी  प्रमुख  जिलों  के
 nin ऋण  योजनाएं  बनायी  गई  है  ।  बैंक  की  किसी  शाखा  द्वारा  ऋण  न  दिए  जाने  के  बारे  में +  सरकार

 ने
 |  भारतीय द

 बैंक  के  ध्यान  में  लाए  गए  विशिष्ट  मामलों  की  जाँच  उपयुक्त
 कारवाई  के

 लिए

 थि  एकक  वार  विस्तृत  जानकारी  केवल  राज्य  सरकार  के  पास  ही  उपलब्ध
 होती  है

 ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  योजना  परिव्यय  में  संशोधन

 532.
 श्री  wae हुए  न  :  कया

 योजना
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  योजना  परिव्यय  में  संशोधन  करने  के  लिए  योजना
 आयोग में  कोई  विचार  किया  जा  रहा  है  ;
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 क्या  योजना  आयोग  ने  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  को  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ;

 ह  क्या  सरकार को  विश्वास  है  कि  छठी  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जायेंगे

 यदि
 तो  पिछले  दो

 वर्षों
 के

 दौरान  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  की  उपलब्धियों  का

 ब्यौरा  कया है  ;

 क्या  सरकार  ने  योजना  का  को  घ्यावधि
 लि

 किया  है  ;  और

 उस  मुल्यांकन
 के

 क्या  परिणाम
 सकती

 योजना  मंत्री  (  श्री
 Vaoato ae ie Ss

 :  ह  छठी  योजना  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  किया
 जा

 रहा  है  ।  इस  मूल्यों  पूरे  हो  ज  नि  के  बाद  ही  इस  योजना  के  लिए  परिव्यय  में  किसी
 ् परिशोधन  के  बारे  में  विच

 चार

 करना  होगा
 i  थ

 att

 इस  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  के  पूरे  होने  के  बाद  ही  निश्चित  स्थिति  मालूम

 होगी ॥

 (a)  ये  1981-82 wa  जा  1982-8 1982-83  की  atiga
 योजना गों में  दिए  गए  हैं  जो  सभा  पटल

 न्
 पर  प्रस्तुत  की  जा  चुकी हैं  ।

 और  start  ्  at
 में

 कहा  गया  इस  योजना  का  मध्यावधि

 मूल्यांकन  किया जा  रहा  है
 att  यह  सभी  पुरा

 होगा
 है  ||

 एच०  टी ०  क्वाटर  af ड़ियों  ९ इया
 2

 ह
 परिशुद्धता

 533.  भी  श्रद्धा  हुए  न  :  कया  उद्योग  मंत्री  य  —ਂ  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्वांजा  घड़ियी  का  परिशुद्धता  का  स्तर  क्या  है  ;

 क्या वे  अथवा  सिटीजन  घड़ियों  से  घटिया हैं  ;

 यदि  तो  किर  मामले  में  ;  और

 ऐसे  मुख्य  कारण  कया  हैं  जिससे  नौवें  एशियाई  खेलों  का  सरकारी  टाइम  किससे
 का  खिताब  पाने  में  एम०  टी०ਂ  क्वार्टज  घड़ियां  टाइम  stad  =  द  नेशनਂ  असफल
 रही ं?
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 उद्योग  तथा  इस्पात  रोक  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )  एम  5 og  ०

 क्वार्टज  घड़ियों  की  परिशुद्धता  +  15  सैकिण्ड  प्रतिमास  है  ।

 नहीं  ।

 .
 (77)  प्रश्न  हो  नहीं  उ  ता

 एच०एम०टी ०  द्वारा  नवें  एशियाई  खेल bai से  खेल-परिणामों  के  समय  निर्धारण  के

 लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  उपकरणों  का  निर्माਂ  बमको  जाता  है  ।

 Mat  जेल  से  श्री  एस०  एन  बाखिया  के  भाग  ने
 में  सरकारी

 कर्मचारियों  का  हाथ  होना

 534,  थी  कार  ०  एन ०  राक  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 उन  सरकारी  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन  पर  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  की

 रिपोर्ट  में  कुख्यात  aes  AT  सुकून  नारायण  बखिया  के  गोवा  से  भाग  जाने  में  उनका  हाथ

 होने  का  आरोप  लगाय

 प्रत्येक  संचारी  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 a
 ऐसी  घ घटनाओं  की  भाव त्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  |  |  उपचारात्मक  कार्यवाही

 थ

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थ्रो  पी ०  बेंकटसुब्बयूया )  तथा  श्री  सुकून  नारायण

 बखिया  के  गोवा जेल  से  भाग  जाने  के  संबंघ  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  एक  व्यापक  जाँच  करने

 बोर  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है के  आदेश
 दे  दिए  गए

 इस  प्रकार  के  मामलों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  आवश्यक  उपचारात्मक  उपायों
 की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  के  निष्कर्ष  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  निर्धारित  किया  जायेगा  ।

 श

 देश  में  भोलों  शर  नदियों  का  प्रदूषण  पक

 536.  श्री  मर  राय  प्रधान  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या यह  सच  है  कि  देश  की  झीलें  तथा  नदियां  सत्य यधिक  प्रदूषित  हो  गई  हैं  और
 उनमें  जेब

 arate
 पदार्थों और र  विषाक्त  मलनि:सारण  की

 अत्यधिक
 गाद  एकत्र  हो  गई  है  ;

 we

 (@)  यदि  ब्योरा  क्या

 इ  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 |
 विभाग  में  उपमंत्री  दिग्विजय  त  नहीं  ।  तथापि

 a
 )

 गोलों  और  नदियों  के  वे  क्षेत्र  जो  श्र  m7  प  तथा  श्रेणी  11.0  firs  काम्पलेक्स ों

 से  के  अपशिष्ट  पदाथरे  प्राप्त  करते  अकसर  प्रदूषण  ६५  &  +

 भारत  सरकार  ने  जल  निवारण  1 1974

 अधिनियमित  किया  है  और  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  जल  प्रदूषण  के  निवारण  तथा

 नियंत्रण के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा
 नियंत्रण

 के  केन्द्रीय

 बौर  राज्य  बोर्डों  की  स्थापना  की  है  ।

 +  राजस्थान  परीक्षण  ऊर्ज  संयंत्र

 गी  मूलचन्द  डागा :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 :

 (=)  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के  दोनों  टों  पर  आव  दा  कितनी  धनराशि
 क  os

 खर्च  की  गई  है  ;  ह

 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  दोनों  यूनिटों  का  1980-81
 बौर

 1981- -82  का

 उत्पादन  लक्ष्य  कितना  निर्धारित  किया  गया  है  और  इस  भ्र वधि  में  वास्तव

 अथ
 उत्पादन

 हुआ  है  ;  और  .

 गो
 इन  वर्षों  में  यूनिटें  कितने  दिन  बन्द  रहीं  और  कितने  दिन  चालू  रही ं?

 fan  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  कर्जा  मंत्रालय
 के  गेर-पारस्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ह..। |  alo  पी०  एन०  fi  क

 2  1982  तक  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  पर  कुल  मिलाक
 ee

 20  करोड़  रुपए

 भर  दूसरे  युनिट  पर  96.64  करोड़  रुपए  खर्च  हुए  थे  ।

 तथा  पर्त  का  ब्यौरा  निर्मला  रसा
 :

 vive  उत्पादन

 (fafa
 (220

 1980-81  1431*  1034.8*

 1981-82  1642  1057.2

 इस  अवधि  में  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों  के  बन्द  रहने  के  दिनों

 की  संख्या  निम्नलिखित
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 पहला  यूनिट  दूसरा  युनिट

 1980-81  95  *

 1981-82  238  129

 क  राजस्थान  परमाणु
 बिजलीघर  के  दूसरे

 apa
 ने  व्यावसायिक  स्तर

 पर
 उत्पादन

 1.4.81  से  ही  शुरू  किया  था

 कोटा  स्थित  राजस्थान प
 wa  faaa Ba sas

 परियोजना की  इकाईयों  के
 ae

 a

 538.0
 il

 मीला  भ
 पाई  क्या  प्रधान  मन्त्री य

 लताने  की  कपा  करेंगी
 कि  :

 -  ean

 क्या  यह
 सच  है

 कि  कोटा  स्थित  राजस्थान  परम  विद्या  त  परियोजना  की  पहली

 गौर  दूसरी  इकाइयों के  टरवाइन  ब्लेड  अन्त  राष्ट्रीय  विशिष्टि eat
 क ेअनूरु  नहींहै

 क्या  अनुपयुक्त  निगरानी  और
 .  कार्यकुशलता  को  कमी

 के
 कारण

 बार-बार
 काम

 बन्द  हो  जाता  है  .;  और

 इस  स्थिति में  सु
 पर  करने  के  लिए  स  a  रही  है  ?

 _
 विज्ञान  तथा  प्रमोद पो

 fra  अ
 विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा Agel  महासागर

 मन्त्रालय  के  गेर  पारम्परिक  ऊर्जा  ata  विभाग  में
 राजा  गलों  (a  सैन्य  न्यून

 :
 -_  ws

 iy नहीं  ।

 नहीं  ।
 अय

 बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों के  हाई  र  रोटर  के  तीसरे  और  चौथे  चरण  के

 सभी  ब्लेडों  की  जगह  बहतर  डिजायन  के  ब्लेड  लगा  दिए  गए  हैं  तथा  दूसरे  चरण  के  ब्लेडों  को

 उनमें  समुचित सुघार  करके  मजबूत  बना  दिया गया  है  1.

 थ  थ  श्रल्पसंर्यक  श्रापों  ग
 का  दर्जा  फ

 539.  थो  भ्रमर  राय  प्रधान :  क्या ग गृह मन्त्री  यह  बत  नने  की  कृपा  करेगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अल्प  संख्यक  आयोग ने  यह  माँग  की  है  कि  इसे  प्रभावशाली
 बनाने  के  लिए  उसे  ब्रिटेन  के  वर्ण  समानता  आयोग  के  बराबर  दर्जा  और  शक्ति  प्रदान

 की  जाये

 106



 14  आश्विन  1904  लिखित  उसर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  sar  है  ;  और
 *  -

 उस  पर  सरकार  ने
 क्या  निर्णय  लिया

 है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :
 (*)  से  इस  संबंध  में

 अल्पसंख्यक  आयोग  की  31  दिसम्बर  1980  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष के  लिए  तीसरी

 वार्षिक  रिपोर्ट  पर  की  गयी  कार्रवाई  के  जिसे  1982  को  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  के  परिशिष्ट  में  क्रम  सं०  10  में  निहित  सरकार  की  टिप्पणी  की  ओर  ध्यान

 आकर्षित  किया  जाता है  1  द

 सेवावघि  के  दौरान  के  बदले  पेसा  लेनाਂ  को  लागू  करना

 क्या  गह  मन त्री  य
 गट  aar> 540.  श्री  प्यार  राय  प्रधान :  कण  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कर्मचारियों  सरकार  के  हित  में  सेवानी के

 दौरान  के  बदले  पैसा  लेनाਂ  को  लागू  करने  अब  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया

 द है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 गृह  मन्त्रालय मे ंदें  राज्य  मन्त्री  पी०  बैंक  इस  समय  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  को  उनकी  सेवा-अवधि  के  दौरान  छुट्टी
 के  बदले

 पैसा
 देने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अरुणाचल  प्रदेश  से  तिब्बती  तथा  चकमा  लोगों  का  हटाया  जाना

 541.  गे  श्याम  राय  प्रधान  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a क्या  सच  है  कि  सरकार  को  अरुणाचल  देश  संघ  राज्य  क्षत्र  में  रहने  वाले

 तिब्बती  तथा  कमा  लोगों  कों  हटाने  और ं  विदेशियों  तथा  गेर-भरुणाचल  वासियों  के  व्यापार

 लाइसेंस  समाप्त  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ओर

 यदि  af,  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?  ध  ै |

 ह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  और
 हाल  ही  में

 अखिल  अरुणाचल  प्रदेश  छात्र  संघ  ने  कुछ  माँगे  पेश  की  थी  जिनमें  विदेशी  राष्ट्रिकों
 को  हटाने  तथा  गैर-अरुणाचल  वासियों  के  व्यापार  लाइसेंस  समाप्त  करना  शामिल

 2.  चमका  गौर  तिब्ब  ती  शरणार्थी
 न  sos}  सा  =
 यों  को  पुनर्वास  योजनाओं  के  अन्तरगत

 अरुणाचल
 प्रदेश  में  बसाया  गया  थां  ।  अरुणाचल  प्रदेश

 मे  उनको  eee  जाने
 का

 प्र्  नहीं  उठता  ||

 ड्  >
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 3.  व्यापार  शुरू  करने  के  लिए  स्थानीय  जनजाति  के  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करने

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  व्यापार  लाइसेंस  देने
 के

 संबंध में  सावधान |: ह  मधन  बध
 =

 नहीं है  ।

 ्  गुर
 बात्  चत  जाति/जनजाति  के  हत्या  किए  गए  व्यक्तियों  की र सं

 हया

 542.  श्री  राम  बिलास  पासवान  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  टू  कृपा  करेंगे  कि  देश

 में  1980  से  15  1982  तक  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति के

 अलग-अगली  कुल  कितने  व्यक्तियों  की  हत्या  की  गई  तथा  ऐसी  हत्याओं  की  त  तथा

 अ  sift  ब्यौरा  क्या  ह

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  :  राज्य
 शामिल  क्षेत्र

 प्रशासनों  द्वारा  भेजी  गई  सुचना के  अनुसार  पहली  1980  से  15  1982
 के

 बीच  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  हत्या  के  मामलों
 क की  कुल  संख्या  क्रमशः

 1262  तथा  229  थी  ॥  भारत  सरकार  इन  मामलों  की  प्रत्येक  बात  द  बन  में  ब्यौरे नहीं

 रखती है  ।

 बिहार  प्रेस  विधेयक
 के

 विरुद्ध  प्रदर्शन

 543,  थी  त्रिलोक  चन्द

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते
 :  कया स  गया  ag  बहाते  को  छपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  बिहार  प्रेस  विधेयक  का  हर  स्थान  पर  विरोध  किया  जा

 रहा है  ;

 यदि हां  तो  उक्त  क
 के  विरुद्ध  देश  में अब  तक  प्रदंशन  हुए

 श tak  स्ट

 इन  प्रदर्शनों के  कितने  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार

 किया  गया  और  उनको

 पर  गिरफ्तार  किया

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बे कट सबब  1)  ws  से  अपेक्षित  सुचना
 एकत्र  की

 जा  रही
 बर  प्राप्त  होने  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 घटिया  qe  को  खरी  ि

 544,  थ्रो  डू मर ल  बड़ा  न्याय यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 स  Peart  facet के  माध्यम में  भारी  मात्रा  में  पेंट  खरीदते हैं
 कौर  निम्नतम  दरों  पर  निम्नतम  निविदा मों  को  स्वीकार  किया  जाता  है  ;
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 यदि  तो  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  द्वारा  ag  1981-82  में  खरीदे  गए  पेंट

 की  कुल  मात्रा  कितनी  भर  उनकी  दरें  क्या  थी  और  पूरे  ब्यौरे
 सहित

 उनके  संभरण  का
 क स्त्रोत  क्या  था

 क्या  संम्भरण  किए  गए  र  fea  होती थी  जिससे  भारी  जंग
 लग  जाता है  और

 परिणामस्वरूप  को  650  करोड़  रुपये की  हानि  उठानी
 पड़ी  ;  और

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी है  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक

 समिति ने  1973 में  देश  में  जंग  के  कारण  400  करोड़  रुपये की  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया

 था  ;  कौर

 ्  यदि
 तो  या

 किस्म
 के

 पेंट  का  संभारण  और  भारी  जंग
 को  रोक  सुनिश्चित

 करन ेके  जिससे  राष्ट्रीय  हानि  होती  क्या  कदम  उठाए  गए  अथवा  उठाने  का

 विचार हैं
 ?

 उद्योग  इस्पात  घ्राण  खान  मन्त्रों  |  |  n  दत्त  से

 विभिनन  विभागों  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही
 है  और  सभा  रख  दी  जायेगी ।

 जेल  में  कद  विचाराधीन  कैदियों  को  वाचिक  गणना

 545,  श्री  राजेश  कुमार  fag
 stl  रशीद  मस  द  :  क्या  गह  Aral  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  बिहार  सरकार  को  दिये  गये  उच्चतम  न्यायालय  के  हाल  के

 निदेश के  बारे  पता है  जिसमें  आपराधिक  प्रक्रिया  आरम्भ  किए  ना/अथवा  विचार  के

 आरम्भ  होने के  18  महीने  से  अधिक  समय  से  जेल  में  रह
 चारा धीन  Heat  के  विधिक

 गणना  करने  था  उसकी  एक  पटना के  उच्च  न्यायालय में  प्रस्तुत  करने  को  कहा

 गया  है  ;
 $

 यदि  तो  क्या  शीघ्र  न्याय  के  लिए  सरकार  का  विचार  सभी  राज्य  सरकारों

 को
 देते  मेकर

 की  गणना  करने  के  लिए  कहने  का  है  ;

 तो  दिशा  में  सरकार  ने यदि  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  और

 यदि
 तो

 वा
 कारण  2

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 म

 स्त्री  निहार  रंजन  जी  ।

 तम  न्यायालय  ने  हाल  में  सरकार  को  उन  विचाराधीन  व्यक्तियों  को  वार्षिक  जनगणना
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 करने  के  आदेश  दिए  जो  गिरफ्तारी  या  वितरण शुरू  हुए  बिना  18  महीन ेसे  अधिक

 अवधि  के

 लिए

 ं  में  हैं  ।  भ

 8  राज्य  सरकारों  को  समय  समय  पर  विचाराणाधीन  कैदियों  के  मामलों  की

 जाँच कर  te  जमानत/व्यक्तिगत  जमानतों  पर  उनकी  रिहाई  पर  विचार
 करने  और  उन्हें

 वकीलों की  सेवाए  उपलब्ध  कराने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  तथापि  उन  विचाराणाधीन  कैदियों  की

 सावंघिक  जनगणना  करने  पर  विचार  करना  जिनका  विचारण  गिरफ्तारी  प्रक्रिया  शुरू  नहीं  हुई

 है  और  शीघ्र न्य  दिलाने  के  लिए  अन्य  उपाय  करना  स्वयं  राज्य  सरकारों  का  कायें

 गर  सरकारी  उद्योगों  का  विकास

 546.  श्री  कार  ०  एन०  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 ट

 FAT  सरकार  का  ध्यान  31  जुलाई  1982  के  ट  में  प्रकाशित  इस  समाचार
 की  ओर  दिलाया

 गया  है  कि
 मै  र

 सरक  गरी  उद्योगों  के  उत्पादन  में  क  भाई
 cy

 हर  सात

 अपनी त
 चोलियों  _  को  ध्यान  में  रखकर  घन  का  केन्द्रीकरण  उचित

 समझती

 कया  सरकार  का  विचार कुछ  ear  के  असाधारण  उत्पादन  पर  रोक  लगाने

 का  भोर  है
 क

 5: यदि  तो  तत्सम्बन्धी  +

 |  sia  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 (8)  सरकार  ने

 रिपोर्ट  देख
 सं ली  है

 ,

 (@)  से  1956  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  भोर  तत्पश्चात  सरका

 Se

 द्वारा  2

 1973
 को  लिए  गए  निर्णय  में  बड़े  औद्योगिक  agi  सहित  निजी  क्षत्र  को  विधि  ce  भूमिका  सौंपी

 गई हैं
 ।  निजी  क्षेत्र  उसे  नियत  किए  गए  क्षत्र  में  विकास  करने  के  लिए  भी  स्वतन्त्र  है  ।

 एकाध कार ू  ो त  था  मवरोघधक  ब्यापारिक व्यवहार  अधिनियम  के  अधीन  एकाधिकारों  आदि  के

 विकास  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाए  हैं  ।  इनके  निजी  क्षत्र  उसको  नियत  की  गई

 भूमिका  तक
 ही

 सीमित है  तो  निजी  क्षेत्र  के  उद्योग  के  विकास  पर  प्रतिबन्ध  लगाने का  कोई

 प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 मसें  रिक्शा  चालकों  को  वाहनों  का  स
 जुला

 ा  प्रघन  MITUFL  कप  बल

 547.  श्री  भार०  gate  राकेश  :  क्या  गाद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 -10
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 ne

 के  रिक्शा  चालक  राष्ट्रीयकृत  dat  की  सहायता  से  वाहनों  के  स्वामी

 बनेंगेਂ  योजना  के  क्रियान्वयन में  इतने  असाघारण  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ;

 इतने अर  ण  विल  लिए  उत्तरदायी  सरकारी  एजेंसी
 का  ब्यौरा  क्या है  ;

 (7  इतने  असाधारण  विलम्ब  के  लिए  sate  पी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की

 गई  है  अथवा  कि  ए  जाने  का  विचार  है  ;  कौर

 =
 सरकार  इस  योजन  i  ae  wa  क्रियान्वयन के

 लिए  बीच
 से  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?  ह  ड
 क्  क

 गृह  मन्त्रालय में
 राज्य  पी पी०  : :  से  सुचना  एकत्र  की

 टल  पर  रख  दी  जाएगी
 ॥  vee जा

 रही  है
 और

 सभा  पर

 स्टोल  ट्रेन  उद्योग  a  संकट

 548.  श्री  भार  ay  उद्योग  सर  थो  TE qata  यी  —  कि

 (#)  क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  स्टील  ट्यूब  उद्योग  में  चे माल के  ऊ  चे  मूल्यों

 कारण
 जाएं  संकट  की  जानकारी  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कतिपय  युनिट  बन्द  हो  गए

 इन
 सटीक

 ट्यूब  यूनिटों  के  बन्द  होने  के  अन्य  कारण  क्या  हैं  ;  मौर

 क

 इस  संकट पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  का  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री ( ओ
 नारायण  दत

 नहीं  ।

 दिक  भी

 करम  में
 मद

 होगे
 क
 की  स ुपचना  नहीं  त

 |  द  फि
 तथा

 ro  wer
 ही  नहीं  उठते  ।

 .

 पल् ई  *  इस्पात का  त
 कौर

 549,  श्री  दयाराम  क्या  इस्पात  कौर
 करेंगे कि  :

 खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 भारत  ने  1980.
 में  किए  etre  का  ATA  ay  Fea  fem  पिछले

 दो  वर्षों  की
 तुलना

 में
 आयात और  निर्यात

 की
 स्थिति  क्या

 है  ;  गौर

 तो  उस ©
 क्या  इस्पात  की

 आयातित  किस्म  का  देश  में  उत्पादन

 किया
 जा  सकता  है  और

 यदि
 के

 आयात
 के  क्या  कारण

 a
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 उद्योग तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  न  :  वर्ष  1978-79

 1979-80  गौर  1980-81  1980 तक  के  आंकड़  प्रकाशित  किए  जा  चुके

 के  वर्षों  के  दोरान  आयात  की  गई  इस्पात  की  कुल  मात्रा  उसका  yer और
 1978-79,

 1979-80,  तथा  1980-81  दं
 re  निर्यात

 विद
 गए

 जल  की  मात्रा  का  ब्यौरा इस  प्रकार  है  :-

 वह  मात्रा  मुल्य

 ee
 रुपयों  में )

 1978-79  1050374  35401

 1979-80  2346494  69859

 1980-81  502094  23859

 1980)

 निर्यात

 qq
 e

 मुल्य
 टनों  रुपयों  में  ) ed  —  व  अनय

 1978-79  523.9  10736.45

 1979-80  ca  60.659  1410.85

 1980-81
 डब

 इस्पात  का  आयात  केवल  ऐसी  मंदों  तक  सीमित  है  जिनका  at  तो  देश

 में  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा है  अथवा  जिसकी  क्वालिटी  वांछित  स्तर  की  नहीं है
 अथवा  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  समय  पर  उपलब्धि  घ  होनी  आवश्यक  है  आयात  कें

 बारे  में  निर्णय  प्रत त्यागी  उत्पादन  तथा  अनुमानित  माँग  को  ध्यान  में  रख
 सकरा

 लिया  जाता  है  ।

 नए  कार्यक्रम  के  लिए  निर्घारित  लक्ष्य  *

 550.  sil  दया  राम  :

 श्री  जय  नारायण  रोत :
 ee

 श्री  सूरज  भान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  प्रत्येक  राज्य  प्र
 क

 संघ  क्षत्र  में  नए
 कार्यक्रम के  प्रत्येक

 हमे
 घने  में  नील  रित  लक्ष्य  की  प्रगति/कमी  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 12



 14  आश्विन  1904  लिखित  उत्तर

 लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए  हैं

 बीर
 कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की

 गई  हैं  ;  और  -  .
 ws  ase

 > प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  सू  कितनी  धनराशि  खच  गई

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  चव्हाण  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  में  समाविष्ट  तथ्यों
 के  संबंध  में  व  लक्ष्यों  का  तुलना  में  अगर  1982  की  अवधि  के  लिए  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की

 लि

 का  संलग्न  है  ;  थाली
 में  रखा  गया  ||  देखिये  सख्या  एल०  टी ०  5460  2  ]  त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  के  लिए
 मॉक  जुलाई  कौर  1  098४2 704  को  समाप्त  82 ] fag aafa %  लिए  |  अप्रैल  1982 की

 fer &  लिए  मासिक  प्रगति  रिपोर्टे  मे  समाविष्ट  नहीं  की  गई  मदों  के  संबंध  में
 सूचना  भी

 शिव  2  फेंकी  गई  हैं  |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  5466/82] 1

 विभिन्‍न  सुत्रों  के  अ  तरंत  राज्यों,/संघ  राज्य  क्षत्रों  के  लिए  लक्ष्य  ऊपर  (#)  मे

 उल्लिखित  में  दिये  गए  हैं  ।  विभिन्‍न  के  लिए  राज्यों  भर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 1982-83  की  योजनाओं  में  रखे  गए  परिव्यय  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा

 गया  ।
 देखिए  स

 गया  एल०टी ०  5466/82]  |
 नल

 (a)  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  हरेक  सूत्र  पर  खर्चे  न
 करके  बच  गई  राशि  के

 संबंध  सूचना
 वर्ष  1982-83  के  समाप्त  होने  के  बाद  ही  उपलब्ध ह होगी rr a

 अभ्यास  पुस्तिका  निर्मितियों  द्वारा  की  ध्रुमिर  जमा  श
 राशियों  पर  ब्याज  जि a

 551.0  श्री  निकल  सिंह :  कया  उद्योग  सत्री  निम्नलिखित  जानकार्र
 री

 दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  टल
 ल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उचित  मुल्य  वाली  अभ्यास  पुस्तिका  निर्माताओं  को  मिल के  '  पास  weer

 के  साथ  25  प्रतिशत  राशि  अग्रिम  जमा  करनी  पड़ती  हैं  चाहें  मिलों  द्वारा  सरकारी  सप्लाई  मैं

 कितनी  |  देरी  क्यों  न  की  जाए  और  अभ्यास  पुस्तिका  निर्माताओं  में  कोई  ब्याज  हीं  दिया  जाता

 जबकि  मालिक  माल  के  प्राण  की  तारीख
 से

 माल  लेने  वालो ंसे  ब्याज  वसूल  करने
 की ¢:  day  को  दे  देते  हैं  ;  ह ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मिल
 जालियों

 द्वारा  उचित
 मूल्य

 को
 तथा  1  पु gare  पुस्तिका  निर्माताओं  से  ब्याज  न  लेने त  t  निर्माताओं  द्वारा

 मिलों
 दुद  जारी  करने  का

 है  ;  और
 न  के

 पास  जमा
 राशि

 पर
 याज  देने  के  अ

 कितने  मिलों  के  पास  अभ्यास
 पुस्तक  निर्माताओं  की  कितनी  राशि  एक  wet

 से

 से

 sail
 समय  से  जमा  ?

 113
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 —  di  ee

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  2
 से  (

 (ir)

 स्थापित  प्रथा  के  अनुसार  कागज  के  आवंटिती  या  तो  परिक्रमा  उधार  पत्र  खोलते

 agar  कागज  मिलों  को  दिये  गए  क्र या देशों  के  मुल्य  के  25  प्रतिशत  का  अग्रिम  भूगतान  करते

 हैं ष्  ।  अभ्यास  पुस्तिकाओं  के  निर्माता मों  सहित  आवंटित ों  द्वारा  मिल  को  दिए  गए  क्रयादेश से
 ं  बाधित  पार्टियों  के  बीच  एक  पूर्णरूपेण  वाणिज्यिक  लेन-देन  होता  है  ।  मिलों  के  पास  इस  प्रकार

 की  राशि  अथवा  मिलों  द्वारा  किसी  प्रकार के  ब्याज  का  भुगतान  किये  aaa

 उन्हें  भेजे  गए  माल  की  तारीख  से  आवंटितों  से  लिए  जाने  वाले  ब्याज  के  बारे  में  सरकार  के  पास

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  आवटितों  की  जमा  राशि  दिए

 गए  ब्याज  के  लिए  मिलों  को  किसी  प्रकार  के  अनुदेश  जारी  करने  के  बारे  में  सरकार का  कोई

 विचार नह हीं

 पाकिस्तान  द्वारा  aaa  किए  गए  कैदियों  का  गम  होना

 552  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी

 शी  फूल  चन्द  वर्मा :
 +

 भो  रतन  रि fag  राजदा
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  पाकिस्तान  को  जेलों से  मुक्त  किए  गए  भारतीय

 अचानक  डा०  राम  मनोहर ल aif  अस्पताल  से  गुम  हो  गए  नहीं  उन्हें  इलाज  के  लिए  दाखिल

 किया  गया

 यदि  तो  उन  भारतीयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
 =

 उसके  क्या उनका  पता  लगाने के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए
 हैं  बोर

 हे

 परिणाम  रहे  ?

 _  गह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  से  पाकिस्तान

 से  रिहा  दिए  जाने  पर  20.7.1982  को  दस  कैदियों  को  भारत  वापिस  भेजा  गया  था  ।  उनको

 स्वास्थ्य  की  जांच  तथा  पयंवेक्षण  के  लिए  राममनोहर  लोहिया  नई  दि  में  भर्ती

 गया  था  ।  इनमें  से  आठ  व्यक्ति  अपने  जन्म स्थानों  को  वापिस  चले  गए  हैं  ।  श्रीमती  विदामी

 की  एक  महिला  जिसके  पागल  होने  का  संदेह  बताया  जाता  कि  28  Ts  10

 को  प्रस् पताल  के  परिसर  से  बाहर  चली  गई  ।  बताया  जाता  है  कि  एक  अन्य  ब्यक्ति  माह

 शफी  भी  अपनी  मर्जी से  13  1982  को  अस्पताल से  चला  गया  ।  वे  हिरासत में

 थे  ;  और
 किसी  को  सुचित  किए  अस्पताल  से  चले  गए  ।  पता  लगाने  के  he

 द्वारा  प्रयास  किए  गए  थे  किन्तु  झ |  रद  नजारा  मिली
 दिल्ली  पुलिस

 द्वार

 नहीं  न्र
 प  ह

 114



 ह
 14  मानवीय  1904  )  लिखित  उत्तर

 -  ——

 अनुसूचित  जातियों/भनुसुचित  जनजातियों  को सूची  का  पुनरीक्षण

 शमी  विजय  कुमार  यादव :  ब्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की
 झपा  करेंग

 fr

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के के  प्रशासनों  से  कहा  है  कि

 वे  अनुसूचित  जातियों  भर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  के  पुनरीक्षण के  मामले में  किये

 गये  छह प्रस्तावों  पर  अपनी  टिप्पणियां  प्रस्तुत  करें  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  जी  श्रीमान  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  341  और  342  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  वर्तमान  सूचियों  में  संशोधन  के  लिए  संसद  द्वारा  कानून  बनाने
 की  आवश्यकता है  ।  इस  संदेश  में  अनु०  जातियों  तथा  मनु  जनजातियों  की  सूची

 में  संशोधन
 के  लिए  सभी  सिफारिशों  तथा  सुझावों  को  टिप्पणियों  के  लिए  सम्बन्ध
 राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  भेजा  गया  उनमें  से  कुछ  राज्यों  से  अभी

 टिप्पणियां  प्राप्त  होनी  है  और  उनको  नियमित  रूप  से  अनुस्मारक  भेजे  जा रहे  हैं  ।  सभी
 राज्य  सरकारें/संघ  शासित  प्रशासनों  से  टिप्पणियों  के  प्राप्त  होने

 के
 बाद  मामले

 पर भाग  कार्रवाई  को  जाएगी  ॥

 स ूबा देश  में  कच्चे  लोहे  को  मांग  भोर  उसका  उत्पादन

 554,  शो भी  विजय  कुमार  यादव :  क्या  इस्पात  ध्रोर  खान  मन्त्री  बताने की  कपा

 करेंगे कि  :  डि  ड्

 क्या  Te  सच व  है  कि
 देश  को  कच्च ेaan  मांग  देश  में

 उपलब्ध  ara  से  कहीं
 अधिक  है  :  we

 यदि  at  पिछले  पांच  वर्षों में  कच्चे  ae  का
 उत्पादन  कितना

 इमा  चोर
 उसकी

 मांग क्या  थी  ९

 इस  कमी  को  किस  सीमा  तक  आयात  द्वारा  पूरा  किया  गया  ;  कौर

 wo  सोह  का  चत  पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय
 किए

 जा
 दहे

 उद्योग  तथा  इस्पात  site  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  (&) & (7) से

 पिछले
 5

 वर्षों  के  दौरान  कच्चे  लोहे  की  अनुमानित  उत्पादन  भर  aaa के  आंकड़े  इस
 प्रकार हैं  —
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 aq  माग  उत्पादन  आयात

 1977-78  11;5  15.3

 1978-79  14.0  15.9

 1979-80  16.5  10  14.2).  स्पंज  लोहे
 के  आयात

 के
 1980-8]  17.0  14 3  17.4)  आंकड़े  भी  शामिल हैं  ।
 1981-82  16.8  12.7  81  से 4.2  (4.

 31  82  तक i,
 ‘Raq  माध्यम

 करणों  द्वारा  किए  गए
 क्

 आयात  के
 लकडी  *

 1982-83  17.0  14.0  1.  7  से  1982
 तक  माध्यम  अभिकरणों

 )  द्वारा  किए  गए
 आयात

 के  आंकड ़)

 कच्चे  लोहे  i  सुगम  उपलब्धि  बनाए  रखने  के
 लिए  वर्ष

 1982-83  में  5  लाख  टन

 कच्चा
 लोहा  आयात  करने  की  योजना  है  ।

 निम्न  कों  से  इस्पात  कारखानों  में  उपलब्ध  मन
 भतों

 से

 उत्पादिता  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  प्रयास कर  रही  है

 —

 (i)  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  श्रपनाना  गल कोयले  की  धूलि-और  चूने  के  इन्जेक्शन
 भी

 शामिल  हैं  ;  और

 (ii)  कोककर  alae  की  क्वालिटी  में  सुधार  करने के  लिए  फॉल
 शर

 को  आदी

 प्रयास  करना I

 Ho  गिले  द्वारा  ब्लेडों  के  उत्पादन  सरकार  को  नीतियों  पालन  करने  मं

 ve  ि  श्र तिरछा  -

 555.  थ्री  eawes  कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  झपा
 क

 करेंगे  किः :

 क्या  अमरीका  की  बहुराष्ट्रीय  गिलेटे  कम्पनी
 भारत  में  ब्लेडों  के  निर्माण  में

 व्यापार  किस्म  की  नवीनतम  तकनीकी  का  अन्तरण  कौर  कुछ
 मामलों

 के

 तों  का  पालन  करने  की  इच्छुक  नहीं  है  ;  कौर
 बारे  में  सरकार  की  नीतीश
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 (@)  यदि  त
 संबंध  में  सरकार

 a  वाही की  गई  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  त
 मंत्री

 (  नारायण  दत्त  :  रायल्टी
 भौर

 एकमुश्त
 जानकारी  फीस  के  अलावा  गैर-प्रवासी

 इश्रावटी  सहभागिता
 के  आधार  पर  जिलेटे

 सू कंपनी  के  तकनीकी  भर  वित्तीय  सहयोग  से  स्टेनलेस  न  रेजर  ब्लेडों  का  उत्पादन

 पत्र  जारी  किया  गया है  । करने के  लिए  Fo  हाउस  माਂ  लोहार  एंटरप्राइजेज  को  एक

 करार  के  होन ेके  बाद  ही  प्रश्न  में  उल्लिखित  विभिन्‍न  मुद्दों  के  प्रयोग  की  बात  आएगी  ।

 =
 (@)  प्रश्न

 l  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  नीति  का
 Fe भ  t  one a  किया

 ज्ञाता
 pe

 5:6,  श्री  हरिहर  सोरन  गह
 मंत्री  यह

 बत
 नाग  की

 eae  ier  :

 AT  दम  विभागों  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  गौर  अनुसूचित क्या  कुछ  सरका
 करते जनजातियों  के  लिए  भार  || ह  sftfa  का  वयन  न  ना  की  घटना  सरकार  के  ध्यान  में

 आई है  ;  हु  =  oe

 लिम  हि  तो  उन  सरकारी  विभाग  2  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित
 जनजातियों  को  आरक्षण  प्रदान  न  किए  जाने के  क्या  कारण  हैं  ;  भोर  bs अ

 (71)  उन  मन्त्रालय  ने  इस  बारे  में  उन  मन्त्र  क्यों  /
 भागों

 को  क्या  कया

 विचार है  ?
 ._

 मार्गदर्शी  स्थान  न
 हैं  अथवा  भजने  क

 कभी  कभी  आरक्षण .
 गृह  मंत मालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन

 आदेशों का  व्यक्तिगत  में  गलत  उपयोग  किए  जाने  .  तथा  areal  से  सम्बन्धित  सरकार

 के  आदेशों के  वास्तविक  अथवा  कल्पित  गर-क्रियान्वयन  के  बारे  में  विभिनन  स्रोतों  से  अभ्यावेदन

 प्राप्त
 ale

 |  उ

 (@)  मंत्रालयों  /  विभागों
 सभी  के  लिए  आवश्यक है  कि  वे  अनुसूचित  जा  तियों परों  अनुसूचित

 दे  कि  २ तयों  के  लिए  आरक्षणों  की  व्यवस्था  करें  ।  उनके  लिए  यह  भी  आवश्यक है
 संबंध में  क  मौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  का  पालन  करे ं।

 सरकार  में  नौकरी  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 को  समय  समय पर  दिए  गए  आरक्षण  तथा  रियायतों  के  बारे

 में
 कामिक  और  प्रशासनिक  सुघार

 a  27
 विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  विभिन्‍न  अनुदेश  |  अनसुन निहित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों
 द  Eee’ के  लिए  आरक्षण  सम्बन्धी  AAA 11 |  es  स

 क  fe
 को  भेजा

 जा  चुका  है  ।
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 न

 की  क्षति  को  पुरा  करने  के  लिए  श्रंतर्राष्ट्रीय  उपग्रह  संगठन  से  मांगी

 सहायता
 ्

 557.  श्री  देसाई

 शी  के०  मानना
 द्

 श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  अपने  To,  से  निष्क्रिय  घोषित  कर  दिया

 गया
 की  क्षति  को  पुरा  करने  हेतु  सहायता  के  लिए  वाशिंगटन  ह  अन्त

 sa
 उपग्रह  संगठन  से

 चीत कर  रहा  है  ;
 fi

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  उपग्रह  संगठन  ने  भारत  को  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  कठिनाई

 में  सहायता  करने  के  लिए  उसके  पास  अतिरिकत  क्षमता  है  बशर्तें  कि  यह  शीघ्र
 bine

 ड

 क्या  भारत  ने  संगठन  से  सहायता  लेने  का  कोई  निणंय  लिया  है

 =  क्या  चर्चा  करने  के  लिए  कोई  प्रतिनिधिमंडल  वाशिंगटन  भेजा  गया
 था

 ;  और

 यदि  तो  चर्चा  का  परिणाम  क्या  निकला  शौर  भारत  को  सहायता  करने  के

 लिए  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा
 मंत्रालय  के  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  पो०  एन०

 :

 भोर  बी०  के  उपलब्ध  होने  के  समय  तक  जरूरी  संक्षिप्त  उपग्रह  आधारित

 दूरसंचार  सेवा  को  स्थापित  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  उपग्रह  )  से
 दो  प्र  षा नक रों  की  अतिरिकत  क्षमता  को  पट्टे  पर  लेने  का  fara  किया  गया  है  ।  To

 के  दूरसंचार  प्रचालन  प्रारम्भ  होने  से  पहले  पट्टे  पर  लिए  गए  आंशिक  प्र  घानुकर  का  विस्तार

 कर  दिया  गया  है  तथा  सात  दूरसंचार  भू-केन्द्र  पहले  ही  प्रचालित  किए  जा  चुके  हैं  ।  टूरदशंन

 प्रसारण  उपग्रह  सेवा  के  स्थापन  के  लिए  डाक  भोर  विभाग  को  विद्यमान  स्थलीय

 माइक्रोवेव  प्रणाली  द्वारा  न  जुड़े  हुए  बाठ  टी  ०वी०  ट्रांसमीटरों  को  तथा  बीस  अतिरिक्त  स्थानों
 जिन्हें  से  आगे  निम्न-शक्ति  को  प्रसारण  टी०वी०  भावना  क्षमता  प्रदान

 को  जानी  के  लिए  नवम्बर  ।,  1982  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  इंटेल सेट  से  एक
 के  पट्टे  पर  लिए  जाने  का  प्रस्ताव  इन्टेलसेट  से  अतिरिक्त  प्र  षानुकरों  के  उपलब्ध  होने  की

 पुष्टि हो  गई  है

 (a)  इन्हीं  wae  से  व्यावसायिकता  के  आधार  पर  अति तरीका  क्षमता  प्राप्त  करने  के  प्रभावी कलसा

 कोई  अन्य  किस्म  को  सहायता  लेने का  प्रश  उत्पन्न  नहीं  होता  ।'.

 नहीं  ।
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 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं उत्पन्न  नहीं
 Etat

 इन्टेलसैट  से  विनिमेय  अतिरिक्त  क्षमता  को  उपलब्धता

 के  सम्बन्ध  में  हमारे  fe  विकसित  आकस्मिक
 प्रोचवोओों

 कौर  संचार  के  मार  पर

 पहले  ही  कांव  ही  की  ara  रा gt

 अ्रति रिक्त  संसाधन  जुटाने  हेतु  राज्यों  को  केन्द्रीय  निदेश

 551  At  बीवी  देसाई

 थ्री  पी०  एम०  सईद

 श्री  मोहन  लाल  पटेल :
 थी  नवीन  रवाणी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  केन्द्र  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राज्यों की
 विकास  योजनायें  खतरे

 में  न  राज्य  सरकारों  &  विद्युत  बस  किरायों  और  सिंचाई  दरों  में  वृद्धि  करके
 |  थ अतिरिक्त  संसाघन  जुटाने  के  लिए  कहा है  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  बताया  है  कि  नये  उपायों

 हैं
 आश्वासित  राशि

 जुटाने  के
 रा  ज्यों  के  प्रयासों  में  केवल  aret  सफलता  मिली  है  ;

 (7)  क्या  राज्य  सरकारें  चालू  वर्ष  के  दौरान  676  करोड़  रुपए  अ
 अतिरिक्त  राशि जुटाने

 पंद  सहमत
 हो  गई  थीं  ;  और

 क्या  योजना  आयोग  ने  यह  भी  बताया  है  कि  केन्द्रीय  क्षेत्र  में
 अतिरिक्त  संसाधन

 जुटाने
 के  लिए  प्रयास  किए  जायें  ?

 '  योजना  मंत्री  एस0बी ० ०  :  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों से

 समय पर  इस  बात  की  आवश्यकता  के  लिए  आग्रह  किया  है  कि  वे  पर्याप्त
 दशा  जुटाएं

 art

 अपने  ब्यय  को  उपलब्ध  संशोधनों  के  भीतर  सीमित  रखें  ।
 |

 a
 fe

 हां  1982-83  की  वार्षिक  योजना  के  परा  3.34  की  तरफ  ध्यान  आकृष्ट

 | क  1  जाता  है  ;  यह  वार्षिक  योजना  संसद  के  सम्मुख  प्रस्तुत  की  जा  चुकी  si  उसके  बाद  से  कुछ

 राज्य  सरकारों  ने  मौर  भी  उपाय  किए  हैं  ।

 हां  ।  उक्त  वार्षिक  योजना  के  दस्तावेज  में  बताए  गए  ay  1982-83 के  लिए

 676  करोड़  रु०  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  सहमत  लक्ष्य  में  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  i

 नए  afew करोड़  का  अनंतिम  लक्ष्य  शामिल  है  जिसे  बाद  में  1992-83  के  लिए  राज्य  के  लड  मातिन
 रूप से  अनुमोदित  योजना  के  भाग  के  रूप  में  परिशोधित  करके  27.7  करोड़ रु०  कर  दिया  गया

 इसके  फ फलस्वरूप  वर्ष  1982-83  के  लिए  राज्यों  की  वार्षिक  योजनाओं के
 लिए

 अतिरिक्त

 संसाधन  जुटाने का  सहमत  लक्ष्य  मन  656  करोड़  |

 a  |
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 बलात्कार  की  शिकार
 औरतों

 को  मुआवजा

 559. ite  अ्रजित कु  मेहतो  द  का  सूद STEN  गाद  ४  नग्मे  गृह  मंत्रो  ik  बताने
 की  sat  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  सरकार ने  एक  रवैया  सा  बना  लिया है  कि  पाश्विक

 बलात्कार  तथा  शील  मंग  की  अन्य  गतिविधियों  की  शिकार  ata  को
 300

 से  1000  रुपये  तक

 ककी  मामूल
 '
 रकम  का  मुआवजा  दे  दिया  जाए ;  गौर

 (=)  क्या  सरकार  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  मुआवजा  देने  की  बजाय  कौर  अधिक

 कड़  उपाय  कर  रने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ?
 ह

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  भास्कर )  यह  निष्कर्ष  निकालने  के

 लिए  सरकार  के  पास  कोई  विनिर्दिष्ट  सुचना  अथवा  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  सरकार  ने  एक  रवेया  सा

 बना  लिया
 है  कि  पाटविक  बलात्कार  तथा  शील  भंग  को  अन्य  गतिविधियों  की  शिकार  औरतों  को

 500  रुपये  से  1000  रुपये  की  मामुली  रकम  का  मुआवजा  दे  दिया  जाए  ।  ६...

 (@)  भारतीय  दंड  दंड  संहिता  तथा  साक्ष्य  अघिनियम  को संशोधित  करने

 के  लिए एक  विधेयक  अर्थात  दंड  विधि  विधेयक  1980  को  लोक  सभा  में  12.8.  1980

 को  पुरःस्थापित
 i  किया  जा  चुका है  जिसमें  बलात्कार  के  अपराध  के  लिए  और  afar  कठोर  दंड

 की
 व्यवस्था

 है  ।  विधेयक  इस  समय  संसद  के  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति के  विचाराधीन  है  ।

 हैं  उंके
 शद  दिल्‍ली  के  पांच  सितारा  होटलों  के  काल-गले

 प्रो
 ० 560,

 ste
 जीत  कुमार  मेहता :  कया  गृह  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि ,  os

 पांच  सितारा  होटलों " (a)  क्या  राजधानी  में  धंधा  कर
 रहे

 एक  काल-गले  पिशावर का

 हाल
 में  भंडाफोड़  हुआ  था  ह

 का  ar ए ह अ
 तो  तत्संबंधी  वय रा  क्य

 गत
 द  वर्षों  के  दोरान  ऐसे  कितने  मामले

 बाए  sae
 sro पाँच  | सितारा

 if  el
 को  ऐसे ग  कार्यों  में  egies  इस  में  लोगों

 को  प्रोत्साहित करने  से  -  के  ए सरकार
 i

 अब  तक
 दी

 कया  उपाय  करने  के  बारे

 में  विचार  किया
 wer  गरज  oh  kd  जी  woe  >

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  पी०  :  से  ( 8)  होल  में  या  पिछले

 दो  वर्षों  के  दौरान  पांच
 सितारा

 होटलों  में  धंधा  कर  रहे  frat  काल  गर्ल
 गिरो ह ह. प ह मै

 का  पता  नहीं
 >  ह  a

 लगा है
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 इस  संबंध
 में  पुलिस  कड़ी

 रखे  चो  है  |

 त्  eietet  aa
 पुलिस  दारा  गुमनाम

 तथा  ह्पितनाम  शिकायतों पर  विचार  किए  जाने

 बताने  को
 561.

 डा०  To  य०  लाजमि  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  सुधा
 करेंगें  कि

 द  mae  कौर  कल्पित नाम  शिक  मतों  पर  बिचार  करने  संबंधी  area  aa  हैं  मं

 इस  विषय  पर  जारी  किए  गये  सरकारी  आदेशों  की  प्रतियाँ  दें  ;

 ॥ कया  सरकार  का  विचार  उन्हें  फिर  से  दोहराने  का  है  क्योंकि  लोगों

 और
 कल्पित नाम  पत्रों  के  आधार  पर  प्राधिकारियों  द्वारा  परेशान  किया  जारहा  है  :

 और

 (7)  क्या  पुलिस  प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिए  जायेंगे  कि  वे  छोटी  मोटी  शिकायतों

 सूचना  के  आधार  पर  लोगों  को  पुलिस  स्टेशन  में  न  बुलायें  अपितु  घटना-स्थल  पर  जाकर  छाननी

 करे ं?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  द्वार  रंजन  :  और  अपराध

 शिकायतें  भर  अन्य  सम्बद्ध  आपराधिक  मामले  मुख्य  रूप  से  राज्य  जो  भारतीय  दंड

 संहिता  भोर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  निर्धारित  पद्धति  के  अनुसार  विशेष  शिकायतों  की  जांच  करने

 के  लिए  सक्षम  के  क्ष  साधिकार  में  आते  हैं  ।  जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  का  संबंध  केन्द्रीय

 सरकर
 की  नीति  किसी  गुमनाम  तथा  कल्पित नाम  शिकायतों  पर  कोई  कारवाई  न  करने  की  है  ॥

 भारत  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय  समय  पर  राज्य  सरकारों  को

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  हैं  कि  पुलिस  बल  सेव  मानवीय  व्यवहार  करे  और  पुलिस

 ज्यादतियों  के  कथित  मामलों  पर  जब
 कभी

 वे  घटित  हों  गम्भीर  रूप  से
 घ्यान

 दें  भीर  सख्ती  से

 निपटाया  जाए  |

 बर्खास्तगी
 नौकरी  से  निकाले  जाने/श्रनिवायं  सेवा-निवृत्ति  संबंधी  आदेशों  का  पुनरीक्षण

 562.  श्री  ए०  य०  लाजमि  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ् क्या  1964  के
 बाद

 से
 बनाए  गए  नियमों

 में
 बदलती  हुई  परिस्थिति

 |
 ता  है  और  क्या  बर्खस्तगी/नौकरी से  निकालने/अनिवायं

 सेवा-निवृत्ति कोई  सम्बद्ध

 संबंधी  आदेशों  का  पुनरीक्षण  महसूस  किया  गया  है  और  क्या  प्राधिकारियों  को  दी
 कौर  उनके  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  व्यापक

 गंदगी  पि
 घिन  शक्तियों  को  लेकर

 निर्धारित  करके
 अब  ऐस  1  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 बत  अधिकारियों  को

 ae र  सस

 नय  मित  स्ट  से  समय  दिय

 ie
 x  आए

 हैं  ह  गौर
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 क्या  इन  दिनों  faa  के  अधिक  वच  को  देखते  हुए  इस  निर्वाह  भत्ते  में  पुनरीक्षण
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०
 :  बर्खस्तगी/नौकरी से

 जाने/अनिवा  य॑  सेवा  निवृत्ति  तथा  निलम्बन  के  बारे  में  अपनाई  जाने  वाली  नि

 ariel faz  अनुदेश  के  न्द्रीय  सिविल  सेवा  नियन्त्रण  तथा  1965 तथा  अन्य

 संगत  नियमों  में  पहले  ही  विद्यमान  इन  नियमों  में  दिए  गए  विभिन्‍न  उपबंध ——

 नहें  संशोधित  कर  दिया  जात aga  शोधन  करना  आवश्यक  समझा  जाता  है  तो  इ  1  है  ।  विद्यमान
 नियम  काफी  ह्पापक  समझे  जाते  हैं  इसलिए  इन्हें  समस  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ठी  वै  |  |

 यी ऐसी  कोई  केन्द्रीय  एजन्सी  नहीं  है  जो  निर्वाह  भत्ते  के  भुगतान  में

 सम्बन्धित  सुचना  को  समेकित  करती  हो  ।  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों|
 कार्यालयों  तथा  सम्बद्ध  और  अघीनस्थ  कार्यालयों  में  विभिन्न  नियोक्ता  प्राधिकारों  अथवा

 शासनिक  प्राधिकारी  भादि  हैं  जो  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियंत्रण  तथा  अ  | नि pag थ  |
 1965 के

 नियम  के  अधीन  विभिन्‍न  ant  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  निलंबित  करते  इस

 प्रकार  न  तो  इस  सूचना  को  करना  संभव  है  और  न  ही  इसे
 एकत्रित  करने के  लिए

 अपेक्षित  प्रयास
 उससे  प्राप्त  होने  वाले  परिणाम  के  अनुरूप  होंगे  ।  फिर  भारत  सरकार  के

 सभी  मंत्रालयों  /  विभागों /  कार्यालयों  के  लिए  आवश्यक है  कि  वे  निर्वाह  भत्ते
 1

 के
 शीघ्र  भुगतान  के

 aaa  में  अनदेशों  का  ईमानदारी  पालन  करें  ।  =

 नहीं  ।

 राज्यों  को  आवंटित  लेवी  सीमेंट  को  मात्रा

 563.  श्री  कृष्ण  र  गोयल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नियंत्रण  हटाने  के  बाद  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  कितना  लेवी  सी मेंट  आवंटित  किया

 गया है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि
 ker  दिया है  और  अब  कम  सीमेंट  सप्लाई

 कर  रहा  है  जिसके  परिणा मस  पलाव  वा
 कार्यों  और  क्वीन  कार्यों में  बाधा  पड़  रही  है  ;

 कपा  राज्यों
 की

 बढ़ो
 हुई  माँग  को

 पुरा  के  लिए  केन्द्र  अधिक  लेवी  सीमेंट  देगा  ;

 art

 a  यदि  ्  सो तो  तत् सं  घं  मॉस  ar

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  1982  की  अंतिम

 तीन  सीमा  हितों  में  राज्य

 अ

 शासित  प्रदेशों को  किये  गये  लेवी  सी  मेंट  के  आवंटन  दर्शाने

 वाला  एक
 विवरण  संलग्न है
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 साम
 at

 शक  न्य  सकी  ml  4inedl sor  की  > वं  भन्‍्तगंत  लेवी  सी  मेंट
 का  र्कठु ह द  गावंटन क हजफाय्यापा

 राज्यों/संघ  afar प्र  देशों  को  नई  नीति  के  अंतगर्त  केवल  पात्र  tite ‘ay  को 1
 ही  दिया

 की है  ।  ये  आवंटन  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  आंशिक  विनियंत्रण  की  योजना

 जाने  से  पु  किए  जाने
 वाले  आवंटनों  से  कम  होते  किन्तु  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में

 सिचाई अ

 ण

 बिजली  के  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  अलग  से  लेवी  के  अतिरिकत
 _  आवंटन  इन्हें  aa  ही  किए  जाते  हैं  इसके  साथ  ही  सीमेंट  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित

 प्रदेशों
 में _

 खुले  बाजार में
 मे ंभी  उपलब्ध हैं  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  से  भाए  17 alkਂ

 जाती  है  कि  वे  अपने  नियंत्रणाधीन  लेवी  सीमेंट  के  कुल  आवंटन  में  से  लोक  निर्माण  कार्य  ate

 ,  कृषि  कार्यों  के  लिए
 सीमेंट  का  पर्याप्त  आवंटन  करें  ।

 तथा  राच्यों  qa  शासित  प्रदेशों  को  लेवी  सीमेंट
 के

 आवंटन में  विधि  सीमेंट

 की  बढ़ती  हुई  उपलब्धता  पर  निसार  करती  है  जिसके  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ' क्  cm विवरण

 1982  की  भ्रांति  तीन तिमाहियों में  राज्य  कारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के

 दिलाने वाला  विवरण प्रशासनों  कानन  आवंटन  fi

 दी  ह  मी ०  टनों  में  )

 mo  स०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  सी  मेंट  का
 ण  द  ह  es
 82  की  दूसरी  82  की  तीसरी -  82  की  चौथी

 तिमाही  तिमाही  तिमाही

 1

 चण्डीगढ़  12.5  17.5  17.5

 दिल्ली  51.5  51.5  51.5

 हरियाणा  49.7  49.7  49.7

 हिमाचल  प्रदेश  19.8  19.8  19.8

 5.  जम्म  तथा  काश्मीर  27.6  27.6  27.6

 राजस्थान  60.6  60.6  60.6

 उत्तर  प्रदेश  242.9  242.9  242.9
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 |

 पंजाब  72.4  72.4  72.4

 wae  28.8  28.8  28.8

 10  अरुणाचल
 wea

 13.1  13.1  13.1

 1]  बिहार  129.1  129.1  129.1

 12  मेघालय  17.6  17.6  17.6

 13  मिजोरम  6.4  6-4  6.4

 9.2 14  मणिपुर  11.7  11.7

 15  नागालैंड  14.0  14.0  14.0

 16  उड़ीसा  77.8  87.8  57.8

 17  fafa  11.5  11.5  11.5

 18  त्रिपुरा  10.7  10.7  10.7

 19  पश्चिम  बंगाल  146.4  146.4  146.4

 20  दादरा
 नगर  हवेली

 *
 1.5  1.5  1.5

 21  दमन  भर  dia
 13.9

 13.9  13,9

 22  गुजरात  122.4  122.4  122.4

 23  मध्य  प्रदेश  106.3  106.3  106.3

 24.  167.5  167.5  167.5 महाराष्ट्र

 25  आंध्र  प्रदेश  119.9  119.9  119.9

 26  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  2.4  4.9  4.9

 27.0  ~  नाटक  78.8  101.7  96.7

 28  केरल  63.4  63.4  63.4

 लकादिवਂ  tA  1.1  1.1 29

 30  पॉंडिचेरी
 ्  5.8  5.8  5.8

 31  तमिलनाडु  142.3  142.3  142.3
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 इस्पात के  बिना  बिके  बड़  भंडार

 564,  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  ale  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जब  कि  सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  उद्योग

 लगभग  450  करोड़  रुपये  के  इस्पात  के  भारी  भंडार  के  न  बिकने  की  समस्या  का  सामना  कर  रहे
 पार हैं  फिर

 भी  इस्पात  का  जोर  शोर  से  आयात  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  और

 1.9.1982  को  के  कारखानों  और  स्टाकयार्डो  परतें  विक्रय  इस्पात  का  स्टाक  10.62

 टन  था  |  इस  स्टाक  को  बहुत  अधिक  स्टाक  नहीं  जा  सकता  हे  क्योंकि ag  स्टाक  मात्र

 लगभग  2  महीनेਂ  की  बिक्री  के  बराबर  है  ।  विशिष्ट  मदों  को  सुगम  उपलब्धि  बनाए  रखने  के  लिए

 उनकी  माँग और  उपलब्धि  के  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिए  आयात  किया  जाता  है  ।.  इस्पात  के

 मांग  कौर  उपलब्धि  की  स्थिति  पर  सतत  नजर  रखी  जाती  है  ।  झ

 ह
 aaa  कानन  घोर  व्यवस्था  को  स्थिति  bes

 565.  श्री  चिन्तामणि  जना  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क़्या  सच  है  देश  विशेषकर  महाराष्ट्र  और  दिल्‍ली  में

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  दिन  प्रति  दिन  बिगड़ती  जा  रही

 यदि  तो  समस्याओं  को  सुलझाने  भोर  aa  में  कानून  भौर  व्यवस्था की  स्थिति

 को  सुधारने  के  लिए  कौन  सें  विशिष्ट  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 :  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  गर  देश  में

 fafa  व  व्यवस्था  की  स्थिति  नियंत्रणाधीन  है  ।  अलग  अलग  राज्य  सरकारें  अपने-अपने

 क्षेत्रों  में  विधिक  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  मगावश्यक  कदम  उठा  रहा  है
 a

 ig

 केन्द्र  सरकार

 भी  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  ज़ब  आवश्यक  होता  अतिरिक्त  बलों  की  व्यवस्था  करके

 राज्यों की  सहायता  कर  रही  है  ।

 ड

 मारुति  लिमिटेड
 स  पू  जो  ति  वेद

 566,  oft  Fasiate
 जना

 :
 कया

 उद्योग
 भन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 be}  मूर्ति
 लिमिटेड

 में  कुल , fray  पूजी  का  निवेश  किया  जाएगा ;  और
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 इस  परियोजना
 सीरों

 क्या  र  उसका  काम
 कब  तक  महाजम्भ  होने  की

 ह
 सम्भावना  है

 लोद
 उसमें  कब  तक  आरंभ  हो  जायेगा  ।

 तिवारी
 yy)

 बतर  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त टि  ड ्इ  तथा

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  कुल  निवेश  लगभग  269  करोड़  to  का  होगा  |  थ  का  विचार

 19  में  गाड़ियों  का  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  का  है  ।  1984-85  में  20,000  गाड़ियों

 का  उत्पादन  होगा  जिसे  बढ़ाकर  20,000  गाड़ी  प्रतिवर्ष  किया  जायेगा  जिससे  1988-89  में  एक

 वर्ष  में  100,000  गाड़ियों  का  उत्पादन  किया  जा  सके  ।  जिन  गाड़ियों  का  उत्पादन  किया  जायेगा
 उनमें  यात्री  माइक्रो  बंस  गौर  बैन  शामिल  होगी  1  मैसेज  सुजुकी  के  साथ  2  1982

 को  एक
 संयुक्त

 उद्यम  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  और  परियोजना  पर  काम  प्रारम्भ  होਂ

 गया है  1
 i

 राज्यों  में  विचाराधीन  बन्दियों  की  मृत्यु

 567  Slo वर  त  कुमार Ko)  ५  पा  या  सर  त्री
 नों

 मे
 ear

 बंदियों  को  मृत्यु
 के  बारे  में  21

 1982  के  तारकित  प्रश्न  संस्था
 1 88 के  उत्तर

 नसाना
 में  यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  oa  झक  a  pe

 क्या  राज्य

 सरकारों  मौर  qT Ww

 शासित

 कानों

 की  सरकारो ंने  वर्ष  1980,  1981  ate

 1982  1982 त  पन्न  जलों  में  मरने  वाले  वि  ग्य fiat  बंदियों  की  सुची  केन्द्र
 | को  भेज  दी

 यदि
 त ॑है

 nlanijeligeeel  cipal
 इस  पर

 डॉबसिंव ज
 शासित

 क्षत्रों
 के

 विरुद्ध  क्या  लव  कद
 न  =

 =~
 बया  छ

 जेलों  में
 आखें  फोड़  गम  ल 1  ट्  मागल  आत्म

 1:  जक
 हत्या  करने

 की  कुछ  घटन  केन्द्र  सरकार के  ध्यान

 oe)  a
 ने  इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  at  शासित  क्षत्रों से  रिपोर्ट  मांगी

 है  ;  और

 (=)  जेल  विचाराधीन  बंदियों  और  नज़र बन्द  व्यक्तियों के  जाने

 कौर  उनसे  व्यवहार  सम्बन्धी  नियमों  में  एकरूपता  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  !

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर  (@)*  ay  1981
 तथा  1982  के  महीने  के  लिए

 सु
 सूचना  सभी  राज्य  की तथा र जा  te  प्रशासनों

 प्रश्न  या  188  |  aay  d से  2!  1982 के  तारा  ही  जानी  थी  ।  वर्ष  1981
 सरकार  घ  शासित  क्ष क्ष  ay Ata  प्राप्त a  संबंधित  सुचना  सभी  राज्य  तहो

 चुकी
 ay  1982*

 के  लिए  सुचना  1982  तक  थे  ि  तथा  सभी  संघ  शासित  क्ष  त्र  प्रशासनों  से  प्राप्त
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 हो  चुकी  है  ।  लेकिन  इस  किस्म  की  आवधिक  सूचना  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियमित  आधार  पर

 एकत्र  नहीं  की  जाती  है  ।

 जेल  राज्य  का  है  और  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  कोई  कारवाई  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमान
 ।  .

 अंधे  करने
 के

 sre
 bart aay j क

 सरकार  से  रिपार्ट  मांगी  गई  कौर

 विशिष्ट  शिकायतों  पर  भी  रिपोर्ट  मांगी  जाती ह  |

 1959  में  पय  जेल  नेगमावयों  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  आदर्श

 तथ  me  अपराधियों  की  कल्याण जेल  नियमावली का  उद्  तय  अन्य  बातों  में  किलो

 व्यवहार  स बाधित  मामल |  हैँ  "॥  सामान्य  स्पष्ट  एकरूपता  लाना प्रशिक्ष ण तथा

 भारत  सरकार  द्वारा  गठित  जेल  सुधार  समिति  देश  में  जेल  सुधारों  के  लिए  कारगर  नीति

 तैयार  करने  के  बिचार  से  जेल  प्रशासन  तथा  संबंद्ध  मामलों  के  विभिन्  न
 पहलुओं  को  व्यापक  रूप

 से  भी  जांच  कर  रही  है  ।

 राज्य  जेल  नियमावलियों  को  पुनरीक्षा

 568.  डा०
 वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 i

 सम्बन्ध  में  राज्य  प्रकारों  और  सच  शासित  feta

 प्रशासनों
 को  अपनी  जैल  नियम

 नि नियमो  4  नियम  तथा  विनियम  हैं  : a4

 (a)  क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत है  उनक  अधिकाँश  usa
 जेल  नियमावलियाँ

 पुरानी  हो  चुकी हैं  और
 वे  ब्रिटिश  शासकों  द्वारा  तैयार  की  गई  पुर  नी  जेल  नियमावलियों  पर

 ६... आधारित  हैं  ;

 (77)  यदि  क्या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  के  लिए  एक  आदंश  जल  नियमावली  बना

 कर  सभी  जिल
 मिथ

 मावलियों  और  जेल  नियमों-भोर  विनियमों  मे ंसुधार करने के  लिए  कार्यवाही

 ;  और आरम्भ  की  है  ज्

 कैदियों  अथवा  नजर  बन्द  व्यक्तियों  को  रखने  कौर  प्रशासन  कौर  जेल  स  Ute
 (®

 मामलों के  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  में  एकरूपता  लाने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  व्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  निहार  रंजन  भास्कर  से  सीपीएम के

 रिक्त  सभी  राज्यों  की  अपनी  जेल  नियमावलियां
 हैं  ।  सिक्किम

 इस  1957  में  भारत

 सरकार  दारा  नियुक्त  की  गई  अखिल  भारतीय  जेल  नियमावली  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई

 आदर्श  जेल  नियमावली के  उपबन्धों का  नूर  रहा  है  ।
 संघ  शासित

 क्षत्रों  में
 केवल
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 aes
 a  sara  तथा  निकोबा  र  पांडिचेरी के  अपने  जेल  हैं  जो  areas  जेल

 हद वली  के  उपबन्ध  रूपरेखा  पर  चंडी  गौर  दिल्‍ली  पंजाब  जेल  नियमावली  का  अनुसरण

 चन्दे
 है  दादर  तथा  नगर  हवेली  ने  महाराष्ट्र  की  नियमावली  को  स्वीकार  कर  लिया

 दै  और  मिजोरम  असम  जेल  नियमावली  का  अनुसरण  करता है  अरुणाचल  प्रदेश  जिसमें
 कोई  जे  क

 नही ंहै  और  लक्षद्वीप  जिसमें  तीन  छोटी  उप-जेलें  हैं  जिनमें  वर्ष  के  अधिकाँश  भाग  में  कोई  कंद
 नहीं  की  कोई  जल  नियमावली  नहीं  है  ।  ः

 2.  इस  दृष्टि  से  कि  राज्य  अपनी  जेल  नियमावलियां  संशोधित  कर  भारत  सरकार

 1957  में  अखिल  भारतीय  जेल  नियमावली  समिति  नियुक्त  की  थी  जिसने  आदेश  ||

 नियमावली  तयार  की  थी  |  आदेश  जेल  नियमावली  में  अन्य  बातों  के  अतिरिकत  देख-भाल  क्रिया

 अनुशासन  तथा  प्रशिक्षण  से  संबंधित  मामलों  में  सामान्य  तथा  विस्तृत  एकरूपता  बाल  पन

 व्यस्क  अपराधियों  के  सुधार  तथा  कानून  प्रवेश  एजेंसियों  भर  सुधारात्मक  सेवाओं के
 |  बीच

 गीत  ae  तक  समन्वय  को  लक्षित  किया  गया  है  i  आदश  जेल  नियमावली  को  सभी

 मौर र्स a संघ  शासित  क्षेत्रों  को  अपनों  जेल  नियमावलियों  को
 संशोधित

 करने  के  प्रयोजन  के

 मार्गदर्शी
 सिद्धांतों  के  रूप  में  अपनाने  के  लिए  भेजा  गया  है  इसा  भारत  सरकार  द्वारा fi

 की  गई  जेल  सुघार  समिति  जेल  प्रशासन  और  संबंधित  मामलों  के  सभी  पहल iv i

 पूवीं  जांच  कर  रही  है  ।
 को

 बिस्तार

 अनुसूचित  जाति  जनजाति  के  अधिकारियों  की  wax
 सचिव

 के
 रूप

 में

 पदोन्नति

 569.  श्री  एन  ०  ई०  हीरो  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वह  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  केन्द्रीय  सरका  के  विभागों  में  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  अधिकारियों  को  pee  के  में  पदोन्नत

 किया
 a

 और

 ऐसे  कितने  अवर-सचिवों  को  अब  तक  नियुक्ति  नहीं
 हुई

 है  तथा

 aa

 में

 हो
 रहे  विलम्ब

 क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री.(धी  पी०  तथा  कृपया  संलग्न

 विवरण  ag  दी क  अनुसूचित  जाति/गनुसुचित  जन  जाति  के  ऐसे  अधिकारियों  की  अवर  सचिव  के

 पद  पर  दीर्घावधि  की  नियुक्तियां  किए  जाने
 ok

 तत  किए  जा  रहे  केन्द्रीय  सचिवालय

 सुची  में सेवा के  की  प्रवर  |
 वाद

 स
 faa  मंत्रालय  विभागों  द्वारा  अभी

 तक  ऐसे

 पदों  प्री  खपाया  नहीं  गया  है  ।  ४:
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 विवरण

 भारत  सरकार  के  वि  तर  raat  fa  भागों  में  अवर  सचिव  द
 पर  पदोन्नति  के  लिए

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  ग्रे  की  प्रवर  सुची  में  सम्मिलित  किए  गए  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  की  संख्या  को  दर्शनों  वाला  विवरण  :

 ---

 वर्ष के  लिए  प्रवर  सूची  प्रवर  सूची  अवर  सचिव  के  ऐसे  अधिकारियों की
 पद  पर  संख्या  जिनहें प्रवर  जारी  करने  सम्मिलित  सभी

 की  तारीख  किए गए  आरषी  वधि  की  तैनाती  तक  भवर  सचिव के
 का  के  लिए  पदों  पर  दीर्घावधि

 मोहित  अधि  की  नियुक्ति के  लिए

 कारियों  की  मनोनीत  किया
 संख्या  जाना  ई

 जा  जा

 जा

 12  12 1979  I)  27.6.1980

 ID  7.9.1982  14  14

 1980  22.12.1980  22  21

 ID)  7.9.1982  11  11

 1981  12.1.1982  19  2  6  11  2

 ध्रभ्यवित

 1.  @  इसमें  एक  ऐसे  अधिकारी  का  नाम  भी  सम्मिलित  किया  गया  जिसका  नाम

 दिनांक  12.  1.  1982
 की

 चारी

 wat

 at  की  प्रवर  सूची  में  दिखाया

 गया है  ।
 द

 2.  वर्ष  1981  की  प्रवर  सुची  में  सम्मिलित  भषनुसूुचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 21  अधिकारियों  में  से  अनुसूचित  जाति  के  दो  अधिकारी  पहले  ही  सेवानिवृत  हो

 चके
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 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के
 लिए

 घन-राशियां  की  ्रावस्यकता

 570.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  meat  :
 कया

 इस्पात  dite  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :.  x

 विशाखापत्तनम  म  इस  पात  संयंत्र  के  लिए  1982  2-83  तक
 ai

 की

 nasa  बौद

 (a)  उ Ta  परियोजना प गर  छठी  यो  जना  के

 ग  े
 mera  है

 उद्योग  तथा
 इश
 ई राधा cy  वत  और  खान  मन्त्री

 दत्त
 :  31-3-1982

 तक  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  पर  02

 roe  qa qa

 रुपये  खच  हो
 हो  चुके  ये

 ।  वर्ष  1982-

 83.0  के  बजट  अनुमानों  इस  परियोजना  के  चो  सावन  की  गई  है  ।  काय

 की  वास्तविक  प्रगति  को  ध्यान  में  रास्ते  हुए  ay  1982-83  के  लिए  संशोधित  अनुमान  तैयार

 कि  al
 थ

 a

 bay  क छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस
 परियोजना

 के  लिए  1050  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  घन की  वास्तविक  आवश्यकता  कार्य  की  प्रगति पर
 fat  र

 करेगी
 ।

 ह
 x  Aਂ

 fare
 रतनम  इस्पात  संयंत्र  क  £-.

 ए
 केले

 जल
 प्रदाय  योजना र

 571.  श्री  सुभाष चन्द्र  बोत  प्रबल  रो  कया
 बल्व

 ste  सान
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा
 क् करेंगे कि  :

 ी  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  बेले
 नल  प्रदाय  योजना  की  लागत  शा

 (a)  सरकार  द्वारा  इस  कार्य  के  लिए  चाल  ब्  a |  कितनी  | धनराशि  की  व्यवस्था  की

 गई  गौर

 ? इसको  कब  तक  पूर्ण  किए  जाने  की  सम्भावना है

 3  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  (ett  नारायण  दत्त  तिवारी  :  अशर  चत

 आपूर्ति  योजन
 बाजार  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही है  इस

 थ
 ry > Towra  की  कुल

 लागत  147.02  करोड़  रुपये  आंकी  गई  है  जिसमें  से  107.36  was  रुपये  विशाखापत्तनम

 इस्पात  कारखाने
 की  परिचालन  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  e  ति  हेतु  प्रतिदिन  73  मिलियन गैलना

 भत

 प  देश  शो

 े

 के  लिए  सुविधाएं
 लगाने

 पर
 खर्च  आने  का  मनु

 तूफ़ान

 1982-83  णा  लिए  ls  oe  oe
 लिए

 ु

 रोब
 कों  को

 की
 गई  है

 (a)  वर्ष  1982

 430
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 इस  योजना  का  उदय  विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  की  आवश्यकताओं  की

 git  करना है  ।  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  यह  योजना  1984  तक  पुरी  हो

 जाएगी

 मॉडल  आयोग  की  रिपोर्ट

 न्यूरो  « 572.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस

 हसन श्री  ए०  नी
 co

 नाडार  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 सरकार  ने  मंडल  आयोग क गे  रिपोर्ट  पर  fe  rare  किया  और
 क्या

 afe  तो  वे  प्रमुख  सिफाशि  कौन  सी  हैं  जिन  पर  सरकार  ने  क
 we

 मौर

 इन  सिफारिशों  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 गह  मंत्रालय  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  गौर  स्व बी  Glo
 की  अध्यक्षता  में  द्वितीय  पिछड़ा  ar  आयोग  की  रिपोर्ट  कौर  रिपोर्ट  पर  क  गई  कार्रवाई

 का  जिसमें अन्य  बातों  के  साथ  यह  कहा  गया है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों के

 विचार  प्राप्त  करने  के  लिए  रिपोर्ट  उनको  भेजी  30-4-82  को  संसद  के  दोनों  सदनों  पर  रख

 दिए  थे  ।  उनके  विचार  मिलने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  पिछड़ा  at  आयोग  को  रिपोर्ट  में

 निहित  विभिनन  सिफारिशों  पर  अपने  विचारों  का  प्रतिपादन  करने  की  दृष्टि  से  उन  पर  भागे

 विचार
 करेगी

 ।
 iv

 &  +:  ve  धट
 आसूचना  ब्यूरो  के  कर्मचारियों  को  परेशान  किया  जाना

 573.  ही
 रोश  BAT  गंगवार  :  क्या  ्  त्री  यह  बताने  की  कਂ

 pa  करेंगे
 कि  «

 क्या  आसूचना  age  के  कर्मचारी  संगठन  के  सदस्यों  को  ree सहर  धरकर  किया

 रहा  है  जैसा कि  इंडियन  एक्स प्र  स  में  दिनांक  2  10  a
 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  गौर

 क्या  सरकार  का  विचार  कामिक  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सार्वजनिक  क्षत्र

 आदि  सहि  त  सभी  वर्गों  के  कमंचारियों  के  लिए  प्रत्येक  विभा  ae
 be

 मे
 ee  एक % कोय  ogre

 गठन  करने  का  है  ?
 शग

 गह  मन्त्रालय में
 राज्य  मन्त्री  निहा  रंजन  क  ()  तथा

 a

 यह  कहना
 सही  नहीं  है  कि  तथाकथित  आसू  कमंचारी  संगठन  प्राप्त  से  सम्बन्धित
 आसूचना  ब्यूरों

 के  कर्मचारियों  को  संगसार  पंचायत  सिया  जा  रहा  गी

 2
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 सरकार  रक ्at

 तथा  नक

 सों
 े  सदमे

 मर  सभी  केन्द्रीय  सरकारी

 कमंचारियों के  सेवा  सम्बन्धी  मामलों ८  को  निपटा  ए  he  में  एक  प्रशासनिक  ट्रिब्यूनल
 स्थापित  करने के  लिए ए एक प्रस्ताव  पर  विचार  क्  |  |  प्रस्ताव के  ब्यौरों  को  श्रभी  ग्रीम

 रूप  दिया  जाना
 है

 |  प्रत्येक  मंत्रालय  के  लिए

 «
 अलग  मसला  प्रशासनिक

 ट्रिब्यूनल
 स्थापित

 ई  प्रस्ताव  नहीं है  । करने के  लिए  को

 सरकारो  विभागों  में  जांच  के  मामलों  में  तेजी  से  न्याय  देने  के  विचार

 स  टिब्यनलों  का  गठन  किया  जाना

 574.  श्री  होश  कुमार  ग  गवार  क्या  गह  मंत्रो  यह  बत  ने  वा  sm  RT  किए

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  निलम्बन  जांच /  के  प्रिय  सकता  आयोग  के  विभिनन

 लम्बित  मामलों  में तेजी  से  न्याय  देने  की  दृष्टि  से  सभी  वर्गों  के  कर्म  चोरियों  के  लिए  प्रशासकीय

 ट्रिब्यून लों  का  गठ
 न  करने  की  घोषणा  की  थी  ;

 2  ga

 @:
 यदि  तो  ट्रिब्यूनल ों  की  स्थापना  में  विलम्ब  के  aa  कारण  हैं  ;  और

 अधीनस्थ  सेवा  जनिक  भारी  सहित  सरकार के  विभिन्‍न  विभागों
 में  31  1981  के  दिन  भाग  के  अंतगर्त  आने  विभिन्‍न  मामलों

 की  संख्या  कि  तनी  थी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  तथा  प्रशासनिक

 ट्रि्यूनलों  के  गठ ठन  किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  सरकार  अभी  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही
 -

 है  ।
 प्रस्तावित

 ट्रिब्युनलों  के  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 (x)  यह  विभाग  न  तो  ऐसी  सुचना  मानीटर  करता है  मोर  ae  ates  सूचना  को

 केन्द्रीय रूप  से  एकत्रित  करता  अतः  यह  सुचना  देना  इस  विभाग  के
 लिए

 सम्भव
 ग्

 नहीं है  ।

 में  पुलिस  आन्दोलन  में  श्रन्तग्र  स्त  बिदेशी
 एजेंसियां

 575.  श्री
 चन्द्र  पांडे  :  कया  गह  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 164८4
 अगस्त  1929

 982  में  हुए  पुलिस  आन्दोलन  में  किसी  विदेशी  एजेंसी बया  बम्बई  में  पिछले
 a

 wr  हाथ
 ;  ज़ोर

 अ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पुलिस  auilan  के  पीछे  उन  बिदेशी  एजेंसियों  थौर

 लोगों  के  free  क्या  काररंत़ाई
 की

 जा  रही  है
 ?
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 गृह  मंत्रालय
 —_—  मंत्री  fri  रंजन  लगन  और  सरकार  के

 | पास  इस  आशय  की  कोई  विशिष्ट  सुचना  या  रिपोर्ट
 नहीं

 1,
 1982  में  बम्बई  में  हुए

 पुलिस  आन्दोलन  के  पीछे  किसी  विदेशी  एजेंसी  का  हाथ  है  प्रकार  इस  संबंध  में  किसी

 विदेशी  ww  सी  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  1982  के  दौरान

 महाराष्ट्र में  हुए  पुलिस  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  154  पुलिस  कार्मिकों  को  बरखास्त  किया  गया

 शर  66  पुलिस  कार्मिकों  को  सेवा  मुक्त  किया  गया  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना

 576.  श्री  कृष्ण  चंद्र  पांडेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  द्वारा  1982-83  में  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित  किए  जायेंगे

 और  उन  उद्योगों  की  स्थापना  किन  जिलों  में  की  जानो  है  ;  और

 ड
 क्या  इस  बारे  में  पूर्ण  ब्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  भौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (*)  ()
 1983-84 के  लिए  वार्षिक  योजना  अभी  तेयार  की  जानी  है  कौर  इस  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 सहित  देश  में  औद्योगिक  विकास  कार्यक्रम  को  अभीਂ  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया है  ।  तथापि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  के  कार्यक्रम  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य में  केन्द्रीय  क्ष  त्र  में

 लिखित  उद्योगों  की  स्थापना  करने/विस्तार  करने  की  व्यवस्था  है  :--..

 1.  भारत  एम्स  एण्ड  कम्पूससे  इलाहाबाद

 2.  eed  इडिया  लखनऊ  |

 3.  त्रिवेणी  स्टूक्चरल्स  इल  नाबाद ।

 4.  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स
 हरद्वार

 5
 द्रसिफार्मर

 बी०  एच०  ko  झांसी  |

 6  मथुरा  रिफाइनरी
 ।

 7  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद  |

 8  इंडियन  टेली  फोन  Q0gtal aT  ।

 9.  एरोमेटिक  रिकवरी  जिन्ना  अलीगढ़  ।

 10.  फटे ला इजसे  प्लॉट्स  ।

 133



 लिखित  उत्तर  6  Hagar  1982

 11.  पायराइट  फास्फेट  एण्ड  केमिकल्स  मसूरी

 कलस  लिमिटेड
 ऋषिकेष  । 12.  इडियन  ड्रग्स  एण्ड

 13.  प्रोजेक्ट फार  एक्सट्रा  कब
 alii  गाजीपुर

 ।
 >

 2
 14.  भारत  किस  ह  me

 ह

 लौह  वयस्क  पर  स्वामित्व  को  ब  लिए राज्यों  द्वारा  श्रम्यावेदन

 117.0  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  करने  वाल वाले  go  दारों  मे  उनके  मंत्रालय  को

 वेदन  दिए  हैं  ।  fa  लौह  अयस्क  पर  स्वामित्व  में
 वृद्ध

 को
 ग  जाए

 ह

 यदि  ी  उन  राज्यों  के  नाम  क्या
 हैं  ;  ope

 क्या  स्वामित्व  में  वृद्धि  के  उनके  अनुरोध  पर  विचार
 कर  लिया  mre

 i j

 दि  तो  बढ़ी  हुई  दर  किस  तारीख  से  saa  af  s
 D>  और

 2  फन
 तत्संबंधी  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  थर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पती

 (#)
 a

 ( S)
 लौह  अयस्क  पर  रायल्टी  दरें  गत  वार  12-6-1978  को  संशोधित  की  गई  at  खान  और

 रखा  a  और  1957  की  धारा  9  (3)  के  अनुसार

 maar  पर  रायल्टी  दरों  को  4  वर्ष  में  एक  बार  से  अधिक  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  |  craeét  ad
 में  सामाजिक  संशोधन  पर  विचार  करने  हेतु  सभी  लौह  अयस्क  उत्पादक  राज्यों  से  जनवरी  1982

 टिकाएं  मंगाई  गई  थी  |  लौह  अयस्क  पर  रायल्टी  दरों  के  संशोधन  के  प्रश्न  पर

 गोवा  तथा  मार
 प्रदेश

 राज्य  इस्पात  विभाग,वाणिज्य  मंत्रालय  तथा  भारतीय
 coc

 खनि  उद्योग  संघ  से  प्राप्त  टीकाओं  के  आलोक  में  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  में  पुलिस  आन्दोलन  में  सेना/सीमा  सुरक्षा  बल  जवानों  का  ‘ari ह  | सदन वित  होना

 578.  sit श्री  रतन  सिंह  राजदा :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ese  mies  अं  ह  क

 कया  हाल  ही
 में

 महाराष्ट्र
 में  पुलिस  widow  में  घस

 अथवा  सीमा
 बल  का

 en

 कोई  जवान  हिंसा  का  शिकार  हुआ  था ;  गौर
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 Ss

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 े

 राज्य  मंत्री
 निदा

 रंजन
 sired  :

 जी
 नहीं

 श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लघु  उद्योगों  के  लिए  कच्चे  नाल  की  कमो

 579.  st  सोहन  लाल  पटेल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या लघु  उद्योगों  को  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  आपूर्ति  नहीं  हो  रही  है  are  इसके
 फलस्वरूप  उन्हें  परेशानी  हो  रही  है  और  अरपना  अस्तित्व  बनाए  रखने के  लिए  काफी  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जेसा  कि  अगस्त  के  महीने  -  में  दिल्‍ली  में  हुई अखिल  भारतीय  लग

 अलि
 पोद  की  दो  दिवसीय  बैठक  में  उल्लेख  किया  गया  था  ;  कौर

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  ह  ?
 थ

 न्  ्

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  लघ  उद्योग
 बोर्ड

 की
 बठक  में  कुछ  कमी  वाली  वस्तुओं  विशेष  रूप  से  कच्चे  लोहे  तथा

 कोयले की  वितरण
 व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  यद्यपि  इन  वस्तुओं  की  समग्र  संभरण  स्थिति  संतोष
 जनक  तो  भी  सदस्यों  ने  यह  महसूस  किया  कि  वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  किए  जाने  की

 आवश्यकता  है  ।  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  राज्य  उद्योग  निगमों  के  वित्तीय  आधार  को

 सुदृढ़  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  वे  कच्चे  माल  के  पर्याप्त  भंडार  रख  सकें  ।  एक

 सुझाव  इस  बारे  में  भी  दिया  गया  था  कि  औद्योगिक  एककों  को  राज्य  निगमों  से  या  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  स्टाकगा्ड  से  खरीदने  का  विकल्प  दिया  जाना  यह  भी

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  चू  कि  आयातित  कच्चे  लौहे  के  लिए  कुल  मिलाकर  काफी  इक ट्री  राशि

 की  आवश्यकता  होती  है  इसका  आबंटन  बड़े  एककों  को  कर  देना  चाहिए  तथा  स्वदेशी

 उत्पादन  को  लघु  एककों  के  लिए  सुरक्षित  कर  देना  चाहिए  ।  एस०  आई०  एल०  के
 a कारियों  ने  बैठक  में  लघु  एककों  के  लि  ए  लाभ  के  लिए  स्टाक  यहां  की  सुविधाएं  प्रदान

 कदली को  व्यवस्था  के  बारे  में  बताया  ।  ध

 कच्चे  माल  व  पलब्घता  पर  निगाह  रखी  जाती  है
 को प्राधिकरण  लिमिटेड

 लेप  के  आए

 हारा  स्टाकयाड  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  के  तथा  राज्य  के
 न

 उपलब्ध  करवाने  के  gage  किए  जा  रहे
 जुटाने  मे  समय  at  सकते  हैं  i

 निगम
 दस

 ४

 हरिजनों
 पर  अत्याचारों  के  बारे  में  राज्यों  में  पुलिस  स्टेशनों  पर  aa ATA

 580.  शो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी
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 पिछले  दो  वर्षो  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  विभिन्‍न  पुलिस  स्टेशनों  पर  हरिजनों  पर
 अत्याचारों  के  संबंघ  में  द  ने  कराए  गये  मामलों  वे न

 इस  बारे  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ;  गौर

 कितने  व्यक्तियों  का  अभी  भी  न्यायालयों  में  चालान  किया  जाना
 है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर  से  1980  और
 1981  के  दौरान  भारतीय  दंड  संहिता  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  के
 प्रति  अत्याचारों की  कुल  संख्या  जैसा  कि  राज्य  सरकारों  संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों  द्वारा  सुचित
 को  गई  विवरण में  राज्यवार  दी  गई  है  ।  अतिरिक्त  विवरण

 | श्पि, प्‌ लब्ध नहीं है

 |

 c
 ण

 क्रम  प् ०  राज्य/संघ शासित  क्षेत्र  1980  1981

 1

 ain  प्रदेश  AS2  206

 अन्य  शाप

 बिहार  1890  1983

 गुजरात  498  654

 हिमाचल  प्रदेश  68  69

 6.  हरियाणा  78  74

 जम्मू और काश्मीर और  काश्मीर  120  124

 कर्नाटक  377  397

 260
 प ह

 10  मध्य  प्रदेश  3877  4033

 11  महाराष्ट्र  518
 695

 12  उड़ीसा  80  80

 13  पजाब  79  51
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 14  राजस्थान  1180  1562

 15  तमिलनाडु  140  199

 16  त्रिपुरा  16

 17  उत्तर  प्रदेश  4279  3865

 18  पश्चिम  बंगाल  33  23

 19  दिल्ली

 20  दमन  व  दीव  eq

 21.  पांडिचेरी  16

 22.  दादरा  और  नगर  हवेली  wey  ६

 जोड़  13866  14308

 राज्यों  में  घ्रनुसुचित
 ज जातीय  ज  य  कान्सटेबल  सब  इंस्पेक्टरों  की  भर्ती

 581.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  में
 प्रत्येक  अनुसूचित ज जनजातियों  के  कितने

 को  हैड  कान्स टेबलों  तथा  सब-इन्सपेक्टरों  के  रूप  में  |  था  भारतीय  पुलिस
 कौर सेवा  में  उन  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया ;  1

 कया  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  सभी  पद  सभी  राज्यों  में  भर  लिए
 गए

 हैं
 और  यदि  तो  ये  कब  तक  भरे  जायेंगे  ?

 =

 ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  जन्  भास्कर )  :  अपेक्षित  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  भर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी ।  व्

 राज्य पु  समेत  राज्य  सेवाओं के  लिए  भर्ती  राज्य  सरकारों  द्वारा  की
 जाती  है  राज्य  सरकारें यह  सुनिश्चित  करेंगी  कि  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भारतीय
 नियुक्तियाँ  भरी  जाएं  ।

 137



 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 सीमेंट  की  क्षमता  उत्पादन  ale  आयात

 582.  शी  श्रमल  दत्ता
 क्या  उद्योग

 मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष 19 077.78 से 1०10 ४  थ TH  सीमेंट की  संस्थापित  उत्पादन  बौर
 गाया  कितना  है

 ;

 सीमेंट का  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  और  आयात  समाप्त  करने  के  लिए  नया  कदम

 उठाए  गए  हैं और  इनसे  कितनी  सफलता  मिली  और

 सीमेंट  निर्यात  में  घाट ेसे  विश्व  बाजार
 की

 विद्यमान  दर  पर  aera
 (  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 उद्योग  तथा  इस्पात  र  खान  नारायण  दत्त  :

 वह  अधिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन  गणित

 लाख

 1977-78  22.00  19.41  0.312

 1978-79  22.77  19.42  1.555

 1979-80  24.29  17.62  1.547

 1980-81  26.99
 18.56  |  1.974

 90  १4६  +
 1981-82

 21.06  1.598
 द

 a  सी  मेंट  के उत्पादन में  बृद्धि  की  प्रवृत्ति  दर्शायी देश  1 में में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौ

 है  ।  फिर भी  विद्यमान  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  भोर  अतिरिक्त  क्षमता nial  tt
 मे

 सीमेंट  के  उत्पादन
 में भ्रागे  ate  वृद्धि  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 हैं  wie
 | के  आंशिक  विनियंत्रण  at  योजना  के  चालू  होने  के  पश्चात्‌  सरकार  द्वारा  श

 यात  को  समाप्त  कर  दिया  गया है

 आयात  att  निर्यात  1982-83  के  अनुसार  राज्य  व्यापार  निगम
 और

 won ह
 oe  राज्य  सरकार/संघ  प्रशासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  द्वारा

 निर्दिष्ट
 किसी  एक  सरकारी  क्षेत्र

 पा  जात  वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा
 के  प्रा

 अकरण  द्वारा
 सीमेंट  के  आयात  का  प्रबन्ध  fa

 की  भ  का  प्राधिकरणों
 के  निविष्ट किए अश  का  सीघे ही

 आयात

 जाने  हे  सीमेंट
 के  आयात  में

 कदाचार
 से

 संरक्षण  seas
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 wea  as  के
 लिए  तैयारी  a

 583.  प्रारूप  ar  प

 ait र राजेन्द्र  प्रसाद  यादव :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  wary  की  =m  करेंगी  कि  क्या

 ay
 1983

 में  (te  बी  कड  को  छोड़ने  के  लिए  कोई  तैयारी  की  जा  रही है  ?

 feert  लथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा

 ग  ॉवचिंय गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  ata  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सी०  पी०  :  द्वितीय
 इर

 1  बी०  इस  समय  निर्माण  के  अग्रिम  चरण  में  है  ।  ए०  की  विफलता

 की  समीक्षा  शीघ्र  से  शीघ्र  पूरी  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  ताकि  की

 विसंगतियों फल  ता  भों  के  प्रकाश  में  बी०  में  किए  जाने  वाले  जरूरी

 परिवर्तन  भौर/अथवा  सुधारों  का  निर्धारण  किया  जा  सके  ।  जैसे  ही  इन्सट : |  Wo  विफलता  की

 जिसके  1982  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  संभावना  पूरी  बी
 To की  उपलब्धता  और  प्रमोचन  को  समय-अनुसूची  का  निर्धारण  किया  जाएगा  ।  इनसे

 रक्षयान  में  नोट  की  गई  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  परिवर्तनों

 लिए उपयुक्त  कार्यवाही  के  अनुरूप  इनसेट  प्रणाली  की  प्रचालन  क्षमता  की  स्थान पना  के  eg

 ato  को  यथासम्भव  शीघ्र  छोड़ने  के  लिए  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  =

 ड्  गरोवी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  गणना  का  मानदण्ड

 छ  ब

 584  डा०  कृपा  fag  भोई

 थी  सुधीर  कुमार  गिरि :  क्या  योजना  मंत्री य पह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 a  रेखा  से  नीचे  रहने  पना लि
 wae

 व्यक्तियों  की  गणना  के
 लिए

 योजना  आयोग

 द्वारा  क्या  नया  मानद नदंड  अपनाया  गया  है

 nae
 कितने  व्यक्ति  हैं  जो  गत  तीन  वर्षों  +  शरम

 ria *  गरीबी
 की  रेखा  के

 नीचे  रहते
 बाए  हैं

 ४

 छठी  योजना  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा से  नोचे  —  यापन  करने  वाले  लोगों

 हां  सा
 ha  क  रने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  ;  और

 =

 (a  )  गरीबी  के  क्षेत्रीय  अन्तर  ate  पिछड़ेपन  को  पुरा  करने  तथा  भाम  लोगों  का

 att  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही है
 ?

 a .

 योजना  मंत्री  (at  एस० बी  ०
 =

 arin  gr rt  अपनाए  गए  मापदंड

 बाहर  हैं
 जो  छठी

 योजना  में  दिए  ग  इनमें  उन  गरीब  के  रूप में  परिमाणित

 किया  गया  है  जिनका  प्रति  व्यक्ति  उपयोग  व्यय  मासिक  प्रति
 व्यक्ति

 व्यय  के  मध्य  बिन्दु  के  नीचे
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 नसर

 1982

 है  जो  गोपी
 कोनों

 मे

 st

 प्रतिदिन  2400  कैलोरी  ग्रहण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रतिव्यक्ति

 प्रतिदिन  2100  कैलोरी  ग्रहण  के
 समान  है  ।

 दस  प्रकार
 इस  प्रति

 व्यक्ति
 उपभोग  5

 व्यय  को
 दि  4

 गरीबों  का  स्तर  माना  जाता  है  ्

 वर्ष  1977-78  ag  मग द्य तन  ay  जि  संबंध  में  सूचना  उपलब्ध  उसमें

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  संख्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  2516.  60  लाख  और

 शहरी  क्षत्रों  में  511  लाख  होने  का  अनुमान  है  ।  ्  ई

 _  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  दर  करने  और  संबद्ध  कार्यक्रमों  के  जरिए

 |
 y गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कम  करके  2161.60  लाख  कर  देने

 का  प्रयत्न  किया  गया है  ।  ब्  ्

 (2)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  ar  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  विक  गस  को  ak  में  करो

 असमानताओं को  उत्तरोत्तर  कम  करना  तथा  faccaatfaa  लाभों  को  टि तरित  करना

 न् यह  कई  तरह से
 किया  जाना  है  जिसमें  से  अघिक  महत्वपूर्ण  ये  हैं  :

 थ

 ..  पिछड़ेपन  को  संसाधन  अंतरण  में  एक  उपदान  के  रूप  में  माना  गया  है  ।
 वर्ष

 1979  में  किए  गए  आय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  mre  ला  में  र  राज्य

 aiqaral  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  के  लिए  ars गिल  Blyza  में

 पिछड़े  राज्यों के  भाग  को  दुगना  करने  से  हाल  के  वर्षों  में  पिछड़

 में  संसाघनो ंके  वितरण  में  आयोजन  करने  के  लिए  किए  गए  प्र  का  पता

 लगता है  ।

 पिछड़े  क्षत्रों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  हैं  ।  इस  प्रकार  क्ष  त्रीय

 समानताओं  की  समस्याओं  के  लिए  हकीकत  नीति  उपलब्ध  नै  के  leg

 क्षेत्रीय  योजना  की  अपनाई  गई  है  कौर  उस  योजना  नीति  को  बढ़ावा
 गया  है  ।  विशेष  जनजातीय  संघटक  पहाड़ी  क्षेत्र

 स्कीमें  और

 उत्तर-ए पूर्वी  पर
 रषद्‌  द्वारा  किए  गए  विशिष्ट  कायर्क्रम--ये  सभी इन्ही  दृष्टिकोणों

 से  तैयार किए  गए हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  सभी  पर  अधिक  बल  दिया
 ै गया  &

 केन्द्रीय  नीतियाँ भी  रि रियायती  त्न
 fa

 वत्त  को  बीच/उपाँत  राशि  हकीम  जम प | क ह || थ्

 nae  राज्य  ae  कर  लम  व्याज  राज

 के  जरिए  निजी  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  नीतियाँ तैयार  की

 गई
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 महिलाओं  के
 प्रति  अपराधों  को  रोकना

 586.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  बया  सूद  भतों  ie  wy
 केवी  करेगे

 महिला भों के
 प्रति  गो  रोकने के  लिए  सरकार  द्वारा  अव  सक  क्या  प्रयास

 किए
 गए

 हैं

 इस  मामले  qe  चित्रों
 त  धा  चर्चाओं  का  व्या  प्रभाव  पड़ा  है  और

 जनमत
 =

 बदलने  में  कहत हां  तक  सहायक f  सिद्ध  हुए  हैं  गौर

 (a)  कानूनों को
 और  कड़ा  बनाने

 के
 लिए  सरकार  ढारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार  है  कौर  क्या  इन
 अपराधों

 को  समाप्त  कर  देने  के  लिए  कोई  व्यापक

 योजना  तैयार
 की  गई  है  ?  ड

 भास्कर  )  : गह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 े

 1

 ग
 संसद  के  दोनों

 il
 आपराधिक  कानून  जो .

 के  सदस्यों  की  संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन  Q)  में  ऐ  उपायों की
 है  जिसमें  बलात्कार  का  अपराध  करने  के  विरुद्ध  कठोर  दण्ड

 और इसके  fees

 व्यक्तियों  के  संरक्षण  की  व्यवस्था  होगी  ।

 सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षत्रों  व  कश्मीर  भोर  सिक्किम  को

 13.8.82  को  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  युवा  महिलाओं  के  विवाह  के

 पहले  दस  वर्षों  के  दौरान  उनक  हत्या  के  प्रयास  अथवा  संदेहास्पद  परिस्थितियों

 में  मौतों  के  सभी  मामलों  को  गहराई  से  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिए  ।  च  कि

 दहेज  निषेध  अधिनियम  के  विंमान  उपबन्ध  कारगर  सिद्ध  नहीं  हुए  इसलिए

 वर्तमान  दहेज  निषेध  अधिनियम  में  संशोधन  संसद  को  एक  संयुक्त  समिति  के

 विचाराधीन  है  ।

 3.  महिलाओं  के  प्रति  अत्याचार  की  घट नामों  में  पुलिस  के  मन्तग्रस्त  होने  के  भी

 MUG  लगाये  गये  हैं  ।  पुलिस  के  विरुद्ध  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  गम्भीर

 शिकायतों  की  तुरन्त  जांच  की  जाती  है  ।  चू  कि  लोक  व्यवस्था  और  पुलिस  राज्यों

 का  संवैधानिक  उत्तरदायित्व  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  हैकि

 पुलिस  द्वारा  महिलाओं के  प्रति  तथाकथित  अत्याचारों  की  शिकायतों  की  तुरन्त
 जांच की  जाये  और  दोषी  व्यक्तियों  को  कम  से  कम  सम्भव  समय

 में
 दण्ड  दिया मो  जा

 जाये
 ताकि  विश्वास  को  भावना  पैदा  को  जा  सके  ।

 -
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 aI
 4,  केन्द्रीय  सरकार  आचरण

 et
 में  यह  व्यवस्था

 करने  के  किए  संशोधन  किया

 गया  है  कि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  न  तो  देगा  और  न  लेगा और  न  दहेज
 देने  अथवा  लेने  के  लिए  उकसायेगा  अ  न  काई  ऐसे  दहेज की  मांग  करेगा  ।  कई

 राज्य  सरका  भी  अपनी  राज्य  सरकारों  के  कमंचारियों से
 सम्बन्धित  आचरण

 मों  में  इसी  प्रकार  के  संशोधन  किये  हैं  ।

 दहेज  स्वीकार  न  करने  के  लिए  सामाजिक  चेतना  उत्पन्न  करने

 संगठनों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करने  के  लिए  शामिल  किया  जा
 रहा  है

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  और  राज्य

 समाज क
 कल्याण  सलाहकार  बोर्डो ंसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  इस  बुराई के

 प्रति  जनता के  मन  में
 मनोवृत्ति

 परिवर्तन  लाने  के  लिए  दहेज-विरोधी
 अभियान

 चलन ना ये  ।

 और  प्रसारण  मंत्रालय  आकाशवाणी  दूरदर्शन  माध्यम से  दहेज  के  विरुद्ध
 संदेश  देता  रहा  ए  ait  सतत  अभियान  चलाता  1  है  ।  श्रव्य-दश्त  प्रचार

 निदेशालय  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 द्
 इलेक्ट्रानिक  एककों  को  उत्पादक  क्षमता  a

 587.  sit
 भोगेन्द्र  का  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगी  कि

 देश  मे  मारे  सरकारी  भोर  गेर-सरकारी  इलेक्ट्रनिक  एककों की  वर्तमान  उपलब्ध
 की  जा  सकने  वाली  वार्षिक  क्षमता  ठ  भोर  इसका  किस  सीमा  तक  पुरा  उपयोग  किया  जा

 रहा है  ;  क  |

 क्या  रेडियो  ate  अन्य  जो  देश  में  उत्पादित  की  जा  सकती
 के  आयात की  अनुमति  दी  रही  है  जिससे

 हमारे
 स्वयं  के  एककों  की

 क्रयादेश  नहीं
 मिल  रहे

 हैं  ;  गौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  गौर  इस  बारे  में

 भात्मनिभंरता  के  मामले  में  जटिलतायें  कया  हैं  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  उप मन्त्री  संजीव  :  प्रयोजन  मुलक  दृष्टि

 से  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  अ  तरंत  प्रणालियों  से  लेकर  संघटक-पुर्जे  तथा  सामग्रियां

 सत्य-उपयोग  की  दुष्टि  से  इसके  अ  तरंत  कंप्यूटर  जेसे
 बिष्ट  हैं  बर

 प्रकार  के  उत्पाद
 आते  हैं

 ty  इसके  अतिरिक्त  उपस्करों  के  उत्पादन  की  प्रक्रिया  में

 सितारा
 विधि

 a  afafga  होता  है  तथा  जिसमें  काफी
 लिक

 श्रम संयोजन
 और  परीक्षण  कार्य

 ्  +
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 —

 में प  lier
 लगाना  होता  है  जबकि  लंघक-पेजों  क के

 उत्पादन  में
 च्ग्ठ

 पर  प्रक्रियाओं  का

 कार्य
 अन्तर्निहित  हो ता है  और  इसमें  श्रम  अपेक्षाकृत  कहकर नास  लगान Wat  होता  है  ।  इसके

 इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  के  स्तर  पर  प्रणाली  की  मात्रा  और  यन्त्र  तर-सामग्री

 ह  की  मात्रा  उत्तरोत्तर  अधिक  होती  है  ।  इन  अनेक  कारणों  से  ट्रॉनिक  उद्योग  में

 क्षमता  परिभाषित  कर  पाना  काफी  कठिन  काय  है  ।
 rm

 डि
 नहीं  ।  दूरदर्शन  रेडियो  और a  ्य  उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिक  के

 आयात  के  लिए  कोई  आम  प्रावधान  नहीं  है  ।  तथापि  इनमें  से  कुछ  वस्तुओं  का  Aaa

 नियमावली
 तथा  उपहार-योजना  के  अ  तगत  किया  जा  सकता ता

 ्
 यह  प्रा  नही  नहीं  उठता  |

 प्रति  अपराधों  के  प्रवण  | जन्य अनुसूचित  जातियों

 ae  a
 |

 588.
 sil  Go  राममूर्ति  :  क्या  गह  सन्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  सम्बद्ध  राज्यों  द्वारा  ऐसे  कौन  कौन से  जिले  तथा  क्षेत्रों का  पता  लगाया  है  जो

 अनुसूचित  vt  के  लोगों के  प्रति  अत्याचारों के  अधिक  प्रवण  है  ताकि  उनके  द्वारा  अपने  पत्रों

 दिनांक  10  1980  तथा  6  सितम्बर  1980  में  दिए  गए  दिशा
 निर्देशों  को  प्रभावी  ढंग  से

 कार्यान्वित  कया  जा  सके  ;  और

 ह्
 न  राज्यों  द्वारा  इन  जिलों  एवं  क्षेत्रों  में  आसूचना  एकत्र  करने  वाले  तन्त्र  को  सुधारने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर )  कदवा  Te और

 मंत्रा  >  तारीख  10  1980  के  अध  शासकीय  पत्र  में  राज्यों  से  उन  क्ष  त्रों  का  पता  लगाने  *

 लिए  कहा  गया  था  जो  अनुसूचित  जातियों  पर  अत्याचारों  के  लिए  अधिक  प्रवण  हैं  ।  केन्द्रीय  गृह
 मंत्री  के  तारीख  6  1980  के  अशासकीय  पत्र  में  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया
 गया  था  कि  प्रत्येक  संवेदनशील  जिलों  में  निम्नलिखित  पदों  में  से  कम  से  कम  एक  पद ८ पर  अनुसूचित

 ठ = जाति/भनुसूचित  जनजाति  का  अधिकारी  होना  चाहिए  i  इस  उद्देश्य  के  लिए  जिला
 मिस्र

 लिस  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षक  उप  मंडलीय  मजिस्ट्रेट  और  उप  मंडलीय  पुलिस
 कारी के  पद  चुने  गए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उत्तरों  से  पता  चलता  है

 कि
 इस  दिशा  :  |

 आवश्यक  कायें  कर  रहे  हैं  ।

 TY
 श्रादिबासी

 क्ष  तर  को
 उप

 योजन नाथो  क हे  क्रियान्वयन  के  faa  समन्वय  समितियां

 589.  श्री  के०  रामसती  क्या  गुह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  3F-Ast  rt
 का  |  प्रभावी  क्रियान्वयन  करने  के  उद्देश्य  से  चेयरमैन  के  रूप  में

 मुख्य  मन्त्रियों  कौर  सद  क्यों  के के  रूप  में  राज्यों और  केन्द्र  सरकार  के  सम्बद्ध  अधिकारियों  को

 शामिल  करके  उन  स  भी  राज्यों  में  सचिव  य
 समितियों  का  गठन

 fear  गया है
 हॉं

 पर
 आदिवासी  जनसंख्या  बहुत  अधिक है  ;

 l=
 )  क्या  उन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  माननीय  प्रधान  मंत्री  की  इच्छानुसार  मोदी

 हसी  कास  की  सावधिक  समीक्षा  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  लास्  है  ली  भर  बिहार

 राज्यों  ने  समन  न्यय  समितियां  स्थापित  की  हैं  लेकिन  बिहार  में  गठित  समि  ति  की
 अध्यक्षता

 विकास

 मायूसी  द्वारा  को  जाती  है  ।

 (=) [ht

 जनजाति  विकास  art  का  समय कालिक  पुनरीक्षण  विभिन्न  स्तरों  पर  किया  जाता

 है  ।  faa अधिक  जनजाति  वाले  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  दारा  भी  ऐसे
 पुनरीक्षण

 द  Ra  गये  हैं  ।

 भिन्न  भिन्न  राज्यों में  स्थिति  Para  fart है  ।  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश
 क

 मुख्य
 मंत्रियों  ने

 oni
 पुनरीक्षण  किये  हैं  किन्तु  कुछ  अन्य  ने  पहले  किये  थे  ।

 मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 590.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  पर  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन कब  बनायेगी
 कौर

 मुख्य  मंत्रियों  के  विचार  कब  तक  सुनिश्चित  कर  लिये  जायेंगे  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  लायक :  कौर  सरकार  मंडल

 आयोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  मुख्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  यथा  शीघ्र
 सुतार

 को  विचार  कर

 रही
 at

 मामले पर  संक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ब
 सात  बड़ी  इस्पात  परियोजना ग्र ों  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब

 591. श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (*)  कया  यह  सच  है  कि है  कि  छठी  योजना  की  सात  बड़ी  इस्पात  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन

 में  विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  लागत  में  1500  करोड़
 सपने  bs

 अधिक  को  वृद्धि  हो  गई

 भौर

 "4
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 यदि
 तो  इसका  ब्यौरा

 क्या  है  और  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 saa  तथा  इस्पात  ate  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  गौर  मुख्य

 इस्पात  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  बौर  उनके  कार्यान्वयन  में  हुए  विलम्ब  की  अवघि  के
 come नार  4  out रा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 &
 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  में  वुद्धि  इसलिए  हुई  है  क्योंकि  इनमें  से  अधिकांश

 परियोजनाओं  के  मूल  लागत  अनुमानों  मे  मूल्यवृद्धि  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  गई  यह  इस

 बात से  सिद्ध  हो  जाता है
 कि  यद्यपि  सेलम  इस्पात  कारखाना  निर्घारित  समय  पर तैयार हो  गया

 था  तथापि  इसकी  लागत  का  अनुमान  126.81  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  181.  झ
 करोड

 रुपए  हो

 लागत  अनुमान  इसलिए  भी  बढ़  गए  हैं  क्योंकि  परियोजना  के  क्षेत्र  में  परिवर्तन
 a

 गया
 है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  कार्य  की  मात्रा  भी  बढ़  गई  है  ।

 %

 विलम्ब  निर्माण  अभिकरणों  तथा  उपस्करों  के  सम्भारकों  द्वारा  समय  सूची  के

 अनुसार  सामग्री  सप्लाई
 न  करने  के  कारण  हुआ  है  ।  तथा  सरकार  दोनों  कार्यान्वयन

 अभिकरणों  के  काम की  प्रगति  पर  सतत  निगरानी  रखने  का  काम  करती  इन  अभिकरणों  से

 कहा  गया  है  कि  अपने  संसाधनों  में
 वृद्धि  करें  ताकि  काम  तीब्र  गति  से  पूरा  हो  सके  ।

 ज्

 थ  म
 विवरण

 —__—______—__—

 चालू  करने  कोताही  अनुमानित  लागत
 —— ग

 योजना  मल  सम् भावी
 स्वीकृत  संशोधित

 बोकारो  इस्पात
 कार

 खाना

 (i)  40  लाख  टन  तक  विस्तार  1979  198  3  947.24  *  1637. 55

 पुनर्लेखन  मिलों  को  (1974  के  1982)

 मध्य

 40  लाख  टन  तक  विस्तार  82.  84  उपयु  क्त  शामिल है
 पुनर्बलन  मिलों

 145



 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 Gi)  मेघाटबुरू  die  अयस्क  1981  सितम्बर  83  39  *116.46

 परियोजना  (1977  1982)
 की  पहली

 भिलाई  इस्पात  कारखाना

 40  लाख  टन  तक  बिस्तार  81  1984  937.70  1600.54

 (1974  को  (1981  की

 प्रथम  चौथी

 40  लाख  टन  तक  विस्तार  1981  84  उपयु  क्त  भी  शामिल हैं  ।

 4  चरण-का

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना

 सिलिकॉन  इस्पात  परियोजना  81  1983  109.73  *154.81

 (1976  1981)
 का  प्रथम

 सेलम  इस्पात  कारखाना

 81  13  81  126.81  "181.19
 .

 )

 अनुमान  अभी  तक  नमाज़ ऋ  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 छठी यो

 592.
 श्री  इन्द्रजीत

 कया  योजना  मंत्री यह  बत  ग
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  विभिन्‍न  मंत्रालय  ह  नातों  के  मध्यावधि  मूल्यांकनों  से

 विद्युत  परिवहन
 प्राप्ति  मैं  चारों  ओर

 और पीचें  रहने  का
 पों

 ला
 क

 ब्यौरा  क्या  है  शर  कठिनाइयाँ  दूर  करने  के  लिए  क्या यदि  aa

 कार्यवाही  की  जा  रही  ।
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 योजना  मंत्री
 ened  wag):  और  छठी  योजना

 का  मध्यावधि  मूल्यांकन
 किया  जा  रहा  है  गौर इस  मूल्यांकन  अकं  प्रा  होने  के  बाद  ह ही  नि  fas

 उचित  स्थिति  मालूम
 होगी  ।  इस

 मध्यावधि  मूल्यांकन  में  भिन्न  क्षेत्रकों में  यदि  कोई ई  कठिनाई  it  तो  उनको  भी  बताया

 जाएगा  तथा इन  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रस्तावित  सुधारात्मक  उपाय  बताए  जाएगे  ।

 उड़ीसा  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव

 593.  श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  ele  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  कतिपय  गों  ना  संबंघी  कोई  प्रस्ताव

 लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  र पं  बचा रा धीन  है  ;
 #

 यदि  तो  कौन-कौन  से  एककों  की  स्थापना  की
 जायेगी  तथा  संबंधित  प्रस्ताव  कब

 से  विचाराधी  :  शौर

 प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं
 ?  ज्

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  7)  उड़ीसा
 तय  सरकार  के  विभिन्न  उपक्रमों  से  धातुकर्मी  faa  दूर  चीनी
 Fa  का  सामान  ,  रसायनों  भारी  से  सम्बन्धित  वस्तुओं के  उत्पादन  के  लिए

 अपको  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त  15  आवेदन  इस  समय  विचाराधीन  हैं  इनमें  से  एक  आवेदन

 1981  में  प्राप्त  हुमा  था  तथा  शेष  14  आवेदन  1  1982  पश्चात  मिले थे  ।  येਂ

 भा  कार्रवाई  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  और  इन्हें  यथा  शीघ्र  ही  निपटाने &  के  प्रयास

 जा  रहे  हैं
 ।  कोड  जै

 उपक्र  ०
 उड़ीसा  में  देतारो  इस्पात  मिल  के  वित्तपोषण  के  लिए  पेशकश

 नथ  इस्पात  शार  खा 594,  कौर  त  विचारा  बहेरा  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :  =
 oat  oho  coRE a

 fogs  ear  उनके  ster  को  म
 aad  ce  मिल

 के  वित्तपोषण  के  लिए  अनेक

 पेशकश  प्राप्त  हुई  हैं
 <  iB  RE  fs  sir  4

 कया  कुछ  प्रतिष्ठा
 see  ह ' कम्प नियों ने श दक  उपरोक्त  अवतारित  मिल  bd  द  प्रौद्योगिकी सहायता  की  पेशकश

 y AIMLSOd at are 5  5  ;  फ

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  उस  इस्पात  मिल  के

 लिए  प्रौद्योगिकी तथा  वित्तीय  सहायता  की  पेशकश  कर  रही  है  ;  और

 147



 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  अगली  बार  क्या
 ड्

 कार्यवाही
 करने

 का
 विचार  है  =

 —  इस्पात  प्यार  खान  Tepes  es  ra मन्त्री  (att  दत्त  :  से  कुछ
 विदेशी  कम्पनियों  इस  परियोजना  के  लिए  संयंत्र  तथा  पाक  रों  की  सप्लाई  करने  तथा

 frat  प्रदान  करने  के  बारे  में  अभिरुचि  दिखाई है  ।  इस  परियोजना  के  लिए  शक्यता  प्रतिवेदन

 को  1982  तक  अन्तिम  रूप  दे  fear  जायेगा  ।  उसके  बाद  ही  शक्यता  प्रतिवेदन  पर

 सरकार के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखकर  इन  पेशकशों  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 महाराष्ट्र  कौर  कर्नाटक  के  बीच  सीमा-दीवान

 595,  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ० 6 अ
 महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  att  वादों  को  निपटाने के  बारे में  महाजन

 आयोग  के  प्रतिवेदन को  क्रियान्वित  करने के  लिये  इस  बीच  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  किए  गये  निर्णय  का  स्वरूप  क्या  है
 ;  भर

 f.
 wee  )  यदि  तो  महाजन  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित

 करने
 के

 लिये
 बिलम्ब

 के
 पया

 कारण  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर  से  महाराष्ट
 कर्नाटक  सीमा  विवाद  पर  महाजन  आयोग  को  सिफारिशों  बारे  4  हाराष्ट्र  atte  कर्नाटक

 सरकार  के  बीच  मतभेद  बने  हुए  भारत  सरकार  का  विचार  है  कि  यह  विवाद  केवल  संबद्ध

 राज्य  सरकारों  स्वेच्छा  सहयोग  से  ही  हल  किया  जा  सकता  > @  और  इस  sews  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  सभी  प्रकार  की  सहायता  देने  में  प्रसन्नता  होगी  ।

 rt  .

 ग्न  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  समीक्षा

 596.  थी  एस०  एम०  कृष्ण :
 क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ही  में  समीक्षा की  गई क्या  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  सबंध  में  ह

 (a)  यदि  तो  इस  समी  का  के  क्या  निकले
 ;

 satanic  tala  कया  हैं  जिनमें  ag  कार्यक्रम  पिछड़  गया  है  ;  भ्र

 (7)  राज्यों  दवारा  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  प्रभावकारी  ढंग  से  लागू  न  करने  के  क्या

 कारण हैं
 ?
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 योजना  मंत्री  एस बो  च
 ): (#) St, af roecr soy xrrrrarr

 कार्यक्रम से  संबंधित
 +
 समिति द्वारा  हाल ही  में  sores  काक  न  को  समीक्षा की  गई  a

 इस  समिति  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  था  कि  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  काफी
 रात
 चात  साह

 ares)
 |

 जो  राज्य  पीछे  रहे  गए  थे  उनके  निष्पादन  में  भी  सुधार  दिखाई
 दिया  है  ।  समस्या

 प्रधान  वों  में  पीने  के  पानी  की  पूर्ति  और  वृक्षारोपण  जसे  कार्यक्रमों  में  पर्याप्त  उपलब्धियां

 हुई  हैं
 ।  तथापि  लक्ष्यों  को  समय  पर  पूरा  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से

 राज्यों  में  निकट
 war  धन  को  सतत  भआवश्येकता  थी  ।

 कौर  (  राज्यों  को  कमी  रहने  वाले  और  कमी  न  रहने  वाले  राज्यों  के

 रूप  में  वर्गीकृत  करना  कठिन है  क्योंकि  20-  सूत्री  कार्यक्रम  की  विभिन्‍न  स्कीमों  की  प्रगति  सभी

 राज्यों  क  समान  नहीं  है  ।  सभी  राज्य  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर
 रहे  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  ake  इसका  वितरण

 श्री  जय  नारायण  रोत
 :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  ए  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  सरकारी

 iene
 के

 कलात
 संयंत्रों  की  गत  दो  वर्षों  में  उत्पादन  क्षमता  कितनी नी  थी  और  इसका

 वितरण  कितना  था
 3

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खा नत  मंत्री  (at  नारायण  दत्त  1980-81  तथा yo
 1981-82  के  गत  दो  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  की  वार्षिक  निर्धारित  क्षमता  ्

 |  | था  उत्पादन  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  —
 शे

 न

 ical es ee
 कारखाना  निर्धारित  ay  1980-81  वह  1981-82

 क्षमता  में  उत्पादन  में  उत्पादन
 सिए ब  ण

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  2500  2041  2115

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  1600  741  930

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  1800  1165  120 3
 बोकारो  इस्पात  कारखाना  2500  923  1792

 इंडियन  आयरन  We  स्टील  कम्पनी  1000  609  600
 es  OS  ———

 कुल  9400  5479  6640
 Sn en  ees  Ge  ES  Ge  EE  Oo
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 विक्रय  इस्पात

 कारखाना  निर्घारित  वह  1980-81  ay  1981-82

 क्षमता  में  उत्पादन  में  उत्पादन
 ee  ee  ee ee  थ  लावण

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  1965  1817  18  19**

 1239  598  782 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  1225  985  1091

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  1971  844  1472

 इंडियन  aaa  एण्ड  स्टील  कम्पनी  800  523  488

 oo 112.0

 कुल ॥  7200  4767*  5652

 ——  eee,

 +
 इसमें

 ग

 गर्म  बेलित
 sare  aferat

 का  अन्त:-संयंत्र
 अन्तरण

 भी

 शामिल  है  ।

 १*
 इसमें

 बिकी
 के  लिए  रेल  को  पटरियों  के

 ane  सी  शासित  हैं
 |

 स्वाघोनता  सेनानियों  को

 598.  प्रो ०  नारायण चन्द  पराशर दार  क्या  गह  मंत्री  aga  को  सपा  कॉम

 क्या  सरक  स्वाधीनता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन  देने का  निर्णय

 किया है  ;

 यदि  तो  यह  निर्णय  किस  तारीख  से  किया  जाएगा  ौर

 (7)  पेंशन की  मंजूरी  क
 प्रक्रिया  क्या  क्या  यह  स्वाधीनता  सेनानी  की  मृत्यु  पर

 पा  उसे  स्वाधीनता  नी  की  मृत्यु पर  आवेदन  करना  पड़ गा विधवा  के
 नाम
 ी

 re

 बा  मे  रय
 हरकारों

 asta
 मोदी  भी  लेनी  पड़गी  ?

 गृह  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान  ।
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 अर
 कन

 स्व०  स्वतन्त्रता  सेना  नियों  क॑  विधवाओं को  पेंशन  देने  व्यवस्था  पेंशन  योजना

 शुरू  करने
 की  तारीख  अर्थात्‌  15,8.72  से  ही  की  गई  किन्त ु1  8.80  से  पूर्व  विधवाओं  के

 नि  राशि  परिवार  के  आकार  और  उसमें  पात्र  आश्रितों  की  संख्या  पर  निर्भर  करते
 हुये  से  200/-%o  प्रतिमास  थी  ।  1.8.80  से  पेंशन  की  राशि  से  बढ़ा कर

 कर  दी  गई  है  कौर  प्रत्येक  अविवाहित  पुत्री  अथवा  अन्य  पात्र  आश्रितों  को  50.00  रु०
 प्रतिमास  अतिरिकत  पेंशन  की  व्यवस्था  है  किन्तु  कुल  मिलाकर  पेंशन  प्रतिमास  से

 ठीक  नहीं  होगी  ।
 ्

 स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्तकर्ता  की  मृत्यु  की  दशा  में  परिवार  पेंशन  के  लिए
 बचा व द  आवेदन  करना  पड़ता  है  ।  सामान्य  रूप  में  पेंशन  राज्य  सरकार  से  बिना  किसी  स्वीकृति

 के  विधवा  को  हस्तांतरित  हो  जाती  जब  तक  कि  उसकी  पहचान  अथवा  उसके  tao  पति  की

 यातना  की  प्रमाणिकता  के  सम्बन्ध  में  कोई  संदेह  न  हो  ।

 ag  1981-82  के  दोरान  श्रांघ्र  प्रदेश  कौर  कर्नाटक  को  afza  सीमेंट

 599.  श्री  नारायण  चौबे  ।  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1981-82
 के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  ate  कर्नाटक  को  सीमेंट  की  कितनी-कितनी

 मात्रा  आवंटित  की  गए
 है  तथा  उनको  कितनी-कितनी  मात्रा  प्राप्त  हुई ;

 क्य  1  इन  राज्यों  ने  सामान्य  आवंटित  कोटे  के  af
 अतिरिक्त  किन्हीं  विशिष्ट  प्रयोजनों

 है
 शेष  कोटा

 प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया  था ;  atk
 i,  sine

 WIS  few

 नि  दि  तो  पूर्ण  ब्यौरा  कया  है  ?
 छ  ने  :  on  we  |

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  areal  नारायण  दत्त  :  बर्ष  1981-82

 के  दौरान  आंध्र
 उदक  यो

 र  कर्नाटक
 र  ं  को

 आवंटित  की
 गईं

 ओर
 भेजी

 गई

 सीमेंट की  मात्रा

 निम्नलिखित  थी  uP Tr  +  uF  ras
 it esis

 राज्य  .  .  ह  प्र  ay

 (alo  टनों  में  )  टनों

 आध्र  प्रदेश  14,  55,000  14,2  1,000

 कर्नाटक
 10,45,000  8,91,000
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 meme
 तथा  ater  प्रदेश  बौर  कर्नाटक  की  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  इन  राज्यों

 को  1981-82  में  सीमेंट  की  निम्नलिखित  भतिरिवत  मात्रा
 कैमिली

 की  गई  थी  —

 राज्य  तिमाही  प्रमाद  तदर्थ  आवंटन  सी ०
 न

 ais  प्रदेश  मप्र  ल-जन  1981  55,000

 1981  14,000

 1981  5,000

 >.

 योग  74,000

 ——  प  ee

 कर्नाटक  भ्रमर  ल-जन  1981  65,000

 1981  75,000

 ——  काया  पया

 योग  :  1,  40,000
 tem ee

 कार्यक्रम  के  श्रीसंत  श्राम  आदमी  को  लाभ

 600.  at  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  यह  है  कि  सरक  ने  आम  आदमी  के  लाभ  के  लिए  20  सत्री

 क्रम  चलाया  है  ;  a
 -

 यदि  तो  क्या  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को

 मौलिक  सहायता  दी  जाती  है  पी

 यदि  तो  वर्ष  1981-82  और  I
 ini  iain

 राज्यों को  आवंटित

 धनराशि  के  आँकड़े  क्या  हैं  ;  arr
 vi

 (7)  इस  कार्यक्रम  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  क्या  लाभ  हुमा  है  ?

 योजना  मंत्री  घी ०  :  हां  ।

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  कोई  अलग और
 2

 केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती है
 ।  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  स्कीमें  1982-83  की  विधिक
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 योजनाओं  का  भाग  हैं  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सहायता  सामान्य
 ऋणों

 और
 अनुदानों  के

 रप  रे
 दी

 जाती  है  ।

 इस  कार्यक्रम से  ered  यो  साया  gy  art  ऊ  काव  Ha  1982-83  के
 समाप्त  होने

 और
 इस

 कार्यक्रम
 होगी  ।

 की  प्रगति  का  समग्र  मूल्याकन
 किए  जाने  के

 गाद
 ही  उपलब्ध

 विज्ञान  ७ ०  मौर  प्रो  ar त्  |  गीकी  में  सहयोग  के  लिए
 समझौता

 श 601.  श्री  रामवतार  शास्त्री :

 श्री
 re

 मानना  :  कया  प्रधान  पन्नी  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  aa  है  कि  प्रौद्योगिकी  और  अन्य  वैज्ञानिक  wat  में  परस्पर

 सहयोग  के  किसी
 करार  पर  भारत  सरकार  गौर  सोवियत  संघ  के

 बीच  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ;

 (@)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क  iu
 इससे  भारत  को  क्या  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  कौर  प्रीद्योगिकी  पर्यावरण  तथा  महासागर  विकास  दस  een
 मंत्रालय  के  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  ata  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (at  at.

 (=) =
 भारत  व  सोवियत  संघ  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  किसी  नए

 करार पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  गए  फिर  भी  आधिक  वैज्ञानिक  व  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  sat
 सरकारी  भारत-सोवियत  आयोग  की  सातवीं  बैठक  जो  कि  इसी  वर्ष  सितम्बर  में  मास्को  में  हुई

 यह  तय  पाया  था  कि  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  1972  में  हस्ताक्षर  किये  गए  मौ
 सदा

 करार  के
 malt  सहयोग  को  विस्तार  देने  में  काफी  गुजाइश है  ।  ये  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं

 र्स
 लेसर

 +
 2)  ्

 दि आनुवंशिक  इंजीनियरी
 न

 वाली  विश्लेषण  a

 enn  उच्च  मोर  दबावों  पर  उपलब्ध  erat  fea  सामग्री  अनुसंधान
 ra

 ag  प्रकाशि

 (7)  ऊपरलिखित  क्ष  त्र  हमारे  देश  के  व  वैज्ञानिक  विकास  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  ।
 उपयु क्त

 क्षत्रों  में
 इस  सहयोग  से  दोनों  देशों  के  वैज्ञानिकों  की  विचारों  और

 कारी  का  आदान  प्रदान  व  ज्ञान  की  साझेदारी  सुनिश्चित  की  जा  सकेगी  ।
 नए  उन्नत  ज्ञान  प्रप्त  किये  जा  सकेंगे  ।

 इनसे  aga  हितों  के
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 स्वतन्त्र ता  सेनानियों  को  पवन

 602.  श्री
 रामावतार  शास्त्री

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने
 poets

 को  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  के  रूप
 में  प्रति  मासिक  पेंशन  ै  का  निर्णय  fa कया है  ;

 यदि  तो  इस  काय  के  लिए  क्या  मान  aos  निर्धारित  किया गया  है  ;  और

 अब  तक  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  प्रति  मास  की  पेंशन  दी

 गई
 =

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :  से  स्वतन्त्रता सैनिक
 सम्मान  ara  योजना  जो  पहले  स्वतन्त्र ता  सेनिक पेंशन  योजना  के  नाम  से  ज्ञात ४ थी

 में
 On

 से
 प्रतिमास  की  दर  से  पेंशन  की  व्यवस्था  है  ।  बढ़ी  हुई पेशन  देने के  लिए  क

 साथ सामान्य  fata  नहीं  किया  गया  है  ।  किन्तु  सामान्य  राशि से  अधिक पेंशन  अन्य  बातों के
 साथ  आवेदक  की  वद्ध  अवस्था  परिवार  के  दायित्वों  और  वित्तीय  feaf  1  cdi

 थे  रखते  हुए  सरकार  के  स्वनिणंय  से  बहुत  कम  कौर  किसी  मामले  में  स्वीकृत  की  जाती

 मासिक  पेंशन  की  रानी  प्रत्येक  अवस्था  में  उसके  quate  के  आधार  निश्चित  की  जाती  है  और

 aq तक  स्वीकृत  की  गई  उच्चतम  राशि  प्रतिमास  है  ।  स्वतन्त्रता  सेनिक  पेंशन  योजना

 ‘mets के  शुरू  होने  के  गत  10  वर्षो ंके  दौरान  बढ़ी  हुई  पेंशन  wa  तक  योजना  के  अन्तर्गत

 123861 लाभ
 प्राप्तकर्त्ताओं  में  से  38  व्यक्तियों  से  अधिक  को  स्वीकृत  नहीं  की  गई  है

 ।

 राष्ट्रीय
 सुरक्षा  अघिनियम  से  aia  कवादियों  ate  सामाजिक  तत्वों  को

 तलियों = पर  रोक

 603.  थी  मूलचन्द  डागा :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करने  कि

 क्या
 राष्ट्रीय

 सुरक्षा
 stain  ह

 लागू  किए  जाने  के  बात  caer  गौर  असामाजिक

 तत्वों की  ग
 rea

 पर  रोक  लगी है

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  (sit  निहार र  रंजन  :  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के

 es
 अधिनियमित  होने  से  राज्य  सरकार  को  आतंकवादी  और  असा  लावा

 तत्वों
 के  fate

 कार्रवाई  करने में  मदद  मिलेगी  ।
 a

 लोगों  को  गरीबी  की  रेखा से  ऊपर  उठाना

 योजना  मंत्रो  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 604.  श्री
 मूलचन्द ड

 क्या  सरकार  ने  1-15  करोड़  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा से  ऊपर  उठाने  का  frog

 हाँ  तो  यह  निर्णय  कब  लिया  गया  कौर  निर्णय  के  बाद  राजस्थान  के  किन-किक
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 जिलों  में  खासतौर  से  दाला  tal  फें  कितने  सवारियों
 को

 गरीबों द  अ  क  की  रेखा  से  ऊपर  गया

 अर  उन are  wat  पर  कितनों नो  धनराशि  खर्चे  हुई  है  ;  बौर
 उन्हें  क्या  रोजगार  सुलभ  कराया  गया  है

 (a)  उन  मिट्टी  के  बतन  बनाने  वाले  कुम्हारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  प्रयास  किए  जिनका  पेशा  लगभग  समाप्त  हो  गया  है  और  पाली  जिले  में  जिनकी
 > संख्या  10,00  ्  तथा  क्या  रह  रोजगार  देने  हेतु  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ?

 थ
 योजना  मन्त्री  घी ०  छठी  पंचवर्षीय  योजना में  फक  करोड़

 लोगों  को  गरीबी  के  स्तर  से  ऊपर  उठाने  का  प्रयत्न  किया  गया है  ।  इसका  वारिक  गोश्त  लगभग

 2,03  करोड़  होता  1.15  करोड़  नहीं  ।  राज्यवार  और  जिलेवार  व्यौरे  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ि  ह
 जिलेवार  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ल  की  समस्यायें

 605.  श्री
 ए. न

 नीोलालो  हीरा  हसन  ना ढार  :  क्या
 ee

 0.0  उद्योग  त्री
 पहल  थो

 कृपा  करें
 fa

 क्या  सरकार  को
 केरल  के  उद्योग

 की
 समस्याओं  की

 जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कया

 बौर  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या

 वाही की  है  ;

 क्या  केरल
 सरका  थे  द  aq  में  फे  सरया  सैयद कार  कुछ  स्थायी  उपाय  करने  को

 कहा  है  ;  और

 (4) 4  यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  से से
 ऐसी  रिपोर्टे  प्राप्त  हुई  हैं  कि  निर्यात  में  कमी  होने  के  कारण  कार  उद्योग  को  क  fea  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  भर  परिणाम  स्वरूप  स्टॉक  इकट्ठा  हो  गया  है  जिससे कि  केरल  में  कार

 गारों  में  बेरोजगारी न्यून  रोजगार  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  हे  ।

 कार  उद्योग  में  विद्यमान  स्थिति  से  सरकार  पूर्णतया  अवगत है  तथा  देश  के  भीतर  और

 बाहर  कार  तथा  कार  उत्पादों  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  निरंतर  यथोचित  अम्युपाय  किए  जा  रहे
 her  इस  दिशा  में  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार  हैं  :  द  हि

 कब
 य  द  te

 (1)  सभी  राज्य  स  शासित  प्रदेशों से  साज  -  सज्जा के  लिए  कार
 वस्तुओं  का

 मुताबिक  उपयोग  करने
 का

 अनुरोध
 किया  गया

 दै  ।
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 |
 कम-से-कम wat  उत्पादों  को

 (2)  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  1  पर  विचार  करने  अनुरोध  किया
 दो  वर्षों के  लिए  बिक्री  कर  से  मुक्त

 गया  है  जिससे  कि  इनकी  बिक्री  बढ़ें  ।

 कयर  तथा  कार  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कार  बो  लि
 (3)  देश  में

 aaa  भाषाओं  में  समाचा  पत्रों  कौर  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  दिए  जा

 फोल्ड से  बांटे  जा
 रहे  कयर  उत्पादों  के  उपयोग  के  संबंध  में  जानकारी  देने  वाले

 ह
 रहे  हैं  और  चल  केन्द्रों  द्वारा  प्रचार/विक्री  की  जा  रही  है  ।

 बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  कयर  ars  देश  के  विभिन्‍न  भागों में  15  शो

 (4).  कार  उत्पादों  की

 रूम/बिक्री  केन्द्र  चला  रहा  है  तथा  wie  ही  और  अधिक  गधघिकृत  डीलर  नियुक्त
 = &

 करने  के  अला  वा  दो  भर  शो  रूम  खोलने  पर  भी  विचार  कर  र

 र  gaz  उत्पादों  की  निर्यात  सम्बन्धी  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए
 (5)  कय  भी

 निर्यात  संवर्धन  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  की  गई  है
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  एक

 के  अधिका
 जिसमें  उद्योग  मंत्रालय  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 कार  ale  के  अध्यक्ष  तथ  1  कार  भर  कार  उत्पादों  के  विनिर्मिताओं  एवं

 र
 निर्यातकों

 के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 या  att  न्यूजीलैंड  को  कार  वर  तुओं  के  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता

 (6).  आस्ट्रेलवी

 लमाने  के  |  लिए  एक  व्यापारिक  मंडल  ने  उन  देशों  का  दौरा  किया है  ।

 क्र  बाहर  विभिन्‍न  में  से  नियों  में  भाग  ले

 (7)  कार  बो  देश में  और  देश

 रहा

 a:  उन  देशों  से  जिनके  साथ  हमारे  द्विपक्षीय
 व्यापार

 करार
 (8)  विदेशों  से  विशेष

 अपना  व्यापार  ब  ea  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पड  सेंटर  ब्रसेल्स  ढारा  एक  gut  कार्यशालाਂ  का

 (9)  1982 में  इंडिया

 -  आयोजन  किया  गया  था  जिस  से  निर्यातकों  कौर  भाया तंक ों  को  कार  भौर  FAT

 तरह  समझने  में
 सहायता भ्  उत्पादों  के  निर्यात  से  सम्बन्धित  विषयों  को

 झक

 मिली  |

 कामगारों  को  बेहतर  मजदूरी  भो  of  रोजगार  दिलवाने  और  इस  उद्योग को  सुचारू  रूप

 हकारीकरण  करने  के  लिए  केन्द्र  हारा
 बनाने  के उहश्य  से  कार  उद्योग  का  स

 1982  से  प्रारंभ  की  गई  है  ।

 प्रायोजित  एक
 योजना

 लिए  केरल  सरकार
 ने

 निर्यात ८  |  1410  पर  माड़ा  राज  सहायता  देने  का  सुझाव

 निर्यात  बढ़ाने
 के

 जांच  की  गई है  गौर  प्यार  बोर्ड
 द्वारा  नकद  प्रतिभूति  के  लिए  एक

 दिया टे  डस  प्रस्ताव  की
 ो  सरकार  के  विचाराधीन है

 |

 a  तैयार  किया  गया  था

 वैकल्पिक  A स्त  ह क |
 न
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 केरल  सरकार  द्वारा  आंतरिक  बाजार  को  माँग  में  भाई  मन्दी  से  निपटने  के  लिए
 लिखित  सुझाव  दिए  गए  अर्थात

 (1)  केरल  स्टेट  कॉपरेटिव  कार  मार्किट  फेडेरेशन  की  शेयर  ae  पूंजी  में  केन्द्र  सरकार
 की  a

 (2)  सहकारी  संथानों  के  कार  और  कार  उत्पादों
 को  शत

 के  आतर  होने  वाली  बिक्री

 पर  छूट  +
 =

 2

 डरेशन  को  इसकी  मुल्य (3)  केरल  स्टेट
 क

 ओपरेटिव  कार  मार्किटिंग  फ  |  अस्थिरता  fafa

 में  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  राशि  के  50 oh  ब  क  ब  ate  |

 (4)  केन्द्र द्वारा  स्वीकृत  राज्य  सरकार  की  योजनाओं  पर  केरल  सरकार  द्वारा  वर्ष

 1978-79  व्यय  को  ग  राशि  की  प्रति  न

 इन  सुझावों पर  ज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  विस्तार  से  विचार-विमर्श  किया

 गया है  ।  उनसे  अनुरोध  रि किया  गया
 ं

 ै  कि  बे  रिवेंज  बैंक  ऑफ
 अब

 तथा  wat बो  से  परामर्श  करें  और  इस  सम्बन्ध  में
 हुई  बातचीत  के  अनुसार  प्रस्तावों  को

 नया  रूप दें  ।
 brie  =

 केर  ल  के  जंगलों  में  रहने  वाले  arfeanfal  का  कल्याण

 606,  श्री  एप  नीलालोहिथादसन  नाडार  क्या  गृह  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ्  M  =

 क्या  यह  सच
 | है  कि  केरल  सरकार  ने

 जंगलों
 में  रहने  aim  आदिवासियों के

 कल्याण  के  लिए  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  में  वन  1980  के  कारण  भाने
 वाली

 करिगावडों
 की  थी  र  केन्द्र  सरकार  कां  ध्यान  आकर्षित किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्ब  m1  ब्योरा  क्या  है  ;  भर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  निहार  रंजन  भास्कर  जी  श्रीमान्‌  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  बन  भूमि  के  222  हैक्टेयर में  वन  कटाई  के  लिये  दो
 न्य प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  थे  लेकि लकन  उचित  विचार  करने  के  बाद  उन्हें  अस्वीकृत  कर  दिया  ग्या  ।

 a
 एककों  का  कार्यकरण

 607,
 ait  जंगली  टाईटलर :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकारी  गंघराल  एककों  द्वारा  की  जा  रही  अनियमित  भारती  के

 परिणामस्वरूप  मूल्य
 अत्यघिक  बढ़  गए  हैं  जिससे  इसका  औद्योगिक  प्रयोग  अलाभप्रद  हो  गया  है  ;

 याग  स्वयं  संकट  में  चल  रहा  गंध राल  ए क्या  पेंट  एककों के  कारण  रुक  सा

 गया है  ;  भीर

 क्या  सरकार  ने  गंधराल  एककों  के  कार्यकरण  ale  इस  उत्पादन  के  मूल्य  के  सम्बन्ध
 मे  को  जा  हो  हेराफेरी  की  जांच  करने  को  कहा है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  नारायण  :  नहीं  ।  किन्तु

 उत्पादन में  गिरावट  भा  जाने  त  1  थोड़  से  नियति  के  कारण  उपलब्धता  कम  हो  जाने  की

 वजह  से  रोसिन  का  मलय  अगस्त  982  में  7.40  रुपए  प्रति  fro  ग्रा० से  बढ़कर
 8.80  रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०  हो  गया  is

 एक्स रंगरोगन  उत्पाद  ल  में  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं

 हुआ है  ।

 प्रश्न  हो
 नहीं  उठता

 तारापुर  संयंत्र  site)  के
 लिए  teeter

 द्वारा  परमाणु  ईंधन  की

 qe  प्लाई

 608.  थी  मोहम्मद  इसरार  श्रहमद :  कया 1
 प्रधान  मन्त्री  यह

 ह
 बताने  को  कृपा  करेंगी

 कया  यह  सच  है  कि  अमेरिका  द्वारा  तारापुर  परमाणु
 wine

 लिए  पहले  सप्लाई
 किया  गया

 परमाणु  ई
 त्न  तेजी  से  समाप्त  होता  जा  रहा  है

 क्या  अमेरिका/फ्रांस से  और  परमाणु ई  घन  प्राप्त ह
 होते

 को  बाजा  है  और

 यदि  तो  तारापुर  संयंत्र  को  भविष्य  में  चलाने  के
 लिए  क्या  योजना है

 ?

 प्रधान  मन्त्री  इंदिरा  हां  ।  |.  ड

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  समृद्ध  यूरेनियम  की  कोई  ate  खेप  मिलने  की  भाषा

 नहीं है  1  न्  2

 लान  नाल aS  हाल  ही  में  हुई  सहमति  के  तारापुर  परमाणु

 बिजलीघर  की  a  a  को  करने  का  दायित्व  सन्‌  1963  में

 भारत  कौर  अमरीका
 के  बीच  हुए  सहकार  करार  और  उस  करार  पर  आधारित

 सम्बन्धी  विभिन्‍न  करारों  की
 सीमा

 में  रहते  हुए  अमरीका  के  स्थान  पर  फ्रॉस  द्वारा

 8
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 ले  लिया  जायेगा  ।  भारत  और  फ्रांस  के  बीच  बातचीत  हुई  हैे  और  इस  विषय  पर  दोनों  सरकारें

 एक-दूसरे  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।

 अभी  इस  बारे  में  विवरण  देना  समयोचित  नहीं  रहेगा  कि  तारापुर  परमाणु

 घर  को  चलाने  के  लिए  भविष्य  की  योजना  क्या  होंगी  ।  भारत  सरकार  इस  बात

 का  पूरा-पूरा ध्यान  रखेगी
 कि

 gt 3  परमाणु  बिजलीघर  लगातार  चालू  रहे  ।

 क
 .  i  aaa  वार्ता

 a

 609.  श्री  टी०  एस०
 नेगी

 क्
 मिलती

 गोता
 मुखर्जी

 शी  जी०
 रे

 श्री  सनत  कुमार मंडल  :

 थ्री  सन्तोष म्  गोहन  देव

 श्री  बाल  कृष  — od |  रास  चन्द्र  वासनिक  * we

 श्री  रामजी  माई  मावली  :  क्या  गृह  मन्त्री ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच
 है  कि  असम  वार्ता  एक  बार  फिर  असफल  हो  गई  है

 )  यदि  तो  अभी  कौन से  मतभेदों  को  सुलझान  शेष  है  ;  att

 क्या  मामले  गम्भीरता  और  महत्व  को  देखते  हुए  सरकार
 का  लम्बे  समय  से

 लम्बित  पड़ी  इस  समस्या  का  न्यायसंगत  हल  ढूंढने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करने  का

 विचार  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  weal  निहार  रंजन  से  सरकार के
 संसद  में  विपक्ष  के  नेताओं  अखिल  असम  छात्र  संघ/अखिल  असम  संग्राम

 परिषद  की  संयुक्त  बैठक  में  अब  तक  विचार-विमर्श  अधुरा  रहा है  ।  मुख्य  मतभेद  1961-71

 की  अवधि के  दौरान  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भाए  व्यक्तियों  के  साथ  किए  जाने  वाले  व्यवहार

 के  सम्बन्ध में  है  ।  कोई  सन्तोषजनक  हल  set  के  लिए  प्रयास  जारी  हैं  तथा  आगे  विचार-विमर्श
 ह

 शीघ्र  ही  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ड
 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  उपकरणों  का  आयात

 610.  श्री  चित्त  बसु  :  कया  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  विशाखापत्तनम में  लगाए  जा  रहे  34  लाख  रुपये  के  इस्पात
 संयंत्र  के  पहले  के  चरण  के  हत

 अविगत  सारों
 का  जाति  किया  जा  रहा  है  जबकि  यह

 प्रमाणित  हो  चुका  है  कि  भारतीय gar
 कमी

 इस  कार्य  को  करने में  सक्षम  हैं  ;

 159
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  भारत  में  इसका  विज्ञापन  दिया  गया  है  और  सारे  विश्व सें  इसके  लिए  टेंडर

 मंगाए  गये  हैं
 और  मुख्य  आयात  कौर  निर्यात  नियोजक  की

 अनुमति ली  गई  है  ;  और

 ह  |  -
 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 उद्योग  तथा  इस्पात  शरीर  खान  मंत्री  ण  दत  नहीं  ।
 विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  द्वारा  उपस्करों  की  प्राप्ति के  लिए  अन्तिम  रूप  से  तैयार  किए

 गए  कार्यक्रम
 के  अ

 अनुसार
 केवल  31.5

 प्रतिशत  उपस्करों  के
 आयात  की  सम्भावना  शेष  68.5

 सी  ace प्रतिशत  उपस्कर  देश  से  ही  प्राप्त  किए किए  जाएगे

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
 &

 हा ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भारत  में  प्राप्त  विदेशी  घन

 611.
 थो  sere

 हुसेन :  क्या  गृह ड  लातों  यह  बताने  को  BAT  करेंगे  कि  :

 विदेश  sf  न

 (fafaaa aq glaré

 1)
 erfer ram,

 1976  के  अन्तर्गत  भारत
 में  वर्ष कितना

 विदेशी  धन
 देश-वार  प्राप्

 प्राय  सोत जर औै न  क

 उक्त  अधिनियम
 लागू  होने  के  पश्चात  यह  घन  fer  व्यक्तियों  और  संस्थानों  को

 प्राप्त  हुमा ;
 ~

 ag  किस  विशिष्ट
 काय  के  लिए  हुआ  ;

 > न  सम्बन्ध  में
 शिकायतें  मिली  हैं

 और क्या  इस  घन  के  दुरुपयोग

 =)  यदि  तो  इन  शिकायतों  का  स्वरूप  क्या  है  तथा  उन  व्यक्तियों  और  संस्थानों  के
 में  क्या  कार्यवाही कया हैं  जिनके  विरुद्ध  ये  शिकायतें  मिली  हैं  और  सरकार  ने  इस  समा

 =

 है ?

 विभिन्‍न  संगठनों  से
 गृह

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  थ्री  निहार  रंजन

 वरण
 के  अनुज

 76  और  1977  के  दौरान  182.35
 अंशदान की  ma

 रीड़  रपए  की  राशि  आप्त
 को  गई  थी  ।  दानदाता  देशों  के  नामों  की  सुची और  वर्ष  1976-77

 के  दीरान  उनके  द्वारा  क  nf  राशि  विवरण  में
 दी  गई  है

 ।  1978  के  दौरान  प्राप्त
 विदेशी

 CO
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 अंशदान के  कृत  आंकड़े  शीघ्र ही  उपलब्ध हो  जायेंगे  ।  1979  से  संबंघित  विवरणियां
 के  संगणीकरण का  हाथ  में  हे  ।  1980  और  1981  से  संबंघित  संगणीकरण  का  कार्य  बाद

 में  किया  जाएगा  ।

 प्रति  at  लगभग  5000  संघों/संगठनों  cal  प्यू  प्राप्त करने  के  बारे  में
 सूचना  प्त  होती  है  ।  उनके  नामों  की  सुची  भी  बहुत  बड़ी  होगी  ।  इसलिए  ऐसे  संघों/संगठनों
 की  सुची  प्रस्तुत  करना  Sasa  नहीं  होगा  ।

 )  मुख्य  प्रयोजन  लिए  विदेशी  वंश  प्र  या  गया  था  सांस्कृतिक
 धार्मिक  agar  सामाजिक  कार्यक्रम

 तथा  जी  हां  श्रीमान  ।  विदेशी  अंशदान के  seq  तेग  की  कुछ  शिकायतें हैं  ।
 इनकी  जांच की  जा  रही  है  ।  फिर  इस  अवस्था

 चस्पा
 भ  उन

 sa

 संस्थानों  के  नाम

 बताना  लोकहित में  नहीं
 होगा  जिनके  विरुद्ध  शिक  Tad  प्राप्त  हुई  हैं

 ho  स  ०  दान  दी  गई  राशि

 छोटे  दानदाता  474747979

 अलजी  रिया  9741

 मदन  179114

 4.  मफरगानिस्तान  6960

 भत्बानिया  1738

 भजंनटाईना  36323

 मास्टर  लिया  25586610

 भाटिया  12635642

 बहराइन  200338

 10  बंगलादेश  64844

 1]  बारबाडोस  45349

 12  बेल्जियम  27738738
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 13  ब्राजील  155980

 16064 14

 40801 15  बुल्गारिया

 16.  12058, कम्बोडिया

 17  कनाडा  58271223

 मध्य  मलिका  23150 18

 21848 19  चिली

 20  चीन  13275

 21  क्यूबा  62174

 चेकोस्लोवा  किया  88979 22

 67190 23.  दाकार

 24  डेनमार्क  4721591

 25  92137 दुबई

 26  पूर्वी  जमाने  2205

 27.  इथोपिया  1548  20

 फिनलैड  321110
 28

 17706784
 29.  फ्रांस

 30.  फिजी  26718

 3336
 31  यूनान

 32308
 32.  गुयाना

 2500
 33  कीनिया

 हालत
 56996530

 34,
 574291

 35.  हांगकांग

 1309
 हंगरी 36.

 q
 161531

 37
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 eee

 38  इरान  511589

 39  आयरलैंड  4518496

 40  इटली  150494957

 41
 जमैका  528047

 42  जापान
 915282

 43  कुवैत
 1605917

 44  केन्या  168099

 45.  को  रिया  1
 26197

 46.  लेबनान  591229

 47  लक्ष्मीगंज  88047

 48  मेडागास्कर
 30960

 49  मारीशस  98992

 50,  मलेशिया  204628

 a1  मंगोलिया  8757

 52  मुकेश  25117

 53  मेक्सिको
 751004

 34  नेपाल  89124

 55  न्यूज लेंड  7700356

 56  निजी  रिया  28713

 37  उत्तरी  वियतनाम  66352

 58  नावें
 11152435

 59  पनामा  21777

 60  पाकिस्तान  77636

 61  मिली  पास  1241167

 62  पोलैंड
 1700

 163



 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 e
 63.  3523

 64  waist  करे डी
 45565

 65,  सऊदी  गरब  5043187

 66  सिंगापुर  628513

 67.  सोमालिया  57028

 68.  दक्षिणी  अफ्रीका  598384

 69  स्पेन  24206527

 70  स्वीडन  25390159

 71  स्विटजरलैंड  60973839

 72  श्रीलंका  7035

 73  afar  48339

 74  थाईलेंड  376050

 175.0  तुर्की  104031

 76  तंजानिया  15704

 77.0  उगांडा  180583

 103824182 78  यूनाइटेड  किंगडम

 79.  य०  एस०  एस०  भार०  4535

 80  अमेरिका  285193677

 71070 81.  वेनजुएला

 82.  वेस्टइंडीज  338064

 83  पश्चिमी  जमनी  448657858

 84  संयुक्त  अरब  अमीरात  877222

 अन्य  देश  3784399

 —_————  ाधााा्ा
 1823502305 कुल  राशि

 eee  अल  ७
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 जिला  रांची  से  लोगों  का  अन्य  राज्यों  को  जाना

 612.-  श्री  एन०  Fo
 ज

 े  उ
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1977-78  से  बिहार  के  रांची  जिले के
 ह

 कितने  व्यक्ति

 भर  महिलाए ं)
 अन्य  राज्यों को  चले गये  हैं  ;

 भर उनके  जाने  के  मुख्य  कारण  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  जनवरी  से  1982  की  अवधि  में  रांची  जिले  के  2500

 ब्यक्ति  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  जैसे  दुरस्थ  राज्यों को  चले  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  निहार  र जन
 :  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं है  ।  a  ड

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं है  ।

 maa  में  विदेशियों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्राधिकरण का  चुनाव

 613.
 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  झल्लरी  :  कया  गह  मंत्रो

 लान

 की  कृपा  करेंगे कि

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  असम  मे ंविदेश  का  पता  लगाने  के  लिए

 प्राधिकरण  गठित  करने  और  मान  1983  से  पहले  चुनाव  कराने  का  है  मोर  व्यि  दि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन  भास्कर  और  1983

 नावों  को  सरलता  से  कराने  के  लिए  एक  सुझाव  जिस  पर  संयुक्त  बैठक  विचार  विभाग

 गया  नागरिकता  की  पात्रता  को  निर्धारित  करने  के  लिए  असम में  प्रत्येक  विधान  सभा

 चुनाव
 क्षत्र  में  एक  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  के  लिये  था  ।  f

 विदु  ऐसे
 प्राधिकरण

 ना  के  विचारणीय  विषयों  के  संबंध  में  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  था  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  में  अनुसूचित  जाति/झनुसचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के

 कोटे  में  कमी

 615,
 श्री  facts  चंद  :

 कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली
 नगर

 निगम में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जाति
 के  अधिकारियों  और

 दद् लब भव कमं चा रियों
 का  कोटा

 अभी
 तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  ;
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 यदि

 al, ar  तो  इस

 कमी  के

 कया  कारण
 हैं

 और
 Fe

 विभागों  में  किन
 पदों  में  यह

 कमो  बनी  हुई  है  ;  और

 (7)  इर  त्र  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 गृह  मन्त्रालय  म  राज्य  मन्त्री  पी०  :  से  )
 दिल्‍ली  नगर

 द्वारा इस  मंत्रालय  को  उपलब्ध  की  गई  सुचना  के  अनुसार  जहां  तक  उनके  सामान्य  विभाग  का

 संबंध  तथा  ह ॥  aT oY  में
 अनुसूचित

 जातियों  कौर

 दक

 जनजातियों  के

 लिए  भारतीय  सभी  रिक्तियां  पूरी  तरह  से  नहीं  भरी  गई  हैं  ।  198  82  के  मनत  में  स्थिति

 इस  प्रकार है

 पद  की  श्री  स्टर के
 a  >

 |  | अनुसार

 अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां
 ह  आ  2  क  अ नथ

 78  52

 25  36

 355  914

 157  202

 615
 1204 ca  *~  मानन  मां

 tag  कौर  घਂ  में  अधिकाँश  रूप  से  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित पदों

 में  कमो  है  जिनके  लिए  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  इन  श्रेणियों  में  अनुसूचित
 iri उम्मीदवारों  के  बारे  में  कमी  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  अंता  प्राप्त  उ

 की  अनुपलब्धता  के  कारण  है  ।  कुछ  श्रेणियों  की  भर्ती  संघ  लोक  सेवा  माधो  तथा  कर्मचारी
 चयन  माया  द्वारा  की  जाती  है  ।  पदोन्नति  के  पदों  में  कोटा  तथा  बकाया  रिक्तियों  को  भरने का

 हर  प्रयास  किया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति
 के  लिए  आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  विशेष  भक्तों  अभियान  चलाने  पर  विचार  करने

 सलाह  दो  गई  है  ।

 राष्टोय  ध्वन  कौर  संप्रतीक  का  अनादर  करने  के  बारे  में  कानन

 616.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित १  क्या  गृह  मन्त्रों यह यह  बताने  को
 करेंगे  कि

 :.

 को  क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  sag ९ चच्चा  और  घाम ?  हूर  का  अनादर  करने  के  मामलों  की

 संख्या में  हो  रही  वृद्धि की  जाना  दी  जो  कभी-कभी
 अज्ञान  कारण  हो

 नाता
 और

 था  जाता  है  ;

 ager  or  संहिता

 की
 बोर

 sa
 करके

 कि
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 (@)  कया  सरकार  को  इस  बात  की
 जानकारों  देश  afaatfrat wqarat &

 को  भी  संहिता और

 सीक
 बौर  नाम  का  प्रयोग  उपबन्धों की  जानकारी  नहीं  है  ;

 _
 क्या  स  रकार  का  विचार  इस  योजना

 के  लिए  एक  qa  कानून  बनाने  का

 है  ;  और  ड

 यदि  तो  जनता  की  जानकारी  के  लिए  सार्वजनिक  संचार  समाचार
 पत्र  अथवा  योजनाबद्ध  प्रचार  के  माध्यम  से  इस  बारे  में  लोगों  तथा  अधिकारियों  को  शिक्षित  करने
 के  लिए  क्या  अन्य  योजना  बनाई  गई  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रजनी  :  से  (  राष्ट्रीय ध्वज
 के  अनादर  की  सूचनाएं  जसे  ही  विभिन्‍न  क्षत्रों  से  प्राप्त  होती हैं  तो  eh जांच  पड़ताल  की

 जती  हैं  और  राष्ट्रोय  गौरव  अपमान  निवारक  अधिनियम  1971  के  उपबन्धों  के  अधीन  कार्यवाही
 की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  की  पू्व॑अनमति  के  बिना  किसी  पेशा

 अथवा  व्यवसाय  अथवा  किसी  पेटेंट  का  नाम  में  अथवा  किसी  व्यापारिक  चिन्ह  अथवा  डिजाइन
 के  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीय  ध्वज  का  प्रयोग  करना  अथवा  उसकी  अथवा  राष्टीय  सं प्रतीक  की

 कोई  नकल  करना  संप्रतीक  और  नाम  प्रयोग  अधिनियम  1950
 के  aga  अपराध है  ।

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ध्वज  के  सूचित  प्रयोग  और  उसे  फहर राने  तथा  राष्ट्रीय

 WAT ह  ह सं प्रतीक के  उचित  प्रयोग  के  लिए  भी  अनुदेश  जारी  किए  हैं  ।  इन  agent  का  व्यापक  प्रचार

 किया गया  है  ।  1...

 एच०  एस०  टी०  द्वारा  प्यार योजित  घड़ियों के  पुर्जे  जोड़न ेव
 ले  एककों की  स्थापना

 617.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  -  की  कृपा  करेंगे  कि

 30 दिनांक  1982  को  एच०  एम०  टी०  से  सहायता  प्राप्त  घड़ियों
 "

 पुर्जे

 जोड़ने  वाले  एककों  की  संख्या  क्या  थी  भौर  ये  कहां-कहां  स्थित  हैं  ;

 क
 एच०  एम०  टी०  ने  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  तकनीशियनों  को  प्रशिक्षित  करने

 fa
 हेतु  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने  तथा  घड़ी  के  पुर्जों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  की

 z0>

 स्थापन  करने  उन्हे
 सहायता  देने  की  योजना  चलाई  है  तथा  Sam  1  ब्यौरा

 है  ;  गोर

 बोसा तो  aq  FOL  14708 ag  1982,  1983  और  1984  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों में
 ऐसे  कितने  एककों  की  स्थापना  की  जाएगी  और  किन-किन  स्थानों  पर  की  जाएगी  ?
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 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  एच०  एम०  zo

 से  सहायता  प्राप्त  घड़ियों  के  द  जोड़ने  वाले  एकक  विभिन्‍न
 राज्यों  में  स्थित  हैं  जैसा  कि  नीचे

 दिया गया  है

 क्रमांक  स्थापना  स्थल
 ae co  OE

 1  गोवा  मापुटो

 2  केरल  कासरगोड

 मध्य  प्रदेश  बाल

 महाराष्ट्र  कोल्हापुर

 मेघालय  शिलांग

 उड़ीसा  खुद

 पजाब  मोहाली

 8  राजस्थान  मज़ार

 9  सिक्किम  गंगटोक

 10  तमिलनाडु  ऊटी

 11  उत्तर  प्रदेश  वाली

 12  प०  बगाल  दार्जिलिंग

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  में  पुलों  wh  सावंजनिक  स्थानों को  खराब  करना

 18.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्रो  यह  ब  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर
 कया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  वैवाहिक  शिक्षण  संस्थान  सैक्स  अस्पताल

 भारी  चलाने  वालें  व्य  fea  सड़कों  पुलों  और  अन्य  सौंपनी न
 हं
 धानों पर  अपने  विज्ञापन  लगा

 कर
 लगातार

 उन्हें
 गन्दा

 करते
 रहते

 यदि  af,  तो  कया
 उ
 उनके  रा  किया

 ना  रहा  यह  काम  बंडगाूतों  है  ;  ak
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 यदि  तो  |  नने  सहित  दंड  देने के  लिए  सरकार  का  क्या

 नाठ  का  विचार है
 ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेकटसुब्बय्या )  (*)  से  दिल्ला  नगर
 निगम/नई  दिल्‍ली  नगरपालिका ने  सूचित  किया  है  कि  वैवाहिक  एजेंसियों  चलाने  वाले

 काम  वासना  प्रशिक्षण  कक्षाओं  आदि  द्वारा  सड़क  भर  पलों  सहित  ata-

 जनिक  स्थानों  को  विरूपित  करने  के  खतरे  से  अवगत  है  ।  ये  काय  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम

 1957  के  उपबन्धों  भर  पंजाब  नगर  पालिका  अधिनियम  1911  जैसा  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  पर
 लाग  के  भन्तगंत  अपराध  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  दिल्‍ली  नगर  पालिका  इन  इश्तहारों  को

 हटाने  और  इन  विज्ञापनों  को  विस्तृत  करने  के  लिए  अपने  कर्मचारियों  को  तैनात  करता  है  ।

 अपराधियों  पर  मुकदमा  भी  चलाया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  वह  1981-82  के  दौरान

 334  मुकदमे  चलाए  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  अर्थात  1.4.82  से  31,7.82  तक  480  मुकदमे  चलाए

 a1
 दस

 समय  ऐसे  अपराधियों  को  बंदी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  वि
 चारा धीन

 नहीं  है  ।

 .
 पंचकइयाँ  रोड  नई  दिल्‍ली  में  भाग  लग  ना

 619  श्री  र  नन्दन  लाल  भाटिया  |
 डा०  Vo  Ao  लाजमि

 थ्रो  द तेल  राम  सारण :

 ait  रशीद  मसुद  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 नवम्बर (x)  कया  19
 सि  1982

 को  पंचकुइया  नई  दिल्‍ली  में  फर्नीचर  की  दुकानों

 में  भीषण  भाग  लगी  थी  ;
 ्

 यदि  तो  इससे  संपत्ति  की  अनुमानतः  mat  क्षति  हुई  ।

 क्या  भाग  लगने  के  कारण  के  बारे  में  कोई  जां  पड़ताल की  गई  है  ;  यदि  तो

 इसका  क्या  परिणाम  रहा

 होने  से  रोकने के  लिए  क्या भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  को

 चारात्मक  उपाय  किये  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ;  भोर

 अग्निशमन  और  जल  सेवायें  कहाँ  तक  कम  पाई  गायत्री  ?

 गह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  पी०  वेंकट  )  जी  हो  घी मन

 ।

 से  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  के  प्रशासक  ने  जाँच का  आदेश  दिया  है  |  जांच

 मेजर  जनरल  हरि  सिंघल
 भूतपूर्व  महानि

 जक

 ee
 ,  सिविल  भारत  सरकार  द्वारा

 की  जाएगी  जिसके  विचारणीय  विषय  निम्  लिखित  है  oa ae , — y
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 Se  जा  a  ae

 (1)  arr  लगने  के  कारणों का  पता  लगाना ॥

 (2)  क्षति की  सीमा  ।

 स्थिति से  निपटने के (६)  लिए  प्रबंधों  को  और
 ्

 त्ति को (4).  इस  प्रकार  क ॑ही  घटनाओं की  स्तर
 ठीं  रोकने  के  उद्देश्य  से  निवारक  उपाय

 सुझाना ।

 जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  ह  डी  गई  है  और  दिल्‍ली
 :

 न  इसकी  जांच  कर
 रहा

 सोवियत  रूस  द्वारा  कोल  स्तर
 पाईपलाइन

 प्रोद्योगिकी  की  पेशकश

 620.  श्री  एच०  ए एन०  तन्जेब  गौडा :  क्या  योजना  मंत्री  य  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 क्या  सोवियत त  रूस  ने  भारत  को  कोल  स्तर

 er
 see

 देने  की
 कश

 की

 यदि  प्रौद्योगिकी  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  >

 क्या इस  प्रोद्योगिकी  की  व्य वहा यंता का  भष्ययन  कर  लिया  गया है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  और  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 योजन  मंत्री  एस०  ato  नही ं।

 से  (*)  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते ।  2

 राध  क  रक्षित  निधि

 621  श्री  रवींद्र  वर्मा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 x
 क्या  सरकार  एक  सां  क्  आधुनिकीकरण  आरक्षित  निधिਂ  स्थापित  करने  का

 विचार कर  रही

 यदि  ZT @ly  तो  इसमें  कितनी  धनराशि  की  व्यक्त मि  और  ये
 निधि  किन

 उद्योगों
 को

 आधुनिक  क
 रण  के  लिए  धनराशि  उपल  a

 क
 बौर

 इसका  संचालन
 कब

 तक  हो  जाने  को  संभावना
 है

 '  उद्योग  तथा  इस्पात
 giz  र

 खान  मन्त्री  (att  नारायण
 दत्त  fara)  :  जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
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 विशाखापत्तनम  एल्यूमिना  संयंत्र

 22
 श्री

 रवीन्द्र  वर्मा :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 प्रस्तावित
 विशाखापत्तनम  एल लय  मिना  संयंत्र  की  नवीनतम  स्थिति

 कता  है
 जो

 कई

 वर्षो  से  बिना  के  पड़  ह ध्  cd

 क्या य  हू  सच  है  कि  सोवियत  संघ  इस  परियोजना  के  लिए  वित्त  प्रदान  करने  को

 तैयार  नहीं
 है  ;  बौर

 ल्  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  दिनाई

 की  हुद  करने  के  लिए
 क्या

 कदम  ए  हैं ?  झक  a  :  +  a

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  में  राज्य  मन्त्र

 ध्र्म  प्रदेश  में  एक  एल्यूमिना  संयंत्र  की से
 अ

 स्थापना  पर  अब  कुछ  समय

 पहले  सोवियत  प्राधिकारियों  के  साथ  विचार-विमश  किया  गया  है  ।  प्रस्ताव

 me

 बातें इस
 प्रकार  हैं

 (1)
 सोवियत  रूस  द्वारा  वस्तुतः  रुपया  लागत  सहित  समूची  पू  जी

 |
 लागत  की  वित्त

 |  ड  2 व्यवस्था  AT  एक  व्यापक  पैकेज  की  रूपरेखा  तलवार  कर  लेना  और

 (2)  उत्पादित  होने  वाले  एल्यूमिना  के  समुचे  या  पर्याप्त  अश  की  सोवियत  रूस  द्वारा
 दीघंकालीन  अधार  पर  खरीद  |

 गाधी  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  अ्रंतगंत  सरकारी  सोवियत  भारतीय  आयोग  के
 भालौहू  घात-कम  संबंधी  कार्यकारी  दल  की  चौथी  बैठक  में  उक्त  आयोग  को

 982  में  मास्को  में  हुई  सातवीं  बैठक  में  इस  परियोजना पर  चर्चा  हुई  थी  ।  सोवियत  रूस  के

 पूर्व  प्रस्तावों  का  अध्ययन  करने  के  भारतीय  पक्ष  ने  सोवियत  पक्ष  को  परियोजना  के
 यन  पर  नए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जिनमें  सोवियत  रूस  को  दीघंकालीन  भ्राता  पर  बाक्साइट

 गर  एल्यूमिना  के  व्यापक  परियोजना  रिपोर्टें  तैयार  बाक्साइट  और  एल्यूमिना
 मूल्य

 लय
 नील
 I

 तथा  पूजी  निवेश  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  के  प्रस्ताव  शामिल  इन  प्रस्तावों  पर

 है|  ।। सोवियत  संगठनों  द्वारा  विचार  कर  लेने  के  बाद  इस  विषय  में  दोनों  पक्षों  के  बीच
 लाने

 Wiis fanart  किया  जाएगा  ॥

 राज्य  योजनाश्रों  का  परीक्षण
 ह

 623.  श्री
 दौलत  राम  सारण  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  विभिन्‍न  राज्य-पोपाओं  के  पुनरीक्षण  का  काम  शुरू  कियां

 गौर
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 यदि
 फ

 क  का
 निलसर

 रहे  ?

 योजना  मन्त्री  एस०बी०  :  कौर  योजना  आयोग  विधिक
 योजना  पर  विचार-विमर्श  के  समय  |  |  रूप  से  राज्यों  की  योजनाओं के  निष्पादन  की

 समीक्षा  करता  ।  राज्यों  द्वारा  ag  1983-84  की  वार्षिक  योजना  तैयार  करने का  काम  शुरू
 कर  दिया  गया  |  1983-84  की  वार्षिक  योजना  पर  विचार-विमश

 1982
 के  महीने

 em
 पी  ०डब्ल्यू०  कार  योजना  संख्या  219  के  अन्तर्गत  श्रावासीय-इकाइयों  को  लागत

 eae,
 श्री  भाऊ  साहिब  थोराट  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fa:

 संख्या क्यो  सरकार  का  विचार  पी  डब्ल्यू आर  योजन  1  स  ह  219  अन्तर्गत  पिछड़ा
 ai  आवास-समिति  की  प्रत्येक  आवासीय-इंकाई  की  अधिकतम  अनुमानित  लागत  की  अधिकतम
 सीमा  में  परिवर्तन  करने  का  और  ड

 faa  नी  ‘ag  अधिकतम  सीमाਂ  रखने  का
 विचार  किया

 गया

 गह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  और  गृह  मंत्रालय

 में  कोई  va
 गालीचों

 अथवा  इसके  लिए  कोई
 प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 साम्प्रदायिक
 >

 625.  थी  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  हि  ्
 ए  श्री  भोगेन्द्र

 it  एम  चन्द्रदोख र  मूर्ति  :

 थीम  हम्माद  श्रासरार  :

 श्री  राम  fag  यादव  :  कया  गह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 *

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  पिछले  एक
 sie  लाम्प्रदाधिक

 दगे  हुए  और

 केयू  लगाया  गया

 इन  दंगों  में  हुई  जान  तथा  माल  की  हानि  का  ब्यौरा  कया  और

 कला  दगा

 को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ?

 2  {  sl
 गह  be  राज्य  मन्त्री  (at  त  —|  सोर  1.10.198 1]

 को  अवधि के  दौरान  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  राज्यवार  ब्यौरे  और  इनमें  मारे से  31.7.

 गए  व्यक्तियों  का  एक  विवरण संलग्न  है  ;  शेष  दो  महीनों  अर्थात
 लगत

 और  सितम्बर  1982

 ' 72 ~
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 a  Poa

 के  लिए  यह  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  और  क्य  लगाने
 at

 साथ  यह  सभा पटल  पर  रख  जाएगी  |

 आसूचना  तंत्र  को  सशक्त
 resyen fires  दंगों को  नियंत्रित करने  के  लिए

 ही
 प्रशासकीय  कारवाई  कौर  साम्प्रदायिक  सौहादँता  बनाए  रखने  के  विषय में  राज्य  सरकारों  को
 ||  मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  बर  समय-समय  पर

 नहें दोहराया जाता  है  ।  राज्य
 सरकारों  को  जब  कभी  भी  आवश्यकता  होती  है  केन्द्र  सरकार  RI

 a
 बलों  की  सहायता

 दि

 विवरण
 oe

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1.10.1981  सें  मारे  गए  व्यक्तियों

 का  नाम  31.7.198 2  तक  हुई  की  संख्या

 साम्प्रदायिक  दंगों  की  सं०

 =

 मार  प्रदेश  24

 असम  15

 विहार  33  37

 दिल्ली

 50 गुजरात  17

 हरियाणा

 जम्मू  और
 sai

 कर्नाटक  32

 केरल

 मध्य  प्रदेश  22

 महाराष्ट्र  45

 उड़ीसा
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 राजस्थान  18  eoe

 15  11 तामिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  28  17

 पश्चिम  बंगाल  25

 शेष  राज्यों  atte  संघ
 शासित  क्षत्र  प्रशासनों  के  सम्बन्ध  में  सुचना

 शुन्य है  ।  ,
 >

 लए ( ध्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  20-  सुत्रीय  ट  प्त  के  झधघोीन  आवंटन

 626
 श्री  भाऊ

 थोरट ।  कया  गह  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि

 ene ee,
 दौरान  gy!  i  गौर  अनुसूचित द

 हड

 क  जाएँ  तक  योजना के
 जातियों  के  लए  20  सुनील  कार्यक्रम  के  एक त त्वरित  कार्यक्रम  हेतु  कुल

 कितनी

 राशि
 उपलब्ध |

 त  धनराशि  में  से  प्रमुख  उत्पा  निर्माण-कार्यों  के
 लिए

 कितनी  धनराशि उपयु  कत

 fatter  को की  गई  है  ;  ड

 क्
 अनुसूचित  जाति  जनजाति  के

 लिए
 परिवार-प्र  घान  तथा  afeaterat-

 तैं
 प्र  दोनों  प्रकार  कौन-सी  योजनाएं  ्  जिन  के  लिए  उपयुक्त  धनराशियों  का

 योग  किया  जाना है
 ?

 से  नये
 ये  20  सुत्र गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 कार्यक्रम  के  सूत्र  7  wale  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  स्वरित >  mau aaa  क

 लिए  परिव्यय  जनजातीय  उप-योजनामों  कौर  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कम्पोनेंट

 नामों  के  साथ-साथ  तय  किए  जाते  हैं  जनजातीय  3q-MAATAT  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  a

 विशेष  कम्पोनेंट  योजना  इन  वर्गों  के  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  योग  है  अनुसूचित  जातियों  -  के

 लिए  जनजातीय  विशेष  कम्पोनेंट  योजनाएं  जो  उनकी  सम्बन्धित  राज्य  योजना  से
 जता हम  || लाभों  मौर  परिव्ययों  को  निर्धारित  करके  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  जाती  है  में  सभी

 as क्ष  त्रों  विभागों  की  योजनाएं  शामिल  हैं  जो  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अनुसूचित  जातियो ंसे graze
 प् द कि दे... | र  प्रत्येक  राज्य  संघ  शासित  क्षत्र  की  जनजातीय  उप-योजना  तथा

 विशेष  कम्पोनेंट

 योजना
 में

 बड़ी
 सं  सख्या  में  योजनाएं  सम्मिलित  है  जिनमें  से  कुछ  परिवा  Wy  हूँ

 प 174



 लिखित  उत्तर 14  मानवीय  1904  (a=) )
 क

 गौर  कुछ  ही  है
 ।  योजनाओं  के  ब्यौरे  प्रत्येक  राज्य  को  उपयोजन  कौर  विशेष

 कम्पोनेंट  योजना  दस्तावेजों  में  उपलब्ध  है  ।  1982-83  के  लिए  राज्यों  संघ  शादी  झोंके के

 जाति  उप  योजनाओं  att  विशेष  कम्पोनेंट  योजनाओं  के  लिए  कुल  0  करोड़  रुपये

 मौर  692  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्यों  की  जनजाति  उप  योजनाओं  भोर

 विशेष  कम्पोनेंट  योजनाओं  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  क्रमशः  95  करोड़  पये  भर 12

 करोड़  रुपये  बनती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍न  केन्द्रों  द्वारा  प्रायोजित  योजना मों  के  अंतगर्त

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  चलायी  जा  रही  1982-83  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  लिए  50

 करोड़ रुपये  का  परिव्यय  है  ।

 त्रिपुरा  के  उग्रवादियों  द्वारा  गव नें मेंट  श्राफ  पीपल  का  गठन
 थि  ह

 प्री  दौलत  राम  सारण : 627. %
 att  रसीद  मसूद

 श्री  त्रिलोक  चन्द्र  :  क्या  गह  मंत्री  ra
 बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  त्रिपुरा  के

 ae
 द्वारा

 एमएनएस  की  तरह
 माफ

 प क
 का  गठन  किए  जाने  की  जानकारी  है  ;

 (a)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रति  याह

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  गौर  सरकार  को

 इस  भाग्य  ह
 सामाचार

 at  जानकारी  है  ।  इनकी  राज्य  सरकार  से  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 निवासी  कल्याण  एसोसिएशन  की  प्रबन्ध  समिति  का  चन

 628,  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  निवासी  कल्याण  ऐसोसियेशनों  को  गृह  मंत्रालय से  अनुदान
 मिलता  है  उनकी  प्रबन्ध  समिति  के  पदाधिकारियों  और  सदस्यों  का  चुनाव  सितम्बर के  अन्त  तक

 पौर हो  जाना  चाहिए  था  जिसके  बाद  वर्तमान  कार्यरत  निकाय  निष्प्रभावी  हो  जायेंगें
 ee

 यदि  तो  उन  ऐसोसियेशनों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  चुनाव  नहीं  हो  पाया  और
 क्या वे  निष्प्रभावी  हो  गए  हैं  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  निहार  रंजन

 :  तथा  )  हाँ  ।  च

 चुनाव  कराने  की  अन्तिम  तारीख  30  1982  को  गुजरे  केव
 ध््क्य््ग

 hor  की

 से  दिन  ही  हुए  ह अर  चुनाव  कराये  जाने  से  aa fi  qj

 ae
 ग  कुछ  सप्ताहों  में

 प्राप्त
 जिन  एसोसिएशनों  ने  उ  क |  ह

 बग
 इसलिए

 सेपहले चुनाव नहीं
 कराये  करना अति शीघ्रता  करना  क
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 राज्यों  द्वारा  जेलों  में  मारे  गए  लोगों  की  पोस्ट  रिपो  दे  को  सप्लाई

 ः  629.  adi-crmava:  Sine  साहसी  :  गमा  गुद
 ह

 मंत्री at  यह  बताने ने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 gf gf  द्वारा  मामूली  आरोपों  पर  पकड़  गये  निर्दोष  व्यक्तियों  की  यातना  और

 पिटाई  द्वारा  जेल  ate  पुलिस  की  हिरासत  में  होने  वाली  हत्याओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 कया  कदम  उठाए  हैं  क्योंकि  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  घटनायें  अबाध  रूप  से  और  उत्तरोत्तर ननि द
 बढ़ती  जा  रही  हैं  और

 क्या  इस  प्रकार  से  मरे  व्यक्तियों  के  संबंधियों  द्वारा  बिना  मांगें  ही  बिना  किसी
 अपवाद  के  नियमानुसार  उनकी  पोस्ट  aren  रिपोर्ट  उन्हें  देने के  बारे में  राज्य  सरकारों को
 अनुदेश  जारी  किए  जायेंगे  ताकि  वे  इस  मामले  में  और  भागे  कार्यवाही  कर  सकें  और  उनके

 परिवारों  को  पर्याप्त  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  हो  सके  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  rat  निहार  रंजन  कौर  1980-1981

 गौर  1982  पुलिस  कौर  जेल  हिरासत  विचारणाधीन  कैदियों  की  मृत्यु  के  विषय

 मे  उपलब्ध  सुचना  में  यातना  और  पिटाई  के  कारण  होने  मौतों  के  मामलों  में  वृद्धि  दिखाई

 नहीं  देती  है  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1973  भोर  जेल  मेनुअल ों  में  हिरासत  में  हुई  मौतों  कं

 करने  के  लिए  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  है  ।  जहाँ  व्यवहारिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  की  जाने  वाली

 जांच  के  दौरान  मृतक  के  रिश्तेदार  को  उपस्थित  रहने  की  अनुमति  भी  दी  जाती  है  ।  मजिस्ट्रेट

 को  इस  जाँच  करने  में  वे  सभी  शक्तियां  प्राप्त  होती हैं  जो  उसे  किसी  अपराध  की  जांच  करने  में

 प्राप्त  होती  पात्र  मामलों  में  सरकार  मृतक  के  परिवार  को  सहानुभूति  के  आधार  पर  राहत

 देने  पर  भी  विचार  करती है  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  समय  समय  पर  यह  सुनि
 उचित  करने  के  लिए  मार्ग  दर्शी  निदेश  जारी  किए  हैं  कि  पुलिस  बल  मानवीय  ढंग  से

 व्यवहार
 कर  ताकि  विधि  व्यवस्था  बनाई  रखी  जा  सके  और  यह  कि  पुलिस  ज्यादतियों  के  तथाकथित
 मामलों  को  गम्भीरता  से  लिया  जाए  ale  इनसे  सख्ती  से  निपटा  जाय  ।  पुलिस  के  विरुद्ध द  विशिष्ट
 शिकायतों  की  तत्परता  से  जाँच  की  जाती  है  गौर  जहाँ  जांच  करने  पर  पुलिस  क्यारियों  को

 हिरासत  में  मृत्यु  के  लिए  जिम्मेवार  पाया  जाता
 ऐसे

 प्रत्येक  मामले  में  कानून  के  अंतगर्त
 क्त  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 निलम्बित  कर्मचारियों  को  निर्वाह  भत्ते  का  भुगतान  न  करना

 630.  थ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्वाह  मत्त  पर  अदायगी के  संबंध  में  गृह
 मंत्रालय

 के  कार्यालय
 ज्ञापन  संख्या

 नगाए  दिनांक 6  अक्तूबर  1976  के  अन्तर्गत  गृह  मंत्रालय
 द्वारा  जारी  किए  अनुदेशों का  भारत  सरकार  के  मशीन ्  भागों  द्वारा  पालन
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 नहीं  किया  रहा  है  और  निलम्बित  कर्मचारियों  को
 मालिक  कठिनाई

 sis  arena  मुसीबतों
 a.  ate Br का  सामना  करना  पड़ता

 ने  में  मसा  eee
 दे  सह

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया |  झर  भुगतान

 कारण  हैं  तथा  जारी  किये  गये  अनुदेशों के के  कार्यान्वयन  को  पड़ताल  करने  के  लिए  का
 रदन

 हा

 ag  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धी  पो०  बेंकटसुव्बयया )  तथा  भारत
 के  सभी  मंत्रालयों  fi कार्यालयों से  यह  भ्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित

 करें  कि —
 इन  अनुदेशों  का  कड़ाई  से  अनुपालन  किया  जाता है  ।  भुगतान  करने  में  असाधारण  देर

 इस  सम्बन्ध  में  जारी  किए  अनुदेशों  का  कार्यान्वयन  न  किए  जाने  सम्बन्धित  oo  ens

 ae
 कार्मिक

 और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  पास
 उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि

 म
 े  लय  भागों से  ऐसी  सुचना  एकत्रित  नहीं  की  जाती  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  द्वारा  छुट्टी  रियायत  यात्रा  शर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  Att

 सुविचारों  का  दुरुपयोग  तथा  जीत  की  गई  चल  सम्पत्ति  का  छिपाया  जाना

 631  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  छुट्टी  रियायत  यात्रा  और  माता-पिता  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाओं  का  गलत  ढंग  से  उपयोग  किया

 जाना  गौर
 अजित

 की  गई  ea
 सोम

 Fa  का  छिपाना  दंडनीय  अपराध  है  ;
 अ

 कया
 विभाग  द्वारा  उक्त  आरोपों  की की  ara ८  दे  द  झट ना  जा  रही  हो

 ढो
 तब . Reza  सिविल

 सेवा  नियम  की  1965  के  नियम  [0  के  अधीन  कर्मचारी  को  निलम्बित  करना

 अनिवार्य
 तो  इस  विषय  पर  क्या  areT  रैं  भौर  क्या  उनकी  प्रतियां  सभा  पटल  पर (7)  यदि  ठ

 रखी
 ही

 नांगी  और

 कया  मंत्रालय/विभाग/अधिकारी  उनका
 नियमानुसार

 पालन  कर  रहे

 ्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्पा )  :  सरकारी  कम्

 किए गए  ताक़त  सम्बन्धी  ऐसे  कार्यों  पर  सामान्यतया  केन्द्रीय  सिविल सेवा  हि
 i 964  के  उपबन्ध  लाग  होते  हैं  और  सम्बन्धित  कर्मचारियों  पर  केन्द्र  य

 सिविल
 सेवा

 नियन्त्रण तथा  नियम  1965  के  अधीन  अनुशासनिक  कार्रवाई  भी  की  जा  सकती  है

 छल  तथा  दु विनियोग  से  सम्बन्धित  मामले  भारतीय  दंड  सही
 संहिता

 प्रक्रिया  संहिता

 के  संगत  उपबंधों
 के

 क्ष  मताधिकार
 के

 अधी  ara
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 यह  ऐसे  मामलों नों  के  a  यों  तथा  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करेगा  कि  किसी  ब्यक्ति  को

 क  t  ण  नियंत्रण अपील केन्द्रीय  सिविल  सेवा (ant  1965 के  नियम
 10  के  अधीन उसाना

 miele
 रखा  जाना  है  ।

 न
 इस  विषय  के  आदेश  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  दाद  तथा  केन्द्रीय

 सिविल  सेवा  नियंत्रण  तथा  1965  के  नवीनतम  संस्करण  में  दिए  गए  हैं

 जो
 समूह  लय  प्रकाशन हू ंहैं

 और  इन्हें  आवश्यकता  पड़ने  पर  सदा  संद  के  लिए  देखा  जा  सकता

 (=)  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों।विभागों  से  यह  आशा  की
 haga

 है  कि  वे  संगत

 नियमों
 का  और  allan  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  समय  समय मय  पर  जारी  किए  गए

 स्थायी  मादेशों/अनुदेशों  का  अनुपालन  करें  ।

 छात्लाश्रों  से  छड़ाखानी  के  बारे  में  लेडी  श्रीराम  कालेज  के  fe  ं  द्वारा  शिकायत

 632,  श्री  कार  पी०  यादव  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे कि  :

 7)  व |  जापा  यह  सच  है  कि  लेडी  श्रीराम  कालेज  के  प्राधिकारियों और  छात्राओं  ने  दिल्‍ली

 परिवहन  निगम की  बसों  तथा  कालेज  के  गेट  पर  छात्रों  के  एक समूह  द्वारा  छात्राओं  से  छेड़खानी

 किए

 जाने  के  बारे  में  शिकायत  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  पुलिस  तथा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के
 प्राधिकारियों

 द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  जा रही  है  ?

 5)  लेडी  श्री  राम
 कालेज

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  पी०  :

 मे  लेडी  श्रीराम  कालेज  के  सामने  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बस  ध  पर
 ieee

 को  महिलाओं  से
 i

 | ताह
 करत

 की  एक  घटना  के  बारे  में  एक  शिकायत  भेजी है

 हब  22.9.82  को  थाना  लाजपत  नगर  में  भ

 दा
 बवादा  दी  घारा  354 के  अधीन

 एक  मामला  दर्जे  किया  गया है  और  जाँच  पड़ताल  की ज  रही  है  a

 कालेज  के  सामने  बर्दी  में  और  सादे  कपड़ों  में  पु  कर्मचारी  तैनात  कर  दिये  गये  हैं
 कालेज  से  चलने  वाली  दिल्लो  परिवहन  निगम  की  महि  ता  स्पेशल  बसों  का  संरक्षण  पुलिस

 द्वारा  किया  जाता है  \

 ः  क  प्
 विभिन्न  वाहनों

 हो re _.
 !

 633.  थी
 मोतीभाई  शार

 ०
 teat  :  क्या

 उद्योग
 मंत्री

 यह डु  गरदा  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  die  ट्रकों  मौर  —  ट्रैक्टरों  कारों
 स्कूटरों  आदि  के  वर्ष-वार  मुल्य  क्या  थे  ;
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ट्र  कारों  और  स्कूटरों  के  टायरों  के  वह-वार

 मुल्य  क्या  थे  ;

 कीमतों  को  कने  a  गए  है  ;
 और

 (x)  we  arsTat  के  लिये  कास  में  लावे  जाने  वाले  क़षि  उपकरणों  लेे
 तेल

 ga,
 बिजली  की  मोटरें  आदि  की  तुलना  में

 इनकी  कीमतों
 में

 कहां  तक  वृद्धि  हुई  है  ?

 +
 विवरण  संलग्न  है  ।  नारायण  दत्त  तिवारी

 )  :  तथा  एक

 सरकार  नने  लिम  तारों  को  म  ल  पन्त  रखने  की  आवश्यकता पर  जोर
 या  हु

 असमान  वस्तुओं
 के  हाम  मजूद  ae

 so
 नहीं

 होगा  ।

 विवरण -

 वाणिज्यिक
 geet  तथा  capt  का  द  बहत  वाला  :

 दिल्ली  में  खुदरा  मूल्य

 वस्तु  मेक  1-1-80  को  1-1-82  को 1-1-81
 ती

 1.  ट्रक  चेसिस--टाटा  1,42,910  -1,60,727  1,86,669

 was  1,53,563  1,74,053  ]  ,87,301

 2.  टू क्टर

 फोड़े  -3600/46  79,049  79,049  86,398

 57,802  69,857  63,324
 i

 एफ०-1035/मठ0श ०* ०*

 ii)  एम०  र्फ-  डीलक्स
 *  64,824  76,639  69,485

 iii)  एम०  Toao*  91,351  87,125

 कारें  2

 73.525 i)  एम्बेसेडर  51,116  57,864

 69,427 ii)  प्रीमियर  पद्मिनी  50,980  63,492
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 ——— ——— —— eo ae ी  एए  एक

 4.  स्कूटर

 i)  बजाज  सुपर ै  4,385  4,550  5,100

 4,920  5,408  5,575 ii)  विजय

 *  दिया  गया  मुल्य  कारखाने  से  निकलते
 का  खुदरा  बिक्री  मूल्य  है  ।

 (  टर्क  द्
 कार  तथा  स्कूटरों  के  टायरों  का

 पिछले
 वर्षों  में  वर्षवार  मूल्य  बताने

 वाला  विवरण  :

 1-1-80  1-1-82

 कार  टायर

 6.70.15  6  प्लाई  400.00  315-00  625.00

 ट्रक  टायर

 1440.00  1690.00  2040.00 8-25-20-12  पी
 ०

 आर०  एम ०  डब्ल्यू  ०

 स्कूटर  टायर

 96.00  125.00 3-50-10  4  omg
 105.80

 4.  ट्रेक्टर  टायर

 11-28  4  प्लाई  11  45.00  1300.00
 1569

 00

 पंजाब  में  परमाणु  बिजलीघर  की  equi

 634.  थी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  पंजाब में  परमाणु  बिजलीघर  क

 स्थापना  के  बारे  में  21  1982
 के

 अतारांकित  प्रश्न  1
 24.0

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगी

 कि  क
 क्

 क्या  सरकार  को  देश  में  नए  पर
 my  बिजली  घरों  की  स्थापना  के  लिये  उपयुक्त

 स्थलों
 का  चयन  करने  हेतु  नियुक्त  स्थल  चयन  समिति  की  सिफारिशें  अब  प्राप्त  हो

 चुकी  हैं  ;

 यदि  तो  पंजाब  में  परमाणु  बिजली  घर  की  स्थापना  के  बारे  में  उनकी  क्या
 सिफारिशें  हैं  ;  और

 ज  80
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 यदि  तो  समिति  द्वारा  रिपोर्टे  प्रस्तुत  करने  में  अभी  कितना  समय
 लगेगा  मौर  क्या

 सत  पातों  में  कहों  चलता
 के

 रान  कार्यवाही
 करना  संभव  होगा  ?

 टल विज्ञान  तथ  प्रोमो  final क  म महासागर  विकास  fant  में  तथा  ऊर्जो
 मंत्रालय  के  गैर  रस्पादिका  ऊर्जा  site  fara  ग  में  राज्य

 त्री
 होड

 चोल
 एन०  fag)

 (*)
 नहीं  |.

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 भाषा  है  वि  ल-चयन-सर्दी  अपनी
 ही  दै

 उस  रिपोर्टे  के
 झा घार  पर  भागे  कारवां  जाएगी  क्रश

 a ah
 orien  में

 दो
 सोम

 ट  संयंत्रों  की  स्थापना

 636.  श्री वी  ०  ०  गाडगिल  :  क्या  see  मंत्री  —  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिमोन  भाई  ayo: क्या  महारा
 ar  sar

 No  ने  यवलमेल  और  चन्द्रपुर
 जिले  के  चलता  मार  चतुर  स्थानो ंमें  दो  सीमेट  संयंत्र  संस्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 दिया  है  ;

 ने  इन  प  योजनाओं क्या  योजना
 आयोग  र  विकृति  दे  दी  है  ;  भर

 (7)  यदि
 लो  वस्‍्वाणा व स्टूरा' इन परियोज  को  स्वीकृत

 न
 aq

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  इस्पात  कौर
 लात  संतरी

 नारायण
 दत्त  लचार  att

 a

 प्रश्न  ही
 नहीं  उठता

 ee  स्पंज  लोहे
 ५

 विसाल के  लगाना

 637,
 =

 गाड  गिल :  क्या
 ना

 मित्र  t  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ध

 क्या  महाराष्ट्र  की  ल  एन्ड  , आयरन  ने  महाराष्ट
 में  अवकारक

 एजेंट भेंट
 के

 में
 bade

 म  गैस  के  प्रयोग  पर  आधारित  स्पंज  लोहे

 का
 निर्माण

 करने  के  लिए  एक प  पोज  बना  प्रस्तुत  की

 (a)  ऐसी  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  देते  समय  योजना  आयोग  fra  बातों  को  घ्यान  में
 रखता  है  ;

 गर
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 (71)  क्या  योजना  ने  इस  तथ्य  दो
 -

 ब्यान  मे  रखा  कि  ataé-até  से  गेस
 आसानी से से  उपलब्ध  होगी  और  प्र प्रस्तावित  थाल  उवंरक  परियोजना  स्थल से  मात्र  17

 किलोमीटर  कौर  ऊरल  थाल  गेस  पाइप  लाइन  से  केवल  14  किलोमीटर  है
 श  om  क

 योजना  मन्त्री  एस०बी०  ati  इस्पात  और  खान  मन्त्रालय
 ने  गेस  पर  आघारित  स्पंज  लोहे  की  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  परियोजना  को  अवस्थिति

 के  लिए  वैकल्पिक  स्थलों  में  तकनी की  मूल्याँकन  पर  आधारित  दो  प्रस्ताव
 गुजरात

 औद्योगिक  विकास  गुजरात  से  भर  दूसरा  राज्य  औद्योगिक  तथा  निवेश
 महाराष्ट्र

 योजना  आयोग  को  सलाह  के  लिए  भेजे  हैं  ।
 |.

 योजना  आयोग  fut  परियोजना  की  जांच  करते  समय  उसकी  विकास  क्षमता
 निर्धारित  करने  के  लिए  व्यापक  तकनीकी-भारिक  विश्लेषण  करता है  ।  इसके  लिए  इन  उपादानों

 जैसे  परियोजनाओं  की  पारस्परिक  उद्योग  का  उत्पादन  की  पूति-मांग

 की  आवश्यक  निवेशों  की  अन्य  उपलब्ध  विकल्पों  अवस्थी  ति
 का

 वित्तीय

 लाभकारिता  कौर  मानसिक  विकास  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 इस  क्षेत्र  के  आस-पास  गैस  की  उपलब्धता  संगत  उपादानों  में  से  एक  ह ै।

 सरकारी  कर्मचारियों  का  मिल  किया  जाना

 640,  डॉ  To  प०  लाजमि  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 faa  सरकारी  कर्मचारियों  को  मुरत्तिब  किया  गया  है  और उन्हें  कब  से
 मुअत्तल किया  गया  मंत्रालयवार  भीर  श्रेणी-वार  अलग  अलग  ब्यौरा व क्या  है  ;

 उनमें  से  कितने  कर्मचारी  3,  6  और  2  महीनों  तथा  इससे  भी  अधिक  समय  से

 मुरत्तिब  उनका  मंत्रालय-वार  और  श्रे  णी-वार  ब्यौरा  क्या  है

 उनके  विरुद्ध  क्या  आरोप  प्रत्येक  मामले  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या है

 निर्धारित  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ;  और

 के  संबंध  में  आरोप कितने  मामलों  में  तीन  महीने  के  अंतगर्त  दोषी  अधिकारियों के
 प्राचार्य  में  दर्ज  किये  गय ेथे  और  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  आरोपो  को  न

 लगाने
 के  यदि

 टे  रण  तो  वे  क्या  प्रत्येक  मामले  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 में मालय  मंत्री  पो०  वेंकट  सुरय्या  ट  श  सें  ऐसी  कोई
 ी  को  समेकित

 करती  हो  ।  ‘we  सरकार के  विभिन्‍न
 केन्द्रीय  कि

 ह
 सड़

 कुजा ज काय  लियों  बद्ध गौर  अधीनस्थ  ों  में  विभिन्‍न  नियोक्ता



 लिखित  उत्तर 14  afar
 anita

 प्राधिकारी  अथवा  अनुशासनिक  प्रा  _  १६  arr fe  हैं  a  5 HeelT  सिविल  सेवा  ——  निवास

 1965  के  नियम  10  के  ada  विभिन्न  वर्गों के  सरकारी  कर्मचारियों  को
 ि  sala  1  >

 क  त्  ।  इस  प्रकार  न  तो  इस  सूचना  को  एकत्रित  करना  संभव है  और  न  ही  इसे

 एकत्रित  करने  के  लिए  अपेक्षित  प्रयत्न  उससे  प्राप्त  होने  वाले  परिणाम  के  अनुरूप  होंगे  ।
 फिर

 भारत  सरकार  के  सभी  मन्त्रालयों/विभागों  के  लिए  ara  है  कि  वे  इन ज

 नियमों
 पों

 Sears  से  पालन  करें  ।

 अनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  उद्यमियों  को
 इलेक्ट्रोनिक्स  मों

 हेतु  श्रौद्योगिक  भू-खण्डों  का  आवंटन

 641.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चत tt  दिल्‍ली  का  उद्योग  निदेशालय  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  अन

 अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  उद्यमियों  at  इलेक्ट्रोनिक्स  मदों  के  लिए  ओर  भ-खण्डों

 का
 मनावन

 करने  वाला  है

 यदि  तो  क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  कि  आवंटी  ay
 उद्योग

 और

 .. क  क  >
 इसके  प्रबन्ध का  पर्याप्त  अनुभव  है  तथा  क्या  वे  फेंक  क  थि

 का  कोई  अनुभव  नहीं डिग्रीधारी  बिल्कुल  नए-नए  होत ेहैं
 तथा  उन्हें  प्रबन्ध

 होता  है

 यदि  तो  ऐसे  अनुभवी  व्यक्तियों  को  प्राथमि  क्यों  नहीं  दी  जा  रही  जो

 उद्योग  चलाने  के  क्षेत्र  में  अत्यधिक  दक्ष  हों  ;  कौर  ा ie
 न्

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ्

 उद्योग  तथा  इस्पात
 कौर  खान  मन्त्री  ( att  नारायण  बस  तिवारी  )

 :  aft

 आवेदन  जांच  की  अवस्था  में  हैं  ।  किन्तु  विशिष्ट  श्रेणियों  में  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग

 और  इसके
 प्रबल

 का  अनुभव  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  यथा  चित
 अधिमान

 दिया  जाएगा  ।

 तथा  उपयुक्त  के  संदर्भ  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍लीं में श्रनुसू चित में  अनुसूचित  जाति  att  अनुसूचित  जन  जाति  को
 fs

 a
 चमक

 दोनों

 का  आवंटन

 642,  att  —  :  क्या  उद्योग  तन्त्री  दिल्‍ली में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  को  ओद्योगिक  शेडों  के  आवंटन  में  14-7-82,  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1015

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उद्योग  नीचे  अनुसूचित  जन  जाति  के दिल्ली  गाह
 ial लोगों के  लिए  15  प्र  करे  जाने के  व  जबकि  अनुसूचित  जाति

 5  प्रतिशत कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  लाट/फ्लैट  आवंटित  जैसा  कि

 दीं  विकास
 ath  करण  ने  किया  का  सांविधिक उपबन्ध  है  ;  और

 ्
 |  उद्योग  दिल्‍ली  द्वारा  अनुसूचित  जाति  att  अनुसूचित  जनजाति  का  उड

 प्रतिशत  प्लाट  भावंटित  करने  के  लिए  नियमों  भौर  विनियमों में  संशोधन  किये  जाने  के  क्या

 कारण  हैं

 योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  और

 संवैधानिक  उपबंधों  का  सम्बन्ध  सरकार  के  अधीन  पदों  के  आरक्षण  से  हैं  न  कि  किसी  औद्योगिक
 ती  में  शेडों  का  आवंटन  करने  से  ।  कम  सुविधा  प्राप्त  at  के  लोगों  की  सहायता  करने  की

 सव  उपबंधों  की  भावना  के  अनुकूल  दिल्‍ली  ,  प्रशासन  द्वारा  शेडों  का  आवंटन  करने  में  भी

 दि  जाति  तथा  आदिम  जातियों  को  कुछ  महत्व  देने  के  लिए  मागं दर्शी  सिद्धान्त  अपनाए

 a  इस  प्रकार  के  आवंटन  आवेदकों  की  क्षमता  तथा  अन्य  अहंताओं  पर  उसी  त
 व्यान

 देने  के

 किये  जायेंगे  । उपरान्त  *
 en

 -  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यकरण  पर  विशेषज्ञ  दल  को ॥.

 643.  श्री  राम  सकती  क्या  योजना  मन्त्री  यह  कृपा  करेंगे  कि  :
 श

 क्या  समेकित  ग्रामीण  विकास  ये क्रम  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  लिए  गठित

 विशेषज्ञ  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  ह

 सि
 at,  तो  उस  पर  क्या

 कार्य
 वाही  की

 गई

 ऋण  दिए  जाने  पर  निगरानी  रखने  तथा  ऋण  की  समय  पर  भौर  पर्याप्त  व्यवस्था

 देने  के  लिए  गठित  स्थायी  समिति  की  कितनी  बार
 के

 लिए  sara  में  सुधार  करने  हेतु  सुझाव
 ब

 बैठकें  हुई  और  इस  बारे  में  सुझाव  दिए  गए  ;  भोर  व  +

 उन  पर  क्या  कार्पोवाह्ी  की  गई  है
 ?

 योजना  मंत्री  एसबी ०  :  हां  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 L110 सहित  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञ दल  की  रिपोर्ट  योजना  आयोग

 को  1  82
 में  असूत

 की  ड  ay

 इस  रिपोर्ट की  प्रतियाँ  राज्य  ATHIV  तथा  केन्द्र  में  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 और  ara  संबंधित  मंत्रालयों  को  भी
 et

 टिप्पणियों  के  भेजी  गई  हैं  ।  ग्रामीण  विकास
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 मंत्रालय  इस  रिपोर्टे  में  आ  भ
 सिफारिशों  पर

 पर .  अनुवर्ती  कार  करने  के  लिए  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रमों  के  सार  wa  Nit प्रभारी राज्य  सचिवों  को  19  1982
 को  एक  पत्र भेज  चुका है  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  ऋण  सहायता  की  समीक्षा  करने  के  लि

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्थापित  को  गई  उच्च  स्तरीय  समिति  की  7  सितम्बर  1981  र  5  मई

 1982  को  दो  बार  बैठक  हुई  इस  समिति  की  दुसरी  बैठक  में  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय

 ये  हैं

 (1)  यद्यपि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऋण  में  सहकारी  समितियों

 के  भाग  को  इसके  लगभग  एक  तिहाई  वर्तमान  स्तर  बढ़ाना  आवश्यक  फिर

 at  सद्द क़ारी  और  वाणिज्यिक  बक  क्षेत्रकों  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।  तथापि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायें  क्रम

 के  लिए  अपने  ऋण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  gat  से  कहा  जाए  ताकि  600  करोड़

 रु०  का  प्रति  वह  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जाए  ।

 (2)  राज्य  भूमि  विकास  gata  अपने  अधिनियम  संशोधित  करने  का  आग्रह  किया

 ताकि  ना बाई  के  स्थापित  होने  पर  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 अंतगर्त  वे  द्वितीयक  तथा  तृतीयक  क्षत्रक  के  कार्यकलापों  के  लिए  ऋण  दे  सकें  ।

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  ब्याज  की  विभेदीय  दर  की  स्कीम  के  अन्तरगत  ऋण  देने  में  बैंकों (3)

 को  खंड  विकास  अधिकारियों  से  परामशं  करना  चाहिये  ताकि  एकीकृत  ग्रामीण

 रि  काय क्रम  के  अ  तरंत  गरीबों  में  निर्धारित  सबसे  अधिक  गरीब  व्यक्तियों

 को  प्राथमिकता  दी  जा  सके  ॥

 (4)  शाखा  प्रबंधकों  के  लिए  इस  बात  को  अनिवार्य  बनाने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए

 जाएं  कि  वे  अग्रणी  बेक  अधिकारी  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए

 ऋण  प्राप्ति  के  बारे  सुचना  भेजें  ।  इस  बात  को  भी  जांच  की  जाए  कि  क्या

 अग्रणी  बेक  अधिकारियों  और  क्षत्रीय  प्रबंधकों  के  बीच  बकाया  आवेदनों  आदि

 के  बारे  में  सुचना  भेजने  के  लिए  कोई  प्रत्यक्ष  संपकं  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।

 (5)  शाखाओों  के  विस्तार  और  शाखाओं  की  अवस्थिति  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के

 विचारों  को  उचित  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  |
 .  ध

 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  से  कृषि
 gies

 और  विकास  निगम के  साथ (6)
 क्य

 ry
 उनकी  संबद्धता  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहि

 कि
 इससे

 परियोजनाएं
 तैयार

 करने में  अच्छा  अनुशासन  प्राप्त  ह होगा  । i  जु

 न्  समिति  के  उपयु क्त  सुझावों पर  भारत
 सरकार  के  संबंधित

 मंत्रालयों  द्वारा

 array  की  जा  रही  है  ।
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 लिखित

 उत्तर

 ग्रामीण  विकास  —  के  निर्धारित  लक्ष्य

 644,  श्री
 एन०  के०

 दो जब लकर
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बर्ष  1981-82  मौर  1982-83 में  ग्रामीण  विकास के  लिए
 और

 पहुंच  मागं  और  ग्रामीण  रोजगार  के  लक्ष्य  कया

 प  =  दो  चके  हैं इन  में  से  कितने
 _  q  पु  ७"

 योजना  मंत्री  (sit
 एस०

 बी०  :  और  सभा पटल
 पर

 एक  विवरण

 प्रस्तुत है  ।
 विवरण  |

 कार्य  क्रम  198  2-83
 —_——  क  oe  मा कार  क  ा

 1981-82
 _ अ  ह  ी

 लक्ष्य  प्रत्याशित  लक्ष्य

 उपलब्धि

 ग्रामीण  जल पूति  समाविष्ट  गांव  36000  29533  35292

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  बिजली  पहुंचाए  25796  22196  25512
 गए  गांव

 ग्रामीण  स्क

 1500  भौर  अधिक  जोड़े  गए  गांवों  2331  2239  2574 x
 जनसंख्या  वाले  गांव  को  संख्या

 1000-1500  जोड़े  गए  गांवों  काक  1171  703

 संख्या  वाले  गाँव  की  संख्या

 ग्रामीण  रोजगार
 थे

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  दिए  गए  रोजगार  3000-4000  3451  3311

 रोजगार  कार्यक्रम  श्रम-दिवस

 X  गुजरात  और  तमिलनाडु  के  संबंघ  में  वर्ष  1982-85  के

 लिए  लक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उनके  aura  में वर्ष  1982-83
 के  लिए  लक्ष्य  बताते  समय  ay  1981-82  की  उपलब्धियों  को

 घ्यान  में  रखा  गया  है
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 1904  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  सुक्तिन्दा  क्षेत्र  में  निकिल  संयंत्र

 645.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  इस्पात  ale  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  उड़ीसा के  सुरिन्दर  क्षेत्र  में  एक  निकिल  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  है
 ;

 यदि  हां  तो  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा
 sate

 इस  संबंघ  में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 रामदुलारी

 :

 से  उड़ीसा  राज्य में  सुरिन्दर  क्षेत्र  से  प्राप्त  होने  वाले  अयस्क  से  निकिल-को  वाल्ट  निर्माण

 के  संयंत्र के
 ele

 |»  लिए  1974  में  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  स्वीकृति  प्रारंभिक  सा
 सयता  रिपोर्ट पर

 आघारित  थी  जिसमें  देशी  प्रौद्योगिकी  को  चुना  गया  था  ।  जब  चुनी  गई  प्रौद्योगिकी  पाइलट

 प्लॉट  स्तर  पर  परीक्षण  किया  गया  तो  वह  कारगर  प्रमाणित  नहीं  हुई  भोर  इसलिए  परियोजना

 प्रगति  नहीं  कर  सकी  ।

 देशी  प्रौद्योगिकी  के  असफल  होने  से  विदेशी  प्रौद्योगिकी  चयन  सावधानी  से  करना  जरूरी

 था ।  चूकि  निकिल  के  उत्पादन  में  कनाडा  अग्रणी  देश  है  इस  बारे  में  उपलब्ध  आंकड़ों  का

 साध्यता  पूर्व  मूल्यांकन  कनाडाई  विशेषज्ञों  से  कराने  का  फैसला  किया  गया  ।  इस  मामले  पर

 कनाडाई  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  को  लिखा  गया  ।  इस  एजेंसी  द्वारा  नियुक्त  विशेषज्ञ  ने

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  प्रारंभिक  मूल्यांकन  पर  अब  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  इस  रिपोर्ट  के  आघार  पर
 य

 =
 = फैसला  किया  ग  कि  सुरिन्दर  निकिल  क्षत्र  मे  और  अधिक  अन्वेषण  तथा  सक्षम  शी

 कारों  से  सात्विक  परीक्षण  कराना  जरूरी  होगा  ।  व्यापक  अन्वेषण  की  स्कीम  तैयार है  ।  इस  बारे
 में  धात्विक  परीक्षण  हेतु  सक्षम  विदेशी  सलाहकारों  से  प्रस्ताव  भी  त्रित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ा

 ee  ee

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ।

 थी  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मेरी  बात  सुन  लीजिए

 अघ्यक्ष  महोदय  :  आपने  तो  रोज  आदत  डाल  ली  अच्छा नहीं  लगता  इस  तरह से  ॥

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  दिल्ली  विश्वविद्यालय  *  की  स्थिति
 कही गम्भीर
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 लिखित  उत्तर  6  अक्तूबर  1982

 झ्च्य क्ष  महोदय  :  व  बु  को
 आर  . rp

 दीजिए  ४
 मेरे  ast  कंशीडरेशन है  ।  ara

 बताया  बारी  बारी  से  सव  कुछ  भायेगा  ।  यह  मेरे  fa

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अगर  देर  कर  देंगे  तो  र
 स्थिति  खराब  हों  जाएगी  ।  2  तारीख

 को  लाठी  उसके  बाद  से  स्थिति  और  खराब  हो  गयी  कोई  रास्ता  निकालिए  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  यह  कुछ  भी  यह  बिलकुल  अनुचित  है  ।

 र  लिए
 मेरे  अवसर  कंसीडरेशन  भाप  मुझसे  आ  क

 र S PEs,

 शी  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  अध्यक्ष  दिल्‍ली  में  डेंगू  बखार  एपिडेमिक  फोर्स

 में
 .

 पास  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  weet  एक  एक  करके  सब  भायेगा  ।  क्या  एक  दिन  में  सारे  काल

 टेंशन  मा  सकते हैं  ?  |  ह

 शो  राजेन्द्र प्रस साद  यादव :  जी  नहीं  1

 meas  महोदय  :
 तो  वही

 मैं  कह
 रहा

 हूं  कि  मेरे  पास  है  ।  बहुत  हैं  ।  वे  मेरे  विचाराधीन

 ु

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी
 :  हम  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि

 एशियाड  के  कारण  श्र  घि वे शन  जल्दी  होना  चाहिए  ।  ast  में  तटस्थ  देशों  क्या  सम्मेलन  हो  रहा

 है  ।  जो  एक बड़ा  सम्मेलन  होगा  इसका  ag  है  कि  बजट  अधिवेशन

 जाएग अप्रत्यक्ष  महोदय  :  भाप  waar  किया  प  |!  4
 कैसे  कुछ  कह  सकता  इसे

 तो  भाप  पर  निभंर  करता  है  ।

 थ्रो  हरिके दा  बहादुर  यक्ष  जा  केवल  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  ही  मामला

 नहीं  जामिया  मिलिया  विश्वविद्यालय  में  भी  हैं  ।  शा  है  आप  अलाऊ  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  लिखकर  दी  देखेंगे 1

 श्री  atta  घोष  मैंने  एक
 स्थगन प्रस्ताव का  नोटिस  दिया है  ।

 अर
 एक  माननी यि  सदस्य :  क्या  उसे

 अ  रवाना  र  कर  दिया  गया  हैं  ।

 महोदय  समस्या  क्या  है
 ?

 भी  dita  घोष  :  मैंने  नोटिस  दिया  था  ।  मैं  कालेधन  की  बुराई  को  जड़  से  उखाड़ने  के

 लिए  विमुद्रीकरण  चाहता  g  |
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 झष्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।

 श्री  हरीश
 कुमार

 sa  (aretha)
 अध्यक्ष  दिल्‍ली  में  बहुत  समय  च  चुनाव  नहीं

 हो  रहे  यह  जन  प्रति  देने  का  सवाल  है  ।

 सरकार  डेमोक्रेसी  क
 को  मार  रही  है  ।

 Q Araat  महोदय  छ  rf  हो  भाप  बैठिए  ।  यह  तो  इलेक्शन  कमीशन

 जाने  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार
 :

 आप  मंत्री  जी  से  कहें  ।

 wea  महोदय  :  मैं  नहीं  कहूंगा  ।  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 सभा
 पटल  पर

 रखें
 गए

 पत्र
 or

 उद्योग  अधिनियम  के  अंतरगत
 ger

 उद्योग  तथा
 इस्पात  ait

 प्रौढ़  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  ;  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  की  उपधारा

 (2)  के  मनन्‍्तगत  अधिसूचना  संख्या  का  ०  झा०  521  की  एक  प्रति  दी  तथा

 ay at  जो  22  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 और  जो  मिस  प्रिय  लक्ष्मी  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की

 अवघि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  हैं  ।  ग्रन्थालय  में  रखी  गयी  |  देखिए

 संख्या  एल०  eto  5426/82]

 (2)  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  को  उपधारा

 (2)  के  अंतगर्त  अधिसूचना  संख्या  का ०  भा०  554  को  एक  प्रति

 तथा  अग्र प्रति  जो  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  और  जो  fad  isa  इडिया  मशीन  एण्ड  टूल्स  ना

 प्रबन्ध ग्रहण की  अवधि
 को

 5
 वर्षों

 से  आगे  बढ़त  के  बारे में  [a  थाली  में

 रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या एल०  डी०  5427/82]  ।

 189



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 6  अक्तूबर  1982

 (3)  उद्योग  at  fafa)
 wise  1951

 की  धारा  की  उपधारा

 संख्या

 a

 झा  ०
 द  ह

 (FH  कर
 कुक

 प्रति (2)  के  अन्तर्गत  त  अधिसूचना
 rr

 तथा  जीग्रे संर  जो  11  जर  19d  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी
 ब
 और  मैसेज  इन्दौर  टेक्सटाइल्स  क ेas  की  अवधि

 को  5  वर्षों  से  भागे  बढ़ाने  के  बारे  में  हैं  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टीं  ०  5428/82]  |

 दिल्‍ली  में  चना श्री  हरीश  कुमार  गंगवार

 अ्रघ्यक्ष  महोदय  :  बगैर  लिख  कर  दिए  बात  न  लती है  ।

 इस  बात  का  मूझे  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 श्री  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  सरकार  ने  कुछ  क्षेत्रों  को  अशान्त  क्षेत्र

 घोषित  किया  है  छपरा  सरकार  ने  इसका  विरोध  किय या

 meget  आप  मुझे  प्रस्ताव  दें  या  कुछ  कौर  दें  ।  फिर  मैं  विचार  करूंगा  |

 अखिल  भारतीय  सेवायों  के  श्रंतगंत  झरधघिसचनार

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  अखिल  भारतीय  सेवा

 1951  की  धारा
 3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति  तथा  भग्न  जी  सभा  पटल  पर  रखता  ह

 भारतीय  वन  सेवा  सदस्य  संख्या  का  पांचवां  संशोधन

 1982,  जो  20  1982  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०

 नि०
 2.0  0  में  प्रकाशित हुए  थे

 Ita  य  वन  ar  पांचवां  संशोधन
 1982,

 जो 20  1982

 के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ato  नि०  531
 (=)

 में  प्रकाशित

 हुए
 थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेबा  तथा  सेवानिवृत्ति  संशोधन  1982

 जो  28  1982 के  भारत के
 राजपत्र  में  afer  हता  सला

 वाद

 का०  fio

 705
 में  प्रकाशित

 हुए  थे  |

 भारतीय  पुलिस  सेवा  | ——  संख्या  का  चौथा  संशोधन  Fafa

 1982,  जों  28  1982 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा

 नि०  706  में  प्रकाशित  हुए  थे  ||
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  चौथा  संशोधन  1982,  जो  28  1982

 के  भारत
 के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  707  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 दाज  हमें ato  का०  776,  जो  18  1982  के  भारत  क ेर

 हुआ  था  मौर  जिनमें  24  1982  की  मिस घीसू  ना  संख्या  ate  का०  नि०

 618 8  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया  है  |

 सा०  का०  नि०  777,  जो  18  1982  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुआ  था  कौर  जिसमें  24  जुलाई  1982  की  भधिसूचना  संख्या  ato  का ०  fro

 619  का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 2429/

 सोमा शल्क  श्रद्घा  यम  आयकर  अधिनियम  के  gata  श्रघिसूचनायें  तथा  बाजार  ऋणों
 के  परिणामों  के  बारे  में  एक  विवरण

 वित्त  मंत्रालय  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर राज्य  मंत्री  जनादेश

 रखता  हूं  :--  थ

 अधिनियम  1962  की  घारा  159  के  श्रंतगंत  निम्नलिखित (1)

 सूचनाओं  एक-एक  प्रति  तथा  अ्रं्र  जी  संस्करण )

 Alo  काठ  नि०  537  और  538  जो  25

 क के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जो  लेप्रेसी

 और  उसकी  अनुषंगी  वस्तुओं  को  उन  पर  उदग्रहणीय
 सपेरों

 तथा

 अतिरिकत  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  देने  के  बारे  में  हैं  ।

 को ०  नि०  665  जो  10  1982  के  भारत
 के  राजपत्र  मे

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसमें  26  1982

 की  अधिसूचना  संख्या  aro  ato  नि०  509  का  शुद्धि-पत्र  Faeyr |  A

 mate  id
 ज

 a  | ato  का०  नि०  666  जो  10  1982 के
 भारत

 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसमें  5  अगर  1982

 penn  ae की  अधिसूचना  संख्या  सा  ०  नि०  308

 कि a)  का  शुद्धि
 see es

 ल०
 दी

 ०  5430/82]  | है  ।  <A cs [weataa  में  रखे  गये  ।  देखिये
 स  ्य

 (2)  आयकर
 1961  की  धार

 236  क  Hoe
 - TTR w\ srt  imiqa) 100% ma 1982  की  एक  तथा भ  ग्रेजी  1),  जो  31  1982
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 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  6  भवकतुबर  1982

 —S  सान

 के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या का  ०  भा०  546  (a)  में  प्रकाशित  हुए

 थे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या
 ह

 Zto  5  431/82]

 (3)  उपयु  (6)  में  उल्लिखित  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  ।
 क

 में  रखा  गया  ।  देखिये  स  गया  एल०  eto  5432/82]
 ji

 (4)  1982  में  जारी  किए  गए  बाजार  ऋण  के
 *  परिणामों

 और  1982

 में  जारी  किए  जाने  वाले  बाजार ऋणों के  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।  [qeqiag  में  रखा  गया  |  मि  स संख्या  एल०  टी  ०  5433/82]

 बणा

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  यादव  ६  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  ate  संकल्पों  संबंधी

 समिति  का  प्रतिवेदन  (ferat  तथा  भ  प्रे  जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 aft  हरीश  कुमार  गंगवार
 :

 आप  क्या  क्या  कर  सकते  आपने  कहा  दिल्‍ली

 के  चुनाव  के  बारे  में  कमीशन  चुनाव  करायेग जायेगा  |

 आप
 दबाव

 कयों  नहीं  HST Ti i ‘ad Ta
 यह

 प्रजातन्त्र का  हनन  हो
 हा  ड  पोलिसी को  मार

 रहे  हैं  |  |  इनसे  कहें  जल्दी  चुनाव  करवायें  । कि

 श्री  जगपाल  सिह  अध्यक्ष  पार्लियामेंट  आने  के  लिए  नब  हम  लोग  साढे

 9  कौर  10  करोड़  नहाने  होने  के  लिए  जाते  हैं  तो  पानी  नहीं  होता  आप  इसका  कुछ  हल

 निकलवा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  प्रमिला  दडवते--व्यक्तिगत  ष्टि करण  |  |

 झष्यक्ष  महोदय
 :  ह  p  प्रभावशाली  तथा  रचनात्मक  वार्ता  कर  सकते  हं

 और  इससे

 वनिन  oT

 aft  aeaare  चक्रवर्ती  मेरा  संघर्ष  सहयोग  से  बनता  है  |
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 14  आश्विन  1904  सदस्य  द्वारा  वैयक्तिक  स्पष्ट  करण -

 श्रेय  महोदय  :  आप  क्यों  नहीं  मुझसे  आकर  बात  कर  लिया  करते  हैं  जिससे  कोई  मतलब

 की  बात  बने  |  क

 मगद  eee
 कर

 सकते हैं  ।

 श्री  gan  कुमार  गंगवार रबीअ
 गलका

 et  दादरा
 दें

 सो

 में
 चुनाव  कराने  के

 दूसरे  का  नहीं  t  आप  बहुत
 सकते  दूसरा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  afar  ॥

 =

 j

 सदस्य  दारा  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  लि

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  उत्तर  अध्यक्ष  cuca प  मैं  सभा  के  प्रतिरोध तथा
 कायें  संचालन  सम्बन्धी  नियमों के  नियम  357 के  अंतगर्त  एक  वेद  क्लिक क  स्पा

 ष्टि करण
 देना

 चाहती
 1982  के  हिन्दुस्तान  में  एक  समाचार  छपा  है  र कि  के के 5

 एक  वरिष्ठ
 श सदस्य  श्री  के०के०  तिवारी  की  आज  (4.10.1982)  लोक  सभा  अध्यक्ष  श्री  बलराम

 जाखड़  जनता  पार्टी  की  नेता  प्रमिला  दंडवते  के  भारत  में  महिला  कल्याण  कार्यों  के

 लिए  विदेशी  धन  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  से  इनकार  करने

 व  ए  झड़प  हुई

 समाजवादी  महिला  सभा  जिसकी मैं  केवल  एक  सलाहकार  भारत

 चल  र  की  अनुमति  से  विदेशी  म  मदान  अधिनियम  1976  के  अंतगर्त  जमाने  को

 छ  नामक  एक  श्रमिक  कल्याण  संस्था  से  महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  में  आदिवासी

 बच्चों  को  शिक्षा  देने  सम्बन्धी  प्रयोग  के  लिए  वित्तीय  अनुदान  प्राप्त  करती  रही  है  ।

 IZ  बात  नोट  की  जाये  कि  इस  प्रकार  का  शेक्षणिक  अनुदान  केन्द्रीय  स  कार  की  लगा waufa

 शार  की  इसके  उचित  उपयोग  के  बारे  में  संतुष्टि  के  बाद  प्राप्त  की  जाती

 |  यह  स्पष्ट  है  कि  मैं  किसी  विदेशी  आदान  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यक्तिगत
 रूप

 से

 सम्बद्ध  नहीं
 हूं  और  इस  मामले  उपयोग  वित्तीय  मामलों  के  बारे  में  मेरी  निष्ठा  पर  आक्षेप

 .
 करने  के  लिए  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 क्यो  हरिकेश  बहादुर
 )  :  यह  एक  महिला  सदस्य

 के  विरुद्ध  गम्भीर
 अकोर

 करें  तो  ये  इसे  हत्याਂ के  आरोप  लगा  रहे  यदि  हम  इनके  चरित्र  की  व्याख्या

 कहेंगे ।

 या
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना  6  अक्तूबर  1982

 la  लोक  महत्व  के  न्  wit  ध्यान  दिलाना .

 दिल्ली  में  त  चालित  fra रे  ल  सेव  करतें  कथित  प्रस्ताव

 श्री  ato  Sto  fag  :  अध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व के

 निम्नलिखित  विषय  की  भर  रेल  मन्त्री  का  घ्यान
 दिलाता  हूं

 गौर  प्रार्थना
 करता हूं

 निगत बारे  में  एक  वक्तव्य  zim

 में  faa  a  शालित  रिंग  रेल  सेवा  को  बन्द  करने  का  कथित  प्रस्ताव ।”

 रेल म
 मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री  —  रिंग  रेलवे

 we करने  के  लिए की  मौलिक  प्रणाली  का  विक़ास  दिल्‍ली  के  दैनिक  यात्रियों  को  बेहतर  सेवा  प्रदान

 far  wir
 किया  गया  है  ।  यह  सेवा  15-8-1982  को  शुरू की  गयी  थी  ।  यह दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जिस त

 परियोजना के  माध्यम  से  यात्रियों  को  बेहतर  सेवा  तथा  सुरक्षित  पारवहन  सुविधाएं देने  की
 न  म

 कल्पना  की  गयी  गव  वह  निराधार  अफवाहों  का  शिकार  हो  गयी  है  ।

 इस  सेवा  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बल्कि  रेलें  इसे  और  अ

 बनाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  कर  रही  हैं  ।  वास्तव  इस  सेवा  जो  aft  शुक  Rl  यी

 लोकप्रियता  का  पता  लगाना  संभव  नहीं है  |

 2
 रिंग  रेलवे  की  किराया-संरचना  योजना  आयोग  द्वारा  योजना की  स्

 गड़ा  त  कसम

 लगायी  गयी  इस  शर्तें  के  अनुसार  गयी है  कि  यह  लागत  पर  आधारित  होनी  प

 तथा  इसे  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  तयार  किया  जाये  ।

 |  यात्रियों  द्वारा  इस  सेवा  का  उपयोग  आशा  के  अनुरूप  होने  का  मूल  यह प्रतीत

 होता है  कि  सम्पूर्ण  रिंग
 रेते

 पर  पटल  नगर  जसे  कुछ  स्टेशन  बस  सेवा  तथा  किया  के वाहनों

 की  सेवा  से  समुचित  रूप से  जुड़े  हुए  नहीं हैं  ।  हम  इन  स्टेशनों  के  निकट  की  रुकावटों  को  दूर

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि  वहां  तक  फीडर  रोड  सेवाएं  उपलब्ध  हो  सकें  ।  इस स सम्बन्ध  में

 रेलों  को  विभिन्न  सम्बन्धित  विभागों  के  सक्रिय  सहयोग  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  ने  z  q  |

 रेलवे में  यात्रा  की  है  और  पाया  कि  कुल  frase  रेलों  ने  अपने  निर्माण  कार्य  के  भाग  को

 पुरा कर
 लिया  है  ।  मैंने  सम्बद्ध  एजेंसियों  के  साथ  a ~ aon  भी  की  हैं  ।

 दिल्‍ली  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  तथा  एशियाड  खेलों  की
 विशेष

 afafa के  बीच  हुई  हाल  की  बैठक  में  किराया-संरचना  के  युक्तिकरण  के  घर  द  अ

 ही  भा  ्

 किया
 गया था  ।  हमने  यह  मामला  वित्त  मंत्रालय  को  पहले

 इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  fp  क्या  यात्रियों  को  दिल्‍ली  परिवहन  गा

 तथा  रिंग  रेलवे  पर  इकहरे  टिकट  की  सुविधा  दी  जा  सकती  है  गाड़ियों के  gr  भी  मांग  के

 अनुसार  बढ़ायें  जायेंगे
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 14  मानवीय  1904  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर  ध्यान  दिलाना

 एशियाई  खेलों  के  दौरान  रिंग  रेलवे  की  सेवा  निःसन्देह
 अधिक

 सहायक  होगी  ।

 आरम्भिक  चरण  केवल  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  रेलें  सेवाओं

 से  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  में  कोई  कसर  नहीं  छोड़  रही  है  ।

 ait  ato  डो०  fag  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  के  लाखों  निवासियों  को  बहुत  दिनों  से

 त-चालित  रेलवे  की  सेवा  की  प्रतीक्षा  थी  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  पिछले  15  अगस्त
 को  इसका  उद्घाटन  हुआ  ।  परन्तु  कुछ  कारणों  से  लोगों  दिमाग  में  इस  बारे  में  कई  अंखियां

 उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  उनमें  से  एक  मुख्य  बात  किराए  के  सम्बन्ध  में  क्योंकि  यह  महसूस  किया

 जाता  कि  जो  किराया  ars  किया  उसकी  दर  बहुत  ऊंची  है  ।  जब  40  करोड़  रुपया

 इसके  एलेक्ट्रिफिकेशन  पर  खर्चें  हुआ  तो  प्लानिंग  कमीशन  ने  ag  बात  कही  थी  बल्कि  इस  पर

 बहुत  जोर  दिया  था  कि  यह  सेवा  नो  प्राफिट  at  लास  बेसिस  पर  चलनी  चाहिए  ।  रेट  ट्राफिक

 इंक्वायरी  कमेटी  ने  भी  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  इस  सेवा  में  किसी  प्रकार  की  कोई
 सब्सीडी  नहीं  दी  इसको  हर  हालत  में  नो  प्राफिट  नो  लास  बेसिस  पर  चलना  होगा  ।
 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  अधिकारियों  द्वारा  जो  किराया  तय  किया  गया  है  उसमें
 सेकेन्ड  क्लास  का  किराया  तो  एक  रुपया  चाहे  कोई  पूरी  यात्रा  करे  या  एक  स्टेशन  से  चढ़कर

 दूसरे  स्टेशन  पर  उत्तर  जाए  यानी  मिनटों  ब्रिज  स्टेशन  से  कोई  नयी  दिल्‍ली  भी  आए  तो  भी  उसे  एक
 रुपये  देना  पड़गा  ।  इसके  अलावा  जो  मन्थली  किराया है  वह  24  रुपए  है  ।  रेल  shaw
 इ  क्वांरी  कमेटी  का  कहना  है  कि  मंथली  किराया  एक  सिंगल  जर्नी  के  किराए  से  कम  से  कम
 25  गुना  होना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहुंगा  कि  वाम्बे  और  कलकत्ता  के

 बेन  एरियाज  में  जो  इस  तरह  की  रेल  सेवा  उपलब्ध  है  वहां  सिंगल  जर्नी  और  मंथली  किराए
 का  अनुपात  |  कौर  10  है  जबकि  यहाँ  पर  1  और  25  है  तो  यहां  पर  ऐसा  क्यों  रखा  गया
 क्य  >  Ta  को  मन्त्री  जी  स्पष्ट  करने  की  कृपा  करें  ।  जहां  तक  फस्ट  क्लास  के  किराए  का  सम्बन्ध

 डे  इसका  चार  गुना  है  |

 इसमें  एक  दूसरी  विशेष  ध्यान  देने  को  बात  यह  है  कि  यहाँ  पर  यात्री  पहले  बस  द्वारा

 ने  स्थान  से  स्टेशन  तक  पहुंचते  हैं  और  फिर  ट्रेन  से  उतरने  के  बाद  बस  द्वारा  ही  अपने

 eat  ones  तक  पहुंचते हैं  ।  इस  प्रकार  अपने  घर  से  स्टेशन  तक  आने  के  लिए  वे  बस  का

 किराया  देते  के  फिर  रेल  का  किराया  देने  के  बाद  रेलवे  स्टेशन  से  अपने  fectrat  तक  पहुंचने
 के  लिए  fea बस  का  किराया  देते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुझाव है

 कि  बस  और  रेलवे  के  किराए

 को  सम्मिलित  कर  दिया  जाए  ।
 न

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  )

 के  अन तगत  बस  भौर  दोनों में  यात्रा की  जा  सके  ।  ऐसा
 न

 बाती  me  र

 होने  के  कारण  क  रेल  bor  a  नहीं हो  रही  है
 ।  अभी  तक  जो  रिपोर्ट  है  उसके

 30  प्रतिशत
 अनुसार  मार्निग  भाव सं  में  40  परसेन्ट

 यात्री
 यात्रा  कर  रहे  हैं  भोर  सांयकाल  25-
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 ऑ

 यात्री  ही  यात्रा  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  जब  तक  इसने  किराए  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा
 तक यह  सेवा  पापुलर  नहीं  हो  सकेगी  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  मंथली  रेट  ate  पर-जर्नी  किराए  को  कम  करने  के

 लिए  मन्त्री  जी  कोई  आश्वासन  देंगे  ?  तीसरी  बात  इसकी  फ्रीक्वन्सी  से  सम्बन्धित  है  नि  ह

 करण  होने  से  पहले  यहां  पर  जितनी  गाड़ियां  चल  रही  करीब-करीम  उतनी  ही  गाड़ियां  आज

 गी  चल  रही  केवल  बढ़  गाड़ियाँ  बढ़ाई  गई  हैं  ।  एक  तो  निजामुद्दीन  से  गाड़ियाँ  चलती हैं
 गौर  पूरा  चक्कर  लगाकर  निजामुद्दीन  ही  पहुंचती  हैं  भौर  दूसरी  गाड़ियां  पटेलनगर  स्टेशन  पर

 नेट  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  से  40  करोड़  रुपया  जो  ae  किया  गया है  उसके  बाद  केवल  डेढ़

 टैक्स  बढ़ाई  गई  है  ।  तो  इसकी  फ्रीक्वन्सी  ate  गाड़ियां  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  साथ  इस  बात  की  भी  मांग  है  कि  कुछ  ऐसे  अधिक  महत्वपूर्ण  स्थान  जेसे

 खोखला  गाजियावाद  जिनको  इसमें  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  जब  तक  इन  क्षत्रों

 को  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  यह  रेल  सवा  अधिक  पापुलर  नहीं  हो  पाएगी  ।

 इन  क्षत्रों  को  भी  रिंग  रेलवे  की  परिधि  में  लाया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए  कोई  अधिक

 चाँ  भी नहीं  करना  पड़गा  |  इस  सम्बन्ध  में  भी  मन्त्री  जी  को  विचार  करना  चाहिये  ।  ऐसा

 विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  से  सोनीपत  और  दिल्‍ली  से  गाजियाबाद  और  मेरठ  तक

 इसको  जोड़ा  जाए  ।  भाप  महसूस  न  लेकिन  कुछ  दिनों  के  बाद  ट्रेफिक  इतना  अधिक  बढ़

 जाएगा  कि  इसकी  गभावश्यकता  पड़  सकती  यह  भाप  जानते  हैं  कि  आज  भी  मथरा  रोड  और

 जी०टी०  रोड  पर  अधिक  ट्रैफिक  होता है  ।  अधिक  ट्रेफिक  होने  की  वजह  से  आये  दिन  एकसी  डंडे
 हो  जाते  हैं  ।  इसलिए  भविष्य  को  ध्यान  में  रखकर  इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 यह  सही  है  कि  इसके  लिए  आपको  सहारनपुर  लाइन  का  विद्य,/तीकरण  करना  पड़ेगा

 भौर  दिल्‍ली  तथा  अम्बाला  का  faa  alate  करना  लेकिन  इससे  जनता  को  काफी  सुविधा
 >  जाएगी  ।  एक  विचार  यह  भी  व्यक्त  किया  जा  रहा है  कि  स्टेशन्ज  पर  कलक्टर  बसेज  की ह

 सुविधा  होनी  चाहिए  ।  यात्रियों  को  जहां  जाना  होता  उसके  लिए  कनेक् टेड  बसेज  की  सुविधा

 नहीं  है  |  डी  oz} odto  से  बात  करके  इस  समस्या  का  समाधान  करना  पड़ेगा  ।  यदि  महत्वपूर्ण

 स्थानों  से  बसों  को  जोड़ा  जाएगा  तभी  यह  ट्रेन  पोपुलर  होगी  ।  कठिनाई  यह  है  कि  स्टेशन  से

 अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  जाने  के  लिए  सुविधा  नहीं  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  आप  इस  दिशा  में  भी

 कारगार  कदम  उठायेंगे  ।

 ट्रस्ट  आपकी
 सम
 समय भत  मैं  क्वालिटी  आफ  सर्विस  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  See

 पर  नहीं
 चलती  है  ।  इसमें  अधिकतर  लोग  दफ्तरों

 में
 जाने  वाले

 होते  जि  nat  समय पर
 तो  समस्या  का bi  ac

 होता  है
 |  यदि  यह  ट्रेन  समय  पर  नहीं

 raat  समाधान  नहीं  होगा

 अभी  पिछले  दिनों  व बहुत  सी  गाड़ियां  एक  घंटा gel  और  डेढ़ a7 SS  घंटा  लेट  थी  ।  सत्तर  मिनट  में
 पहुंचना

 इससे
 तो  जनता  को  कठिनाई  होगी  ।

 होता  ate
 rage  पाड़ी  लेट

 होती  है
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 fewer
 i

 के विषय

 की  मोर  ध्यान  हवा

 एक  बात  मैं मैं  और  कहना  चाहता हुं कि  जुलाई  में  रेलवे  ats  की  मीटिंग
 ”  ahi वहाँ

 किसी  उच्च  अधिकारी  ने  कहा  था  कि  यदि  ये  ट्रेन  पर  चलेंगी  तो  इसको
 ft
 विदा क

 कर  लेंगे  |  मंत्री  जी  इस  बात  का  आश्वासन  दें  कि  क्या  ऐसी  कोई  बात  हुई  थी  या  नहीं

 थी  ?  यदि  इस  ट्रेन  को  सब्सिडाइज्ड  रेट  पर  तो  मेरे  विचार  में  अच्छा  हालात

 श्री  मल्लिका ज ुन  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  नूतन  विद्युतीकरण  दिल्ली  में  रनिंग-रेलवे

 का  किया  गया  इसको  समाप्त  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।  यह  जो  किया

 गया  यह  अभी  शिशु-अवस्था  में  इसके  पुरी  तरह  से  विधि  होने  की  आशा  है  इसमें  समाज

 का  सहयोग  चाहिए  ।  जहां  तक  सवाल  फेयर-स्ट्रक्चर  का  सेन्ट्रल  रेलवे  वेस्टेज  रेलवे  संबंध

 में  ज्यादा  फक  है  ।  इस  तरीके  से  नहीं  है  ।  यह  जो  रिंग-रेलवे  35  किलोमीटर  की  है  मौर  जो

 वैस्टल-रेलवे  का  फेयर-स्ट्रक्चर  वहां  मिनिमम  70  पेसा  9  किलोमीटर  तक

 कौर  13  किलोमीटर  पैर  90  पेसा  है  भोर  चौदह  से  बीस  किलोमीटर  तक  1  रुपया  दस  पेसा

 किराया  लेकिन  यहां  दिल्‍ली  में  एक  रुपया  किराया  रखा  गया  जिसमें  35  किलोमीटर  का

 टाल रिंग-रेलव ेहै  और  यात्री  एक  रुपए  टिकट  लेकर  एटी  क्लाक-वाइज  नस

 कर  सकते  हं

 .  सुविधा at  को  कौर  सुचारू  बनाने  के  लिए  डी  टी  सी  के  अधिकारियों  से  भी  संपर्क  किया

 गया  arf  आपस  में  सहयोग  करके  यात्रियों  को  ज्यादा  सुविधाए  दी  फेयर  स्ट्रक्चर
 पर  हाल  ही  में  वित्त  मंत्री  जी  से  भी  विचार-विमश  किया  गया है

 ।

 a  ae
 nar

 इस  प्रकार  ~ Feat
 रे

 लवे  का  सरल-रेलवे  नें
 रे

 लवे
 के  फेयर  —  से  कोई  तारतम्य

 नहीं है  ।

 att  घी  दो To  fag  :  aaa  के  टिकिट  की  जो  बात  2.  उसके  बारे  में  कया  कार्यवाही  की

 जाने
 वाली

 77.0
 श्री  मल्लिका  न  :  बसेस  का  टिकट  लेकर  बस  में  यात्रा  करें  और  रे  ्  भी  यात्रा

 sa  विषय पर  जांच  करने  के  लिए  भी  विचार-विमश  किया  जाएगा  |

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  महोदय  रंग  रेलवे  क  शोघ  परा

 करने मता  रने  के  लिए  रेलवे  प्रशासन  बधाई  का  पात्र  जिस  रफ्तार  से  उन्होंने  काम  उ

 सराहना  करनी  चाहिये  |  इस  पर  बहुत  लागत  आई  है  ।  अब  मैं  सरकार  से  अनुरोध  ole

 वे  इसे  लागत  पर  आघारित  न  बनाये  ।  यदि  वे  पेसा  चाहते  तो  कहीं  भर  मद से  ले  लें  ।  यह

 सुविधा  दिल्‍ली के  गरीब
 we

 के  लिये  है  यदि  10  रुपये प्रति  दिन  पाने

 ही

 बनाव  ‘aff  2  से

 3  रुपये
 TPRART  शर

 व्यय  तो
 सक  तै  रेलवे  को  यह  बात  ध्यान  में

 रखनी  चाहिये \
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 _  ——

 अनेक  मामलों  में  रेलवे  समय  के  अनुसार  बस  के  कनेक्शन  होने  चाहि  ।  यदि  कोई  ऐसा

 प्रबन्ध  किया
 जायेगा  तो  यातायात  में  वृद्धि  होगी ।  मंत्री  का  भा  यह  है  कि  जब

 यातायात
 में  वृद्धि  होगी  तो  वे  रेलवे  सेवाओं  में  भी  बुद्धि  करेंगे  ।  लेकिन  मैं  aa  रोध  करता  हूं  कि

 मंत्री  दूसरा  उपाय  अपनाये  ।  यदि  वह  रेलवे  सेवायें  बढ़ायें  तो  अधिक  लोग  आयेंगे  ।  बम्बई  तथा
 अन्य  स्थानों  पर  तीन  अथवा  चार  मिनटों  के  बाद  गाड़ी  चलती  है  ।  सरकार  को  यहां  भी  गाड़ी

 की  फ़िक्वेन्सीਂ  बढ़ाने  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  10  से  15  मिनट  होने  दें  ।  रसद
 मे  ai लए ी  यात्री  आयेंगे  और  सेवा  किफायती  बन  जायेगी  |

 =  a

 रेलवे  स्टेशन  को  जाने  वाली  सड़कों  के  बारे  में  दिल्‍ली  प्रशासन  के
 साथ  reraetay

 का

 उचित  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  रेलवे  स्टेशनो ंके  रास्ते  में  कई  रुकावटें है  ;
 उन्हें  साफ  किया

 भावा  बॉड
 कौर  उचित  सड़कें  बनानी  चाहिए  ।

 ह

 यदि  ये ये  सब  बातें  की  तो  यह यह  एक  भादसं  tae  ्  बनेगी t

 अब  मैं  मंत्री  महोदय से  भमनुरोध  करता हूं
 =  कि  इसमें  सभी  संसद  सदस्यों  की  यात्रा  का

 ~
 प्रबन्ध कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अपने  रेलवे  पास  के  साथ  यात्रा  कर

 सकते  हैं
 ।

 ait  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  यदि  हम  उपाध्यक्ष  महोदय  तथा  सभी  नेस
 शदों

 के  साथ

 यात्रा  करें
 तो

 हम  इसका  अधिक  आनन्द  ले  सकते  हैं  ।

 रेल  मंत्रो  (  श्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  उपाध्यक्ष  दिल्ली  प्रशासन

 तथा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  से  कई  प्रस्ताव  आये  हैं  ।  एक  प्रस्ताव  किराये  ढांचे  को  युक्तिसंगत
 बनाने से  सम्बन्धित  था  ।  रेल  मंत्रालय  का  इस  के  पास  इस  मामले  का क कोई  अधिकार  नहीं है  ।

 योजना  प्रयोग  द्वारा  बनाये  गये  विशेष  आधार  पर  हो  किराया  ढांचा  निश्चित  किय  || ह  गया  है  |

 aq  हमने  समूचे  सतर्क  जिन  पर  हमने  दिल्‍ली  दिल्‍ली  परिवहन
 |

 निगम
 तथा  रेलवे  से  चर्चा  की  है  वित्त  मंत्रालय  को  किराए  ढांचे  का  युक्तिकरण  करने  सम्बन्ध  numa
 लेने  के  लिए  भेज  दिये हैं  ।

 परिक्रमा  रेलवे  की  लोकप्रियता  के  बारे  में  कम  यात्रियों  का  होना  मूल  कारण  है  । मैंने

 स्वयं  गाड़ियों  में  यात्रा  की  है  मैंने  देखा  है  कि  कई  स्टेशनों  से  बसें  नहीं  आयीं  ।  जब  तक  रेलों

 और  बसों  के  बीच  सम्बन्ध  नहीं  होगा  तब  तक  यात्रियों  को  रेल  सेवा  का  उपयोग  करना  कठिन  हो

 जायेगा
 |  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं
 कि

 बग

 सभी
 स्टेशनों  पर

 ae  ry  भा  q  तथा  बसें  रेलवे  स्टेशनों  तक  जा  सकें  ताकि  बसों  के  यात्रा  रेल  तथा  रेल  के  यात्री  बसों

 ar  उपयोग  कर  सकें  की  कोई  समस्या  नहीं
 है

 इस  समय
 चास

 लये  हम  fx

 का  कारण  यह  हैकि  उमारी  गाड़ियां  खाली  चल  रही  ह ैहै  |  ह  इसी  रि  gt

 a
 FIR
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 जैसी  भी
 आवश्यकता

 हम
 tn  बढ़ा

 लंग
 ry

 दिल्ली  1,  दिल्‍ली  परिवहन  निगम
 तथा  वित्त  मंत्रालय से  बात  की  है  ।  वे  सब  बढ़ाने  क ेपेलन  यह  कोई  समस्या

 नहीं

 सदस्यों  को  एक  साथ  यात्रा  करवाने  का  सब acu ब्र्प्  ८ ह salieri  वे हसा  फिल  भो  fea  कर

 सकते  हैं  ।
 मैं  उस

 बारे  में  संसदीय  ar  मंत्री  से  अनुरोध  ताकि  भाप  एक  साथ  यात्रा  कर

 सकें ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नही ंहै  ।  यह  हमारे  लिये  एक  खुशी  का  अवसर  होगा  ।

 श्री  एनए  जी०  र  गा  :  आनन्द  यात्रा  क्यों  ?  यह  यात्रा

 चाहिए  a

 sit  ए०  बी०  wo  गनी  सान  चौधरी :  निरीक्षण  के  लिये  भी  ara  जो
 मी

 चुआव  देना

 चाहते  हैं
 हम  उन्हें  सुनेंगे  और  कार्यान्वित  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  रेल  मंत्री  जी  को St  राजनाथ  सोनकर  द्यास्त्री

 अपनी  ओर  से  बधाई  दे  रहा  हूं  कि  इन्होंने  निश्चित  समय  पर  कम  से  कम  एक  तो  अपना  वायदा

 रा
 कर  दिया  ate  दिल्‍ली  में  रिंग  रेलवे  चला  दी  ।  जब  यह  विषय त  रेल  परियोजना  चलाई  गई

 थी  कौर  जब  इसकी  प्लानिंग  बच  रही  थी  तो  सरकार  का  विचार  था  कि  लगभग  22  करोड़  65

 लाख  रु०  की  यह  योजना  होगी  कौर  1975-76  में  इतने  ही  रुपये  का  बजट  में  प्रावधान  भी  किया

 गया  था  ।  माननीय  कमलापति  त्रिपाठी  जी  यहाँ  बेठ  हुए  देखने  से  ऐसा  पता  चला  था  कि

 इतने  ही  रु०  में  यह  योजना  पूरी  हो  जानी  लेकिन  हुमा  क्या  कि  इस  परियोजना  की  कुल
 लागत  40,  45  करोड़  रु०  के  बीच  हो  गई  ।  यानी  दुगुनी  बढ़  गई  ।  राज  एक  पेपर  कटिंग  देख

 रहा  था  उसमें  था  पंडित  जी  ने  जब  इसकी  योजना  रखी  तो  इसमें  कहा  गया  यह  था  कि

 शकूरबस्ती  कनाट  इन्द्रप्रस्थ  सदर  पटेलनगर

 मोती  सरोजनी  लाजपत  निजामुद्दीन  इसके  मुख्य  स्टेशन्ज  होंगे  कौर

 यहाँ  यह  गाड़ी  लगभग  2  मिनट  खडी  होगी  और  पुरी  दिल्‍ली  की  परिक्रमा  60  मिनट  में  परी  कर

 ली  जायेगी  ।  सुबह  कौर  शाम  जिस  ve  ea  को  लेकर  यह  रेलगाड़ी  चलाई  गई  थी  तो  इस  खास

 बात  को  ओर  ध्यान  था  कि  दिल्‍ली  में  परिवहन  समस्या  बढ़ती  जा  रही  यहां  जनसंख्या  का

 दवाब  बढ़  रहा  विकास  निरंतर  होता  जा  रहा  है  ।  आवासों  में  लोग-विग  बसों  की

 प्रतीक्षा  के  कारण  समय  पर  नहीं  पहुंच  पाते  इसलिये  इस  रिंग  रेलवे  योजना  को  चलाकर  एक

 त  बड़ी  कमी  को  पुरा  किया  जायगा  ।

 सुबह-शाम
 के  लिये  व्यवस्था  की  गई  जिस  समय  अाफिस  के  कर्मचारियों  की  भीड़

 रहती  उस
 समय  10,  10  मिनट  के  अन्तराल  पर  6  रेलगाड़ी

 त heise  are
 फिर

 12  fare  के  अन्तराल
 पर  5  रेलगाड़ियां  चलेंगी  |  हमें  इस  बात र  है  कि  त  om

 rq  अध्ययन
 झोड़  द |  होंगे  फिर  अपनी

 यो

 योजना न  बदलकर  10,10 ने  इस  बात

 मिनट  के  अन्तराल  बर  18,20  गाड़ियों  के  की  वात  कही  कौर  इसके  बाद  इस  गाड़ी  में
 ी  े

 199
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 9
 डिब्बे  जो

 न

 था  उसमें
 3

 feck  भर  बढ़ाकर
 र कुल

 12  डिब्बे  लगाने  की  योजना

 ८  बनाई
 ।  क  ह

 or  ऐसी  सुखद  योजना  का  आपने  मंगलवार  15  1982  को  उद्घाटन  भी

 <Prarggra  स्टेशन  से  यह  गाड़ी  चली  ।

 हमें  बड़  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  3  कि  इसका  उद्घाटन  Panera  इड़  दूत  को

 नहीं
 होने  वाला  था  बल्कि  इसका  उदघाटन  14  जून  को  होने  वाला  था ।  हमको  सुचना

 मिली है  कि  निश्चित  समय  पर  यह  गाड़ी  चलाई  भी  लेकिन  2,4,10  कदम  पर
 a

 ड़ी
 रुक  गई  |  कहा  गया  कि  वीकली  का  अभाव  कल  से  गाड़ी  चलाई  जायेगी  |  इस  गाड़ी  "

 चलने
 के  पहले  ही  दिन  सिर  मु  जाते  ही  ओले  पड़  गये  और  इस  गाड़ी  का  दुसरे  दिन  ne  हुआ t

 यह  गाड़ी  जो  चलाई  जा  रही  यह  विशेष  तौर  पर  गबनंमेंट  के  पर्यटकों

 aq  व्यवसायियों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चलाई  जायेगी  ।  यदि  इस  गाड़ी  जेसे

 उद्घाटन  के  दिन  बिजली  फेल  ऐसे  ही  निरन्तर  बिजली  फेल  होतीं  रहेगी  मैं  समझता
 हूं  कि  यह  गाड़ी  सुख  देने  के  स्थान  पर  सब  को  कष्ट  ही  प्रदान  करेगी  ।

 ष
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  गाड़ी  को

 यथावत
 बिजली  मिलती  रहेगी  या  नहीं  ?  यदि  यह  गाड़ी  निरन्तर  अपनी  परिक्रमा  पूरी  करती  रही  at

 ag  रेल  मंत्रालय  की  दिल्‍ली  जेसे  शहर  के  लिये  एक  aga  बड़ी  उपलब्धि  होगी  ।

 जसा  मंत्री  जी  ने  अभी  बताया है  कि  इस  रेलगाड़ी  का  किराया  1  रुपया  है
 अन्य  शहरों  में  90  पैसे  ale  70  पेसे  इसका  किराया  है  बौर  उसकी  सीमा  निश्चित  है

 इस  गाड़ी
 की  दिल्‍ली  में  कुल  35  किलोमीटर  की  सीमा है  ।  एक  व्यति  जो  डली  पैसेंजर  होगा  वह ूए  सिरे
 से  gat  सिरे  तक  ऐसे  बहुत  कम  ही  होगा  ।  बहुत  से  लोगों  को  4,  5,  या  10  f

 तक  की  यात्रा  करनी  पड़ती  है  ।  बस  में  40  पेसा  किराया  लगता  है  और  इस  रेल  में  एक  रुपया
 लग  जायेगा  जो  कि  दो  घंट  तक  वैलिड  रहेगा  ।  4  रुपये  प्रथम  श्रमणा  का  और  28  रुपये  मासिक

 पास  का  किराया  रखा  गया  है  ।  ~

 बसों  के  मुकाबले  में  ag  रेलगाड़ी  मंहगी  पड़ती  है  ।  आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  faa
 मंत्रालय  से  quad  कर  रहे  यह  बड़ी  |  अच्छी  बात  होगी  यदि  इसे  नौ-लास

 जौर
 प्राफिट  बेसिस  पर  चलाया  जाये  ।  हमारे  यहां  एशियाड  खेल  19  नवम्बर  से  शुरू  हो  रहे  हूँ  हैं

 जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  उसके  पहले  ही  किराये  के  बारे  में  फैसला  कर  लिया  जायेगा  ae
 ब
 waz

 से  भी  सस्ती  ag  विद्युत  रेलगाड़ियां  पड़ेंगी  या  नहीं  ?  थ

 राज-कल  रेल-गाड़ियों में  बड़  जबद रत  अपराघ  हो  हैं  ।
 एक  कालिंग

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या नोटिस  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  से  चर्चा  मी  हुई  ।  मं

 रेल-गाड़ी  में  सुरक्षा  क  ब
 कोई  व्य  पटा  की  देखा

 बाता
 है  कि  दिल्‍ली  में

 एक ae  ie ais  ज यने इस  रल

 ८2
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 घंटे  में  एक  भयंकर  अपराध  हो  रहा  |  भी  अभी  दिल्ल  के  लाल  किले  एक  जमीन  युवती  को
 लूटी  गया  ale  उसके  साथ  बलात्कार  किया  नया  |  फ

 =

 जहां  तक  स्टेशन  से  लिंक्ड  बस  चलने  का  सम्बन्ध  हमें  प्रसन्नता  है
 मंत्री  महोदय सिख इस  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।  लेकिन  देखा  जाता  है  कि  हमारे  यहाँ  ,  पाँच  वरस  तक

 सोचने का  क्रम  जारी  रहता  है  और  निश्चित  समय  पर  कोई  कार्य  करने  या

 fred  निकालते जेसी कोई  चीज  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  कव  तक  बसों  द्वारा

 बना  दिया  जाएगा

 बया  इसी  एक  रुपए  के  टिकट  से  बसों  में  भी  यात्रा  की  जा  सकेगी  कौर  रेल-गाड़ियों

 में  भी  यात्रा  की  जा  सकेगी  या  बसों  भर  रेल-गाड़ियों  के  लिए  अलग  अलग  टिकट  खरीदना

 होगा  ?

 |,
 इस  रेल-गाड़ी  में  केवल  9  डिब्बे  होंगे  atte  उसमें  1,000  आदमियों  के  बनकर  यात्रा  करने

 पकी  सुविधा  होगी  ।  इसके  साथ  ही  3,000  आदमी  खड़े  होकर  यात्रा  करेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  पहले  ही  यह  केसे  तय  किया  जा  रहा  है  कि  3,000  आदमी  खड़  हो  कर  यात्रा  करेंगे  ।

 नहीं  डिब्बों  को  बढ़ा  कर  ऐसी  व्यवस्था  की  जाती  कि  खड़  हो  कर  यात्रा  करने  की  नौबत

 ही  तमाम  भौर  लोग  आराम  के  साथ  बैठकर  यात्रा  करें  ?  यदि  लोगों  को  खड़  होना  ही
 ो  फिर  ऐसी  व्यवस्था  की  जाए  कि  गाड़ी  की  गति  और  स्टेशनों  पर  हाल्ट  के  समय  पर  कोई
 नियंत्रण  हो  ।

 सम्बन्ध है  कि श्री  मल्लिका जु न  :  जहाँ  तक  माननीय  सदस्य के  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  हु  हैऋ
 यह बिद्य/त-चालित  रेल  14  जून  को  चलाई  मगर  वह  नहीं  चल  यह

 कल्पना  ठोक

 नहीं

 यह ह  गलत  है  ।  इस  ट्रेन  को  सिंह  15  अगस्त  को  आरम्भ  किया  गया

 .  मैं  सदन  को  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  किराये  के  मामले  में  विवार
 हो

 रहा  ।

 Pag  था  fa कराया  एक  रुपया  ले  रहे  यह  दूसरी  सवबंन  गन्ज

 ह  प्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  इस  अखबार  में  लिखा  हुमा  है  कि  सरकार  इस  गाड़ी
 को  15

 ता
 रख  को  चलाना

 चाहती
 मगर  उस  दिन  ag  दस  कदम  चल  कर रू क  गईं  ह 2  न्  =

 st  मल्लिका जु  न  :  जब  कोई  योजना  आरम्भ  की  जाती  तो  उसकी  एक  टारगेट  डेट

 होती
 ।  लेकिन  अगर  सब  सम्बन्धित  काम  पुरा  नहीं  होता  तो  उसमें  परिवर्तन  कर  दिया जाता

 है  ।  मगर  कोई  आरिजिनल  डेट  को  लेकर  बात  करता  तो  मन्त्रालय  उसकी जिम्मेदारी  नहीं

 लेता है  लि  ह

 sit  राजनाथ
 सोनकर  शास्त्री :  यह

 महत्वपूर्ण  सवाल
 है  ।  यह  कोई  लड़ाई  नहीं  है  ।

 बगर  कोई  अखबार  ग  rata  बात  लिखता  ह बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसके
 बारे  में  आवश्यक क  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिए  ।  इसने  लिखा
 है  :

 20}
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 है  कि  परिक्रमा-सेवा का  उद्घाटन  कल  सवार  को  होने  वाला
 से  हिल  ही  नहीं  सकी  ।  गाड़ी  को  खींचने कितु  बिजली

 के  अभाव  में  गाड़ी  अपनी  जगह

 वाला इ  जिन  भी  कुछ  दूरी  पर  जा  कर  रुक  गया  ः
 हि

 यह  स्पष्ट  इसमें  लिखा  है  के  गड़बड़  होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मान  लीजिए

 उद्घाटन  15  तारीख  को  करना  हो  तो  हो  सकता  है  किसी  परिस्थिति  में  25  या  30  तारीख

 को  करना  पड़  जाए  ।  इसलिए  se  स्थगित  होने  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  उद्घाटन
 के  दिन  गाड़ी  दस  कदम  चलकर  ही  रुक  गई  ।  ऐसी  दशा  में  मान  लीजिए  किसी  व्यक्ति  को  दस

 बजे  अपने  दफ्तर  पहुंचना  वह  पौने  दस  बजे  ट्रेन  में  बैठता  है  और  सोचता  है  कि  पांच  मिनट

 में  वह  अपने  आफिस  पहुंच  जायेगा  लेकिन  वह  पहुंचता  ही  नहीं  है  जिसके  कारण  उसको  मोअत्तली

 और  सस्पेंशन  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  तो  इस  स्थिति  की  ओर  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता  था  |

 श्री  मल्लिका ज ुन  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  अपकुशन  करने  से  काम  रुक  नहीं  सकता है  |

 अपशकुन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  मान  लीजिए  बिजली  का  प्रबन्ध  नहीं

 किया  जाता  है  तो  उसके  निर्माण  की  योजना  तुरन्त  कहाँ  बन  सकती  है  ।  परन्तु  जहां  तक  किराए
 कसा

 सम्बन्ध  है  या  रोड  और  रेल  ट्रांसपोर्ट  के  सम्बन्ध  का  प्रश्न  इस  मामले  पर  सरकार  बड़ी
 गम्भीरता  के  साथ  विचार  कर  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  ऐसी  कल्पना  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  यह  सेवा  फेल  हो  जायेगी  ।  वेसे  तो  मैं  स्वयं  जब  यहां  पारले मेंट  के

 लिए  भा  रहा  होऊ  तो  रास्ते  में  ही  कुछ  हो  सकता  है  परन्तु  ऐसी  कल्पना  करके  हम  भागे  चल

 नभ नहीं  सकते  हैं  । re

 जहां  तक  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  ag  चाहे  रिंग  रेलवे  हों  या  अन्य  हम  इसको
 हि
 बहुत  ही  मावश्यक  मानते  हैं  ।  सुरक्षा  का  पुरा  प्रबन्ध  रहेगा  माननीय  सदस्य  के  लिए  घबराने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ।

 झरी  दोलत  राम  सारण  :  माननीय  उपाध्यक्ष  रिंग  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  यहां

 पर  काफी  कहा  गया  है  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  योजना  को  बनाते  समय  बहुत  से  प्रश्नों  पर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इसी  वजह  से  इनकी  लागत  भी  बढ़कर  दनी  हो  गई  तथा  जितनी

 इसकी  परिवहन  क्षमता  आंकी  गई  उसके  अनुरूप  यात्री  भी  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  इस  योजना

 को  बनाते  समय  लिक  रोड्स  बनाने  की  परिकल्पना  भी  नहीं  की  गई  थी  ।  मन  उसकी  परिकल्पना

 करके  उनको  जोड़ने  की  चेष्टा  की  रही  इन्हीं  कारणों  से  इस  योजना  को  आज  हानि

 हो  रही  है  ।  मन्त्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  परियोजना  के  माध्यम  से  यात्रियों  को
 वह  faz

 बेहतर  सेवा
 तथा  सुरक्षित  परिवहन  सुविधायें  देने  की  कल्प  ः  च्क्घ

 का  शिकार  हो  गई  है  ।  जानना  चाहूंगा  कि
 बह

 निराधार
 अफवाहें  क्या  हैं

 जि
 ७:  कक .  fae  ke  . ः  .  ह शिकार  यहं

 परियोजना
 हो  ही

 ae

 ~Us
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 Fee  eS  roa
 आपने  ag  भी  कहा

 है
 है  कि  इसे  और  अधि  क  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  वह  सम्भव  प्रयासਂ  की  तकलीफ  क्या हे  ?  आपने  लिक

 ङ्घ  में रोस को  जोड़ने  की  बात  कही  है  ।  मापने  किराए  की  बात  भी  ही  सुरक्षा  के के  सम्बन्ध

 जो  बात  गई  उसके  में  भी  आपने  कहा  है  ।  इनके  अलावा  आपकी  कौर  क्या

 योजनायें  हैं  जिनके  द्वारा  आप  इस  सेवा  को  गौर  अधिक  सफलतापुवंक  चला  सकेंगे  ?

 भापने  यह  भी  कहा  है  कि  यात्रियों  द्वारा  इस  सेवा  का  उपयोग  माशा  के  अनुरूप  न  होने
 का  मूल  कारण  यह  प्रतीत  होता  है  कि  सम्पूर्ण  रिंग  रेलवे  पर  पटल  नगर  जेसे  कुछ  स्टेशन  बस

 सेवा  तथा  किराए  के  वाहनों  की  सवा  से  समुचित  रूप  से  जुड़े  हुए  नहीं  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता

 कि  पहली  योजना  की  परिकल्पना  में  ही  यह  जुड़  हुए  नहीं  थे  या  जोड़ने  की  कल्पना  थी

 किसी  कारणवश  कार्यवाही  नहीं  हो  सकी  इन  दोनों  में  कौन  सी  बात  सही  है  ?  इसके  अतिरिक्त

 आप  जो  फीडर  सर्विस  उपलब्घ  कराने  की  बात  सोच  रहे  हैं  वह  कब  तक  उपलब्ध  करा  देंगे  ताकि

 आपकी  कल्पना  के  अनुसार  यह  रेल  सेवा  चलनी  शुरू  हो  जाए  ?  आपकी  योजना  के  मुताबिक
 भाप  कितने  परिवहन  की  रोज  भाषा  करते  यह  मैं  जानना  चाहता  एक  तरफ  आप

 कहते  हैं  कि  इसके  सम्बन्ध  में  aa  विभागों  से  विचार-विमश  किया  है  और  दूसरी  तरफ  आप

 कह  रहे  हैं  कि  वित्त  मन्त्रालय  को  पहले  प्रस्ताव  भेज  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  विमश  करने  से  पहले  या  विमश  करके  प्रस्ताव  वित्त  मंत्रालय  को  भेजा  गया  है  ।

 उस  प्रस्ताव  की  रूप-रेखा  क्या  है--इस  पर  थोड़ा  सा  प्रकाश  डालें  तो  अच्छा  रहेगा  |

 आप  कह  रहे  हैं
 कि  गलत  फहमियां  फेल  रही  यदि  आप  इन  सब  बातों  का  जव

 दें  तो  लोगों  में  गलत  फहमियां  दूर  होंगी  वे  आश्वस्त  होंगे  और  उनको  यात्रा  करने  का  मौका

 मिल  सकेगा  ।  टिकटों  के  बारे  में  फैसला  और  दूसरे  परिवहन  सेवाओं  का  तारतम्य  का  फसला

 कर  सकते  हैं  और  क्या  इस  बारे  में  आप  कोई  अवधि  बता  सकते  हैं  ।

 न
 इसको  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  यदि  आप  af  प्रयत्न  करेंगे  तो  लोगों  को  लाभ

 मिल  सकेगा  ।  क्या  यह  सही  है  कि  रिंग-रेलवे  का  प्रचारित  करने  के  लिए  अघिक  कंजूसी  की

 गई  है  ।  जितना  प्रचार  इसका  होना  चाहिए  उतना  प्रचार  नहीं  किया  गया  है  ।  बल्कि  इसके

 विरोध  में  अधिक  प्रचार  हो  रहा  है  ।  इसी  की  वजह  से  लोगों  के  अन्दर  आशंका  विश्वास

 है  ।  इन  सब  बातों  की  भोर  ST  करके  आप  प्रकाश  ताकि  जनता  को  राहत  मिल  सके  ।

 sit  एमबीए  गनी  खान  चौधरी  :  मेरे  माननीय  उप  मंत्री  महोदय  सब

 कुछ  बता
 चुके  हैं  और  मेरे  विचार  से  मेरे  लिए  कोई  नयी  बात  कहने  के  लिए  नहीं  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों cal coy को  एक  मात्र  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मुद्रिका  रेल  सेवा  कोई  अभिनव  सेवा  नहीं  है  यह

 ती  दिल्ली  परिक्रमा
 सेवा  का  प्रतिस्थापन  मात्र  है  ।  इतनी  सी  बात है  ।  ऐसी  बात त  नहीं है  कि

 हमने  कोई  विशेष कार्य  किया  केवल  उसका  विद्युतीकरण  मात्र  किया गया  हैं  ।
 कि
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन  6
 ita

 1982

 |. *
 मुद्रिका  रेलवे  का  कुल  मार्ग  लगभग  35  किलोमीटर  है  ।  परियोजना  की  कल  ला रात  2A

 ्  4

 करोड़  रुपये  की  थी  भर  अब  तक  कुल  29.9  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  हैं  ।  कुछ  कठिनाई  at  हं

 जिनका  मैंने  और  मेरे  साथी  ने  भी  उल्लेख  किया  है  और  हम  थोड़ा-थोड़ा  करके  उन  पर  काव  पाने

 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  :  यह  सब  एक  fer  में  नहीं  हो  सकता है  ।  बहुत-से  भवन  अड़चने  हैं

 और  रास्ता  उनमें  से  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  हम  रास्ता  लेने  के  लिए  प्रयत्नशील  हैं  ;

 कहीं  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जाना  है  ।  सभी  प्रक्रियाओं  का  प्रनुसरण  करना  पड़ेगा  और  हम
 आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  मैं  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  सकता हूं  कि  हमने  aga  प्रगति  की

 है  और  मेरे  विचार  में  अधिक  समय  में  यह  सेवा  अत्यन्त  लोक  प्रिय  हो  जायेगी  ।

 जहां  तक  इस  बात  का  प्रश्न  है  कि  मुल्य-ढ़ाँचे  को  हम  यु वित संगत  कब  तक  बना

 उस  बारे  में  मैं  कोई  बचन  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  हमें  इस  पर  बार-ब।र  सलाह  लेनी  होगी
 गौर  विचार  करना  होगा  ।  परन्तु  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  il  हो

 सकता है  कौर  मेरी  ओर  से  यह  कोई  आश्वासन  नहीं  है  जो  कुछ  भी  दिल्‍ली  प्रशासन  कह

 रहा  जो  कुछ  भी  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  कह  रहा  उसमें  पर्याप्त  तक  है  और  इसी  कारण
 = से  हमने  प्रस्ताव  को  विचार  हेतु  वित्त  विभाग  के  पास  भेजा  है  ।

 ee

 se

 के  लिए  निर्वाचन

 गृह  मन्त्रालय में  सा  मन्त्री  पी०  :  मैं  ——  ब्  ओर

 राजभाषा  1963  को  धारा  को  उपधारा  (2)  के  agate

 लोक  सभा  के  सदस्य  एकल  संक्रमणीय  मतदान  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के

 श्री  जेल  सिंह  द्वारा  लोक  सभा  को  सदस्यता  से  त्यागपत्र  दिए  जाने  के  कारण

 fra  हुए  स्थान  राजभाषा  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने में

 us
 सदस्य  निर्वाचित  करें  कक

 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यद  दे

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  aye  में

 लोक  सभा  के  सदस्य  एकल  संक्रमणीय  मतदान  द्वारा  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के

 ॉ
 जेल  सिंह  द्वारा  लोक  सभा  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  दिए  जाने  के  कारण
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 नियम  377  के  अधीन  मामले [4  आश्विन  1904

 रिक्त  हुए  स्थान
 ore

 समिति  के  सदस्य  के  रूप
 a

 कार्य  करने  के  लिए  अपने  में

 से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करें  1”

 स्वीकृत हश्र

 प्राक्कलन  afata

 श्री  बन्सी  ह  न  मै  प्रस्ताव  करता  हूं  2

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  a  प्रे संचालन  नियमों  के  नियम

 311  के  उप-नियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उप-नियम  (3)  द्वारा  अपेक्षित

 रीति  प्राक्कलन  समिति  के  शेष  कार्यकाल  के  श्री  रामचन्द्र  रथ  के  स्थान  जो

 मंत्री  नियुक्त  किए  जाने  के  कारण  समिति  के  सदस्य  नहीं  रहे  हैं  उस  समिति  के

 सदस्य  के  रूप  में  काय  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 क  इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य संचालन  नियमों के

 नियम 311  के  उप-नियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उप-नियम  (3)  द्वारा

 अपेक्षित  रीति  प्राक्कलन  समिति  के  शेष  कार्यकाल  के  श्री  रामचन्द्र  रथ  के  स्थान

 जो  राज्य  मंत्री  नियुक्त  किए  जाने  के  कारण  मिति  के  सदस्य  नहीं  रहे  हैं  उस
 समिति  के  सदस्य के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए

 में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्री  ।
 a

 = faar  :  377  के  ata  मायल

 बम्बई  से  कपड़ा  मिलों  का  प्रस्तावित  स्थानान्तरण

 stadt  उषा  चौधरी  :  करों  मैं  अन्य  प्रकार  के  प्रोत्साहन

 कौर  ि  पानी  की  दरों  में  छुट  भारी  से  आकृष्ट  होकर  बंबई  में  सूती  कपड़ा

 मिलें देश  के  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिए  कोशिश  कर  रही  उत्पादन की  बढ़ती  हुई
 लागत  भी  इस  के  लिए  उत्तरदायी  दिखाई  देती  है  ।  लगभग  एक  दर्जन  कपड़ा  मिलें  इस  बात  at

 समीक्षा  कर
 रही

 हैं  कि  बंबई  के  बाहर  जाने  में  क्या  हानि-लाभ  हो  सकते  सदन
 को  मालूम

 है  कि  बंबई  ta
 a

 में  कपड़ा  मिलों  में  जो  श्रमिक  स्थिति
 विद्यमान

 है  उसने  भी  कपड़ा
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 ना

 को  अन्य  स्थान  पर  जाने  के  लिए  सोचने  पर  विवश  कर  दिया  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  यह
 भी

 भी
 बढ़

 रही
 है है  कि  कपड़ा  मिलों  को  बंबई  के  बाहर  ले  जाने  पर  जो  लंबी-चौड़ी  नगद

 बौर

 विला

 कर्ल  इन्हें  उपलब्ध  हो  जाएगे  उनसे  जो  आमदनी  होगी  वह  कल्पना  A  परे  ८ =>
 बंबई  और

 बंब  बाहर  जो  मिलें  कपड़ा  उत्पादन  करती  उनमें  प्रति  मीटर  63  पेसे  का  a  ह
 रहता  है  ।

 इस  प्रश्न  से  ई  तेल  कौर  मजदूरी  के  प्रश्न  जुड़ें  हुए  हैं  ।  मिलों  को  बंबई  से  बा  जाने

 के  लिए  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  लेना  आवश्यक  कपड़े  के  उत्पादन  के  साथ
 प्रस  खपत  का  प्रश्न  भी  जुड़ा  हुआ  है  ।  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  लेकर  महाराष्ट्र  की  र जनता जनता  में

 काफी
 अधीरता  भौर  जिज्ञासा  व्याप्त  है  मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस

 चिक
 में  अपनी

 प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।
 हक

 की  झावदयकता (4 ¥  गंडक  नदी  पर  छिलौनी  पुल  के  ga:  कार्य  को  पूरा

 श्री  ए०  के०  राय  मेरे  377  के  मामले  में  से  कुछ  अश  काट  दिया

 गया  है  ।  मैं  उसमें  यह  जोड़कर  पढ़ना  चाहूंगा  ।  थ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 _  श्री  ए०  के०-राय :  बिहार  पश्चिमोत्तर  रेलवे  के  सेवाकाल  में  गंडक  नदी  पर  छितौनी

 ताम
 1  पुल  था  जो  कि  वाघा  को  छितौनी  उत्तर  प्रदेश  से  जोड़ता  था  ।  कुछेक  दशक

 qq  पुल  का  कुछ  भाग  बाढ़  में  बह  गया  था  और  पुल  तभी  से  ऐसे  ही  बेकार  पड़  ret  (1971  के
 संसदीय  चुनावों  की  पव  सन्ध्या  पर  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  मार्ग  से  बिहार  कौर  उत्तर-प्रदेश
 के  पुनर्निमाण  के  चिन्ह  स्वरूप  इसकी  माघारशिला  रखी  थी  ।

 बाघा  पश्चिमी  चम्पारन  का  एक  अविकसित  क्षत्र  है  और  इसी  प्रकार  छितौनी  .  देवरिया

 का  है  ।  यदि  पुल  दिया  जाता  है  और  रेल  माग॑  चालू  कर  दिया
 जाता  है  तो  यात्रियों  की  सुविधाओं  के  इस  अविकसित  क्षत्र  के  विकास  के  लिए  भी

 अच्छा  अवसर है  ।  जब  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  पदासीन  थे  इस  पुल  के  पुनर्निमाण  को  अनुमति
 दी  गई  थी  ।  नामों  सामग्री  एकत्र  की  जा  रही  थी  और  बाघा  से  छितौनी  की  भोर  को  कुछ

 मील  तक  रेल  की  पटरी  बिछाई  भी  गई  थी  ।  एक  रेलवे  स्टेशन  रामपुर  हाट  मदनपुर  शरू

 भी  किया  गया  था  ।  दो  वर्ष  पहले  संसद  को  बताया  गया  था  कि  चू  कि  रेलवे-बोड़े  के  हिस्से  के

 अतिरिक्त  बिहार  गौर  उत्तर-प्रदेश  सरकारें  भी  अपने-अपने  हिस्से  देने  को  तेयार  हो  गई  हैं  तो

 पुल  शीघ्र  बनकर  तेयार  हो  जायेगा  |  केन्द्रीय  सरकार  को  मामले  में  हस्ती  प  करना  चा

 कौर  देखना  चाहिये  कि  इस  पुल  का  शीघ्र  निर्माण  हो  जाए  जैसा  कि  रेलवे  पहले  ही  इसका

 अनुमोदन  भीर  स्वीकृत  कर  चुकी  है  ।

 fz
 |  ह उपाध्यक्ष  महोदय :  जो  कुछ  भी  स्वीकृत  कया  गया  उसे  कार्यवाही  वृतान्त में

 4
 सम्मिलित  किया  जायेगा
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 जनगणना  विभाग में  काम  कर  TH कम  चा  को  स्थायी  रोजगार
 को  अवद्य  कता  >

 ait  sfema  बहादुर  जनगणंना  के  काय  में  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 में  अनेक  कमेंट्री  अस्थायी  रूप  से  लगाये  गये  थे  ।  उनमें  से  अधिकांश  लोगों  की  सेवा  ars

 1982 में  समाप्त  कर  दी  गयी  हैं  ।  सरकार  की  ओर  से  ऐसे  लोगों  को  carat  रोजगार  देने  की

 अभी तक  कोई  व्यवस्था  नहीं  हो  पायी  यद्यपि  सरकार  द्वारा  इन  कर्मचारियों  को  अन्य  विभागों

 सेवा  करने  का  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  उपाय  किये  जाने  के  संकेत  मिले  थे  किन्तु  उस  दिशा  में

 ठोस  प्रयास  नहीं  हो  रहे  हैं  ये  कर्मचारी  बेरोजगार  होने  के  कारण  दर  दर  की  ठोकरें  खा  रहे ठ  ह

 OT  उनके  समक्ष  रोजी  रोटी  का  गम्भीर  संकट  व्याप्त  है  ।  सरकार  से  हमारी  माँग  re  कि

 ऐसे  कर्मचारियों  को  स्थायी  रोजगार  प्रदान  करने  हेतु  तत्काल  ठोस  उपाय  किये  जायें  ताकि  उनकी

 बेरोजगारी
 की  समस्या  का  समाघान  हो  सके  |

 भिक्षावृत्ति  को  समाप्त  करने  की  श्रावश्यता
 १

 श्री  ato  Sto  सिह  हमारे  देश  में  आज  भी  भिक्षावृति  प्रथा  व्यापक

 रूप  से  प्रचलित  है  ।  यह  समस्या  सामाजिक  एवं  आर्थिक  परिस्थितियों  में  इतनी  उलझी  हुई  है
 कि  कोई ई  भी  कानूनी  उपाय  इससे  मुक्ति  दिलाने  में  सफल  नहीं  हुआ  है  ।  यह  प्रथा  देश  एवं  समाज

 पर  कल  क  का  टीका  बन  कर  रह  गयी है  ।  रेलवे  बस  मन्दिरों  एवं  यहां
 वहाँ  सयंत्र  कुछ  पाने  की  लालच  में  किसी  न  किसी  भिखारी  को  हाथ  पसर  जाता  है  ।  इनमें

 ,  महिलायें  आदि  विभिन्‍न  प्रकार  के  लोग  हो  सकते  हैं  ।  लाखों  अनाथ  एवं  असहाय
 > Ra  AT  hp  अतिरिक्त  लाखों  पेशेवर  fran  भी  होते  हैं  ।  पेशेवर  ste  भिखारी  बच्चों  का

 अपहरण  कर  उनका  लग  भंग  करके  अथवा  उन्हें  भयाक्रांत  कर  के  भिक्षावृति में  लगा  देते  हैं  ।

 छोटे  छोटे  बच्चों  को  हाथ  फैलाकर  दुसरों  के  समक्ष  गिड़गिड़ाते  देख  कर  किसका  हृदय  करुणा

 से  द्रवित न  हो  जायेगा  ।  जब  तक  सामाजिक  भारिक  विकास  के  लाभ  का  समान  वितरण

 भिक्षावृति  जसी  सामाजिक  बुराइयों  के  निदान  के  लिये  सरकारी  क्षप  मय्यत  भा वश्य पक

 रोकने  के  लिये  सरकारी  एवं  ऐच्छिक  प्रयासो ंके  साथ  कानन  उपायों  को  मिलाकर

 एक  सम्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  दीन हीन  एवं  निराश्रित  भिक्षुकों  के  पुनर्वास  आदि  की

 व्यवस्था  करनी  होगी  ।  पेशेवर  भिक्षुकों  रचनात्मक  कार्यों  में  लगाया  जा  सकता  है  ।  जो  लोग

 sai  को  भिक्षाटन  के  लिये  बाध्य  करते  उनके  लिये  कठोर  दंड  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 कारी  साधनों  एवं  ऐच्छिक  संगठनों  द्वारा  प्रदत्त  सेवाओं  में  प्रभावशाली  समन्वय  होना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  एवं  प्रान्तीय  सरकारों  दुबारा  इस  कलंक  को  मिटाने  के  लिए  जो  भी  अघिनियम

 पारित  f  किये  गये  हैं  उनका  क्रियान्वयन  नहीं  हो  रहा  है  ।  यदि  तत्काल  प्रभावकारी  उपाय  नहीं

 किये  a
 एशियाई  खेलों

 के  समय  राजधानी  में  भिक्षुकों  का  बड़ा  जमाव  हो  सकता

 मालती मापनीय  boars
 मंत्री  स  संग्रह  निवेदन  करूगा  कि

 देश  से  भिक्षावृत्ति  के  उन्मूलन
 नागों कदम  जायें  ।  विभिन्‍न  प्रान्तों  समाज

 कल्याण  मंत्रियों ्
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 a  rary  शर यथाशीघ्र  सम्मेलन  बुला कर
 तमाम  संबंधित  बिचार कर  के  एक  समयबद्ध  snes

 बनाया  जाना  चाहिए और  इस  कुप्रथा  मूलोच्छेदन  किया  जाना
 चाहिये  ।

 AAI  में  बेलेरी  जलाशय  परियोजना  के  |
 |

 आर

 धनराशि  को  उपलब्ध  कराने  की  श्रावइयकता
 ड

 श्री  aaa  कृष्ण  मुती  :  आसान  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  येलेस्वरम
 के  निकट  येलेरू  नदी  पर  प्रस्तावित  येलेरू  जलाशय  परियोजना  एक  प्रमुख  सिंचाई  परियोजना

 iy  | ti

 यद्यपि  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  इस  योजना  पर  1951  में  विचार  किया  गया  परन्तु
 इसे  अन्तिम  रूप  सिचाई  के  लिए  1971  में  दिया  गया  था  ।  इस  परियोजना  से  पूर्वी  गोदावरी

 जिले  के  पीठापुरम  गौर  gat  और  विशाखापटनम  जिले  के  नरसी  अ  का पल ली  और

 चोडावरम  की  लगभग  एक  लाख  एकड़  भूमि  पर  सिंचाई  हो  सकेगी  ।  बाद  योजना  को  फिर

 a  बनाया  गया  जिससे  विशाखापटनम  इस्पात  संयन्त्र  को  जल  आपूर्ति  प्रदान  की  जा  सक े।
 विशाखापटनम  इस्पात  संयन्त्र  की  परिचालन  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  73  एमजीडी  जल  की

 भूपति  की  निर्धारित  तिथि  1984  है  ।  परियोजना  की  नवीनतम  लागत  147.02  करोड़

 है  जिसमें  से  104.26  करोड़  रुपये  सिंचाई  के  लिए  हैं  कौर  42.76  करोड़  रुपये  जल  आपूर्ति  के

 लिए  रखे  गये  हैं  ।  आन्तरिक  चरण  में  अक्तूबर  1984  तक  वित्तीय  वचनबद्धता  केवल

 107.35  करोड़  रुपये  की  है  ।  यद्यपि  परियोजना  पर  कायें  1979  में  आरंभ  हो  चुका
 1981  तक  इस  परियोजना  पर  कुल  575.63  लाख  रुपये  व्यय  हुए  हैं  ।  इसको  पूरा  करने

 में  असामान्य  विलम्ब  हुआ  है  ।  छठीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  योजना  आयोग  ने  55

 करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  को  है  ।  अर्थात  1980-85  तक  जब  कि  वर्ष  1982-83  के

 लिए  केवल  13  करोड़  रुपये  का  आवंटन  दर्शाया  गया  है  ।  जब  तक  110  करोड़  रुपये  का  कुल
 भावंटन  तुरंत  नहीं  जाएगा  कौर  उपलब्ध  नहीं  कराया  जायेगा  तब  तक  कार्य  अवधि  के  अनुरूप

 येलेरू  परियोजना  के  प्रथम  चरण  का  तात्कालिक  आवश्यक  काय  भी  पूरा  करना  नितान्त  कठिन  हो

 जाएगा  और  विशाखापटनम  इस्पात  संयन्त्र  कार्य  प्रगति  पर  बुरा  प्रभाव  पडेगा  ।  मैं

 योजना  आयोग  के  साथ  ही  साथ  केन्द्रीय  जल  आयोग  से  इस  योजना  को  तुरंत  स्वीकृति  प्रदान  करने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 दिल्‍ली  में  तथा  a  के  अन्य  भागों  में  नए  बूचड़खानों  के  निर्माण  को

 अनुमति  न  देने  को  श्रावययकता

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  उपाध्यक्ष  27  जुलाई  1982 के  दैनिक

 aurea  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस  समाचार  सें  कि  दि  वती  मैं  केन्द्रीय  अरको  की  मदद  से  28
 मणि  किया  जा  रहा  महिला

 करोड़ की  लागत  से
 एक  आधुनिक  पशु  वधशाला  का  fa

 के  सिद्धान्त  में  आस्था  रखने  वाले  करोड़ों  लोगों  की
 भावनाओं  को  आघात

 पर  दयाਂ

 पहुंचा है
 ।  देश  की  जनसंख्या  का  एक  बहुत  भाग
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 it
 की  के  आचरण में  विध्  करता है  तथा  देश  में  बढ़ती हुई  की  प्रसूति पर
 चिन्तित  है  ।  नई  पशु-वध  santa  eis  HS  एवं  मांसाहार का  प्रचार

 खेदजनक

 दिल्‍ली में  बनाई  जा  रही  आधुनिक  पशु-वधशाला  का  देश  की  अनेक  संस्थाओं  ने  विरोध

 किया  है  ।  दिल्ली  को  सेंद्रिय  जन-कल्याण  समिति  ने  देश  की  घान  क़षि  मंत्री  तथा

 दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  से  अने  निवेदन  में  इस  नई  पशु-वधशाला  के  निर्माण  का
 विरोध

 कर

 आग्रह  किया है  कि  सरकार  मांसाहार  को  प्रोत्साहन  न  दे  ।  *

 अतएव मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  सरकार  जन-भावना  का  आद
 वीवर  परसे

 हुए  दिल्‍ली

 में  तथा  देश  में परै  नई  पेश-वधशालाओं  ६  निर्माण  की  स्वीकृति  नहीं  दे  ।

 काबेरो  नदो  से  तमिलनाड़ु  को  जल  को  सप्लाई

 st  सेलवा राजू  :  मानसून  न  आने  के  कारण  तमिलनाड़ु  राज्य  को

 सुखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  कावेरी-मेटर  जलाशय  से  पानी  की  पर्याप्त  सप्लाई  के

 कारण  कावेरी  Seer  में  खाद्यान्न  उत्पादन  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  है  ।  7  लाख  एकड़  भूमि

 Seg
 फसलें  सूख  रही  हैं  ।  केवल  दो  लाख  एकड़  पर  ही  फसल  की  कटाई  की  जा

 सकती  है  और

 शेष 5  लाख  एकड़  सूखी  पड़ी  रहेगी  ।

 यह  कहना  कोई  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहना  नहीं  है  कि  केन्द्र  और  तमिलनाडू  सरकार

 दोनों  ही  अन्तर्राज्यीय  नदी  समस्या  का  हल  निकालने  भर  कावेरी  जल  विवाद  के  प्रति

 उदासीन  पूर्ण  रिया  अपनाये  हुए  है  ।  यद्यपि  1924  का  पहला  समझौता  1974  में  समाप्त  हो

 चका  पिछले  वर्षों  से  प्रिय  सरकार  ने  केरल  और  पांडिचेरी  राज्यों

 को  समझाने  और  एक  साथ  एक  मान्य  हल  को  लेकर  गोल-मेज  पर  लाने  के  प्रयास  नहीं  किए
 ठें ठ  lag  सबसे  दुखद  बात  है  कि  समस्या  के  हल  में  राजनीतिक  इच्छा  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।

 अब  मेट्टूर  जलाशय  16  फट  के  निम्नतम  स्तर  तक  पहुंचा  हुआ  है  जब  कि  कृष्णा राजू  सागर  भर

 कबीनी  में  जल  स्तर  पूरा  है  ।  1924  का  समझौता  aa  लागू  नहीं  है  ।  कर्नाटक  सरकार  को

 1924  के  समझौते  को  लागू  करने  की  सलाह  देने  का  काम  केन्द्रीय  सरकार  का  है  या  फिर  चारों

 राज्यों  कौ  सन्तुष्टि  हेतु  कोई  नया  सुत्र  बनाया  चाए  ।  यह  देखना  केन्द्र  सरकार  का  काम  है  कि

 तमिलनाडू  को  मिलने  वाला  पानी  कर्नाटक  के  कृष्णा राजू  सागर  से  मेट्ट्र  जलाशय  में  छोड़ा
 जाए

 जिससे  कि  तिरूचि  और  तंजौर  जो  कि  तमिलनाडू  का  अनन  were  की  सूर
 च्

 ती
 हुई

 फसल ।  को  बचाया  जा  सके  ।  तमिलनाडु  के  किसानों  की  भोर  से  मैं  केन्द्र  से  तुरंत  गाही
 क ी मॉंग

 करता
 हैं

 ।

 उपाध्यक्ष मे
 aq किस  अब  सभा भा मिना भोजन  के

 लिए

 ह  अचवाए  ह  fanz  म०  प०  तक

 के
 लिए

 स्थगित  होती
 है  ।
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 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  बजकर  5  fare  स०  प०  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा
 मध्याहन

 wis  के  पश्चात  2  बजकर  10  मिनट  पर

 पुन:समवेत हुई  t

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 अजन )  ग  ट्रक सिक्किम  ce  ल  उपबन्ध  यक

 ort faa  मन्त्रालय में  मन्त्रों  {  FATT)  प्रणव  मुखर्जी  की  भोर  से

 प्रस्ताव  करता  gt

 न >
 ल

 लोक  हित  सिक्किम  राज्य  में  बैंककारी  सुविधाओं  बेहतर  समेकन  और

 विस्तार  के  प्रयोजन  के  लिए  सिक्किम  स्टेट  बैंक  के  कतिपय  शेयरों  के  अजन  के  लिए  और

 उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 कया  जाए  ॥

 dar  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता  सिक्किम  29  1975  को  भारतीय  संघ  का

 बाईसवां  राज्य  बन  गया  है  ।  तत्पश्चात  भारत  सरकार  देश  की  तीब्र  भारिक  प्रगति  के  लिए

 अपनी  नीति  के  एक  माग  स्वरूप  ग्रामीण  तथा  कृषि  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  में  दें  किस
 के  आधारभत-ढाँचे  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  सम्भावित  संस्थागत  प्रबन्धों  पर  विचार  करने  तथा

 अन्य  सम्बद्ध  मामलों  पर  विचार  करने  हेतु  1975  में  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  था  ॥

 यह  वह  था  जबकि  क्षत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  संस्थान  स्थापित  करने  की  संभावनाएं  भी  विचाराधी

 थीं  ।  इसलिए  अध्ययन  दल  को  अन्य  बातों  के  अलावा  विशेष  रूप  से  यह  कहा  गया  था  कि  वह

 सिक्किम  में  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बेक  को  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करे  अथवा  किसी  प्रकार

 के  अन्य  defers  प्रबन्धों  के  बारे  में  सुझाव  दे  जिसके  कि  राज्य  को  बैंककारी  विभिन्‍न

 कक्षाओं  तथा  उसकी  ग्रामीण  अर्थ  व्यवस्था  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  की  ओर  व्यापक

 रूप  से  ध्यान  दिया  जा  सरक  |

 इससे  पूर्वे  दी  स्टेट  बैंक  हॉफ  सिक्किम  को  राज्य  में  सिंविंकम  के  भू तपु वं  च  ख़्याल  की

 त  किया  गया  था  ।
 उस  समय  बेक  का  कार्य  ied उदघोषणा  के  द्वारा  सितम्बर  1568  में  स्थायी

 wrt  मित  |  सरकार
 द्वारा  नियुक्त  wea  त  दल  ने  राज्य में

 उपलब्ध
 बेक़रारी  सुविधाओं

 ह  6  में  अपना  वेदन  प्री

 सम्बन्धित  प पतलूनों
 पर  विचार  करके  i  तुत  किया

 तथा
 अन्य  सम्बन्धि  सिफारिश  यह  ककी

 लि  थी  कि  सिक्किम
 लाग राज्य  को

 के  सम्बन्धी
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 िपिवास

 स्टेट  क बक
 का  तथा  प्रवीण  उपबन्ध

 विधेयक

 eee  are

 आवश्यकताओं को को  पूरा  करने  के  लिए  केवल  एक  ही  aie  सच्च  सेह  करना  ही  अधिक

 उपयुक्त  जो  कृषि  तथा  गैर-कृषि  सम्बन्धी  बेकिंग  आवश्यकताओं  तथा  सरकारी  लेन  देन
 के  कार्य  को  भी  कर  सकती  है  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल  द्वारा  यह  सिफारिश  की  गई  थी
 कि  इस  प्रकार  की  संस्था  द्वारा  सबसे  पहले  विद्यमान  स्टेंट  बेक  माफ  सिक्किम  की  परिसम्पत्तियों

 तथा  देनदारियों  का  अधिग्रहण  fear  जाना  चाहिए  ga  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  सिक्कम  की  राज्य  सरकार  तथा  भारतीय  रिज  बैक  के  परामर्श  से  विचार  किया

 गया  इन  सिफारिशों  को  कानूनी  स्वरूप  प्रदान  करने  के  लिए  ही  इस  विधेयक  को  लाया

 गया  ह

 सिक्किम  राज्य  सरकार  ने  पहले  ही  सिक्किम  कोआपरेटिव  सोसायटीज  एक्ट  1978  के
 |  अन्तर्गत  सिक्किम  स्टेट  कोआपरेटिव  बैंक  लिमिटेड  की  स्थापना  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  हैं

 विमान  विधेयक  द्वारा  अन्य  बातों  के  अलावा  स्टेट  बक  माफ  सिक्किम  के  सभी  शेयरों  को  तथा
 नज

 क्रम उस  ae  के  ada  उपक्रमों  को  सबसे  पहले  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  लाना  इसमें

 की  राज्य  सरकार  के  शेयर  सम्मिलित  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  केन्द्रीय  सरकार  को  यह
 भी  अधिकार  प्रदान  करता  है  कि  इसके  निहित  शेयरों  तथा  स्टेट  बैंक  ऑफ  सिक्किम  के  जो  भी

 उपक्रम हैं  उनको  सिक्किम  राज्य  सरकार  को  अन्तरित  किया  जाये  ।  विधेयक  में  यह  भी

 प्रावधान  है  कि  सिक्किम  राज्य  सरकार  स्टेट  बैंक  माफ  सिक्किम  के  उपक्रमों  को  सिक्किम  स्टेट

 कोआपरेटिव  बक  लिमिटेड  में  हस्तान्तरित  करेगा  |

 बंक  में  यह  भी  प्रावधान  है  कि  tee  बेक  आफ  सिक्किम  के  सभी  कर्मचारियों  को  सेवाओं

 को  सिक्किम  स्टेट  कोआपरेटिव  बेक  लिमिटेड  में  हस्तांतरित  किया  जाए  तथा  उन  शेयरहोल्डरों
 को  जिनके  शेयरों  को  अर्जित  करने  का  प्रस्ताव  है  भूगतान  किया  जाएगा  तथा  कुछ  अन्य  प्रासंगिक

 तथा  परिणामी  मामलों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  |

 यह  जो  व्यवस्था यें  की  जा  रही  हैं  उनमें  ये  सब  शामिल  हैं  स्टेट  कोआपरेटिव  बक

 समी  कृषि  करने  तथा  उपज  के  विपणन  के  लिए  अल्प  अवधि  तथा  मध्य  अवधि  के  लिए  ऋण

 उपलब्ध  कराती  दी  सेन्ट्रल  को-आपरेटिव  लेण्ड  डवलपमेंट  बेक  कृषि  के  लिए  पूजी
 विनियोग  की  वित्त  व्यवस्था  दिये-काल  ऋण  के  रूप  में  उपलब्ध  कराती  दी  कामर्शियल  बेक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  लिए  कायंगत  पु  जी  तथा  सामयिक  वित्त  की  व्यवस्था  करती

 तथा  स्टेट  बैंक  केन्द्रों  पर  सरकार  के  लेन-देन  व्यापार  को  जहां  भारतीय  रिज बं

 बेक  का  कोई  कार्यालय  नहीं  मारकर  सहायता  निम्न  स्तर  पर  तरल  परिसम्पत्तियों  को  कायम

 करमें चा  रियों  के  वेतन  का  न्यून  पुनीत  सुविधाओं  आदि  की  जिसको  प्रामीण

 तथा  कृषि  ऋणों  के  कार्यकलापों  के  क्षेत्र  में  काय॑  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होगा  ।  इसका

 नियन्त्रण  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  और  यह  एक  ऐसा  बेक  होगा  जिसमें

 बता  की  परिकल्पना  होगी  ।  जो  देश  के  बेकिंग  कानूनों  के  अनुसार
 होगा

 तथा
 जश  लित

 बेक  के  नियन्त्रण में
 होगा  ।
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 ही

 सरकार  यह  आशा  करती  है
 न कि  इस

 विधेयक  के  अधिनियमित  होने  से  यह  सिक्किम  राज्य

 के  बेकिंग  सम्बन्धी  स्वरूप  के  और  प्रयास  होगा जो  कि  इसकी  भविष्य  की  आधिक

 आवश्यकताओं को  पुरा  करने  में  सहायक  होगो  तथा  इससे  सभी  स्तरों  पर  यहाँ के  लोगों  का  भला

 होगा  |

 mena  महोदय  :
 प्रस्ताव  पेश  किया  गया  है

 लोक  हित  सिक्किम  राज्य  में  बैंककारी  सुविधाओं  बेहतर  समेकन  और

 विस्तार उससे स
 ti

 के  लिए  सिक्किम  टेट  बैंक के  कतिपय  शेयरों  के  asia  के  लिए  ओर

 संबंधित या  उसके  आ
 gifts  का

 उपबंध
 करने

 वाले  विधेयक
 पैड  सिधार

 हस  जाए  1”  a

 श्री  भान  पाठक  :  मैं  इस
 चिपक

 का  समर्थन  करता  ।  इस

 विधेयक
 के  कुछ  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  मन  में  कुछ  आशरंकायें है ंं  ।  और  मैं  चाहता  हूं  कि

 मंत्री  जी
 —  ग ् अगन  ट  करे ं॥

 सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इस  विधायक  के  द्वारा  सिक्किम  ग्रामीण
 त्रों  में  साहकारों  तथा  क  करने  वालों  ने  जो  आर्थिक  जाल  फैला  रखा  है

 उसको  समाप्त  करने  के  लिए  मागं  प्रशस्त  किया  जाएगा  ।  दूसरी  बात  यह  कि  क्या  छोटे

 सीमान्त  किसानों  तथा  बरगदारों  को  कम  व्याज  पर  दिये-अवधि  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  कराया
 जायेगा  जो  कि  अपने  जीवनयापन  की  बिना  किसी  गारन्टी  के  aga  से  वर्षों  से  भूस्वामियों  की  कमी

 जोत  रहे  हैं  ।  यह  बात  नोट  करने  योग्य  है  कि  सिक्किम  में  70  प्रतिशत  से  अधिक  ग्रामीण  जनता

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  अपना  जीवनयापन  करती  हैं  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  क्या  ग्रामीण

 क्षत्रों  तथा  शहरी  क्षत्रो ंमें  काय  करने  वाले  निधन  कारीगरों  को  बेहतर  वित्तीय

 सहायता  तथा  अन्य  सुविधा गों  को  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ?  चौथी  बात  यह  है  कि  क्या  ग्रामीण

 क्षेत्र  की  शोषित  जनसंख्या  को  सामन्तवादी  स्वामियों  तथा  महाजनों  के  चंगुलों  से  मुक्त  कराया

 जाएगा  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  इन  मुद्दों  के  बारे  में  एक  स्पष्टीकरण  तथा  एक  आश्वासन  चाहता
 किया  गया है  और  वहां  पर  किसी ह  क्योंकि  सिक्किम  में  सामन्त वादि ता  को  अभी  समाप्त  न

 भी  प्रकार  दूरगामी  परिणामों  वाले  भूमि  सुधारों  को  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  माध्यमों  से  यह  दावा  गया  है
 कि  सिक्किम  को  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय

 सहायता  सबसे  अधिक  दी  जाती है  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  कया  सबसे  अधिक  प्रति  safes दी

 जाने  वाली  सहायता  का  लाभ  जनता  के  गरीब  at  के  लोगों  को  मिना  है  ?  इसका  उत्तर  यह

 है  कि  यह  इसका  लाभ
 APU,

 घनी

 व्यक्तियों नियन्त्रक ह
 यह  लाभ  उनको  नहीं  मिन्ना  है  ।  दमके

 inca
 ह ड

 sat
 को  gat  है  जो  सि

 फरार  तथा  सत्ता  लोलुप  लोगों
 Poe er

 ः
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 विधेयक

 वहां  पर  सभी  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  व्याप्त  जो  कि  उच्च  स्तरों से
 ए

 me
 arat 7A  aa rx सरकारी  अधिकारी  तथा  मंत्रीगण  भी  सिक्किम  की  गरीब  जनता  के  बल  पर  बड़े  Fh  नेक  -'

 भ्रष्टाचार  में  लिप्त  होकर  सम्पत्ति  अर्जित  कर  रहे  पिछले  वर्ष  सिक्किम  विधान  सभा  के

 विपक्षी  नेताओं
 द्वारा  भारत  के  राष्ट्रपति  को  एक  भावेदन  गया  जिस  में  हस्तक्षेप  की  थ्

 माँग  की  गई  तथा  कुछ  मन्त्रियों  को  भ्रष्ट  कार्यप्रणालियों  पर  निगरानी  रखने  को  कह

 था  जिनके के  बारे  में  राष्ट्रीय  समाचारपत्रों  में  भी  व्यापक  रूप  से  खबर  छापी  गई  थी  ।  यह

 जानना  चाहता ह डूं  कि  क्या  प्रस्तावित  विधेयक  द्वारा  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  सरकारी
 aa  का  किसी  =  द्वारा  दुऋपयोग  नहीं  होने  जाएगा  चाहे  वह  किसी  भी  उच्च  पद  पर  क्यों

 a  ?

 तय  ग्रामीण  तथा  शहरी  निशानों  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की

 a  दिन-प्रति-दिन  बिगड़ती  जा  रही  है  ।  औद्योगीकरण  के  अभाव  में  बेरोजगारों  की  संख्या

 में  बृद्धि  हो  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  कया  प्रस्तावित  सिक्किम  स्टेट  को-आपरेटिव

 न्य  के  द्वारा  इन  युवकों  तथा  उद्यमियों  को  सिक्किम  में  लघु  क्षत्र  तथा  मध्यम  क्षेत्र  के  उद्योगों

 को  स्थापित
 करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  मैं  यह  भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 बैंक
 के  द्वारा  उपभोक्ता-सहकारिताओं  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  सहायता  की  जाएगी  ताकि

 भी  आवश्यक  वस्तुओं  के  बेहतर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 =  हमें  उन  दिनों  की  याद  भाती  जबकि  gal  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  बड़-बड़
 दे  किए  गए  जिनका  कि  लोगों  द्वारा  स्वागत  किया  गया  था  ।  किन  राष्टीय करण  के

 पश्चात  निधन  निर्धन  कारीगरों  शहरी  निधियों  तथा  छोटे  उद्योगपतियों  की  सभी  area

 विफल  हो  क्योंकि  आवश्यकता  के  समय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उनकी  कोई  मदद  नहीं  की
 पार्टी गई ।  इसके  विपरीत  वे  बैंक  पू  सामन्तवादी  एकाधिकार  रियों  तथा  लोगों  के  घनी  वर्गों

 a  थ

 की  सहायता कर  रहे  थे  ।

 यह  बात  ध्यान  में  आई  है  कि  ये  बैंक  fata  कृषकों  से  बहुत  अधिक  ब्याज  की  दर  वसूल  कर
 Js  =

 कि  क्या  राष्ट्रीयकृत हैं  और  इस  प्रकार  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  मैं  यह  जानना  चाहता हूं

 सिक्किम
 स्टेंट  कोआपरेटिव बैंक  भी  सिक्किम  में  इसी  तरह  से  काय  करेगा  और  उसी  काय  को

 हरायेगा  ।

 मैं  एक  अन्तिम  तथा  मह  त्वचा  बात  विशेष  रूप  से  यह  पूछना  चाह हता हू  कि  क्या  इस

 विधेयक  के
 अधिनियम  बनने  पर  सिक्किम बैंक  से  प्रस्तावित  सिक्किम  स्टेट  आपरेटिव बंक  में
 किए  जाने  वाले  कर्मचारियों  की

 सेवाओं
 को

 कारी  रखने  तथा  उन men)  Sawer  Der TH
 बहतर  सेवा

 शर्तों  a  सुनिश्चित  कि  या  जाएगा  ।  AOIGd, sia
 सवा  wt बो

 जारा  रखने  तथा  बेहतर  सेवा  पायलटों  के
 सम्बन्ध  में  इस  विधेयक  में

 शुल्कों
 कोई  उपबन्ध  नहीं  पड़ता  है  ।
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 मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त करने  से  पूर्व  यह
 कहना  चाहता  हू  कि  मैंने  जो  sf  उठाएं  हैं

 STIS ॥ |  धन्यवाद | उनके  सम्बन्ध  में  मन्त्री  महोदय

 _

 श्री
 पी  एस०  सुब्बा  :  उपाध्यक्ष  मैं

 दस
 विधेयक का  समर्थन

 करता
 २

 ats  जिस  सिक्किम  विधेयक  को  सदन  में  लाया  गया  इसके  पीछे  लम्बा  इतिहास

 इससे  पूर्वे  सिक्किम  में  dca  बेक  जिसको  भोजराज  के  नाम  से  जाना  जाता  था

 जिसने  सेवा  करने  वालों  से  लेकर  जनता  तक  सभी  को  लूटा  ।  मान  लीजिए  मैं  ही  उस  समय

 सेवारत  था  ।  मैं  अपना  वेतन  महीने  के  अन्तिम  सप्ताह  में  लेता  था  ।  क्योंकि  यदि

 महीने  के  बीच  में  मैं  रुपया  लेता  हूं  तो  वह  उस  पर  व्याज  लेंगे  ।  इसी  कारण  वहाँ  पर बेकिंग

 प्रणाली  के  बारे  में  शोर  गुल  था  ।  अब  सरकार  नबी  के  नाम  से  एक  अन्य
 बेक  को 2

 लायी  है  ।  लेकिन  सिक्किम  बक  शाही  परिवारों  जेसे  सदस्यों  के  शेयरहोल्डरों  के  माध्यम  से

 स्थापित  हुआ  है  ।  इसके  शेयरहोल्डर  मुख्यतः  शाही  परिवारों  के  ही  लोग  थे  ।  इसके  पश्चात

 प्रकार  द्वारा  इसको  एक  सहकारी  बेक  में  परिवतित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  भर  मार  हम

 इस
 चेक

 विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
 a  =

 लेकिन  हमें  यह  देखना है  कि  faa  सिक्किम  बैंक  को  स्थापित  किया  जा  रहा  है  उससे

 बेकिंग  प्रणाली  का  सूत्रपात  होता  है  तथा  स्थानीय  लोगों  को  सभी  दिक्कतों  को  दूर  किया  जाता

 इसी  कारण  से  हम  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  वे  स्थानीय  लोगों  को  बेहतर  सेवा  प्रदान  करें  ।  -

 उन्होंने  सिक्किम  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार  धन  जमा  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  तथा

 भारी  भी  दिए हैं  ।  लेकिन  सिक्किम  में  कठिनाई  यह  है  कि  यह  हिमालय  में  स्थित  हैं  ।  वहां  को
 ba | आबादी  भी  कम  है  agi  पर  घर  दूर-दुर  स्थित  हैं  का  अथ  से

 हीं
 जिसको  कि  cast  चलाने  वाले  पहनते  हैं--बल्कि  इनका  तात्या  पुरखों  से  हैं  जहां  से  गांव  बहुत

 ax  हैं  और  इनके  साथ  हिमालय  पंत  हैं  ।  यहां  पर  मुसलाधार  वर्षा  होती  है  तथा  यहां  पर  एन
 भी  ऐसी  सड़क  नहीं  जो  सीधी  हो  ।  फुटबाल  का  मैदान  बनाने  के  लिए  भी  हमें  मिट्टी  हटानी

 पड़ती  है  ।  इसलिए  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  दिल्‍ली  कौर  अन्य  स्थानों  के  मुकाबले  सिक्किम

 एक  बहुत  ही  मनोरम  भूमि  है  ।  to

 अभी-सभी  माननीय  मंत्री ने  हमें  बताया  है  कि  इस  सहकारी  बेक  कोआपरेटिव

 सोसायटीज  या  इसी  प्रकार  के  अधिनियम  के  अधीन  रजिस्ट्रीकृत  मै  नहीं  जानता  कि  शायद

 माननीय  मंत्री  यह  जानते  हैं  कि  वहां  सहकारी  बेक  पहले  से  ही  मौजूद  वहां  पर  सिक्किम

 स्टेट  बैंक  मौर  सेठ  मल-वोज  राज  बेक  थे  ।  वहां  तीन  बेक  थे  ।  मैं  माननीय  मंत्री
 से  स्पष्ट  उत्तर

 चाहत  हैं  कि  ये  किस  नियम  के  अधीन  कोआपरेटिव  सोसायटी  बेक  रजिस्टर  किया  गया है  ।

 मगर  कोआपरेटिव  सोसायटी  बेक  को  वर्तमान  बेक  के  साथ  मिलाया  गया  है  तो
 कया  स्टेट  बेक

 भौर  कोम  सोसायटी  बैंक  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को  लिया  जायेगा  ?
 मैं  मनवरी  महोदय

 ay
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 विधेयक

 a Ac
 सोचा से  स्पष्ट  जानकारी  व  सिक्किम fama  ऊर

 ढो  बेक  में  पहले  से  कार्यरत

 कर्मचा  रियों  का  क्या  किया  जायेगा

 हमारे  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  आयोग  a  अपनी  रिपोर्ट  1975  में  पेश कर
 दी  थी  ।  विधेयक  को  1982  में  लाया  गया  है  ।  सदन  यह  जानना  चाहता  है  कि

 सीपीएम  के लिए  एक  faaaa  के  तेयार  करने  में  इतना  विलम्ब  क्यों  हुआ है  ।  इस  विधेयक को  1975

 आयोग  की  रिपोर्ट  के  माघ धार  पर  बनाया  गया  है  ।  पहले  ही  बंगाल  की  खाड़ी  मे ंकाफ़ी  पानी  जा

 चुका
 है

 जब  आयोग  सिक्किम  में  कार्यरत  था  तो  समय  सीपीएम  स्टेट  बैंक  की  हालत  अच्छी

 थी  |  लेकिन  aa  कई  वर्षों  के  स्टेट  बैंक  हॉफ  सीपीएम  की  हालत  उतनी  अच्छी  नहीं

 जितना  कि  विधेयक  में  गया  है  ।  कारण  स्पष्ट  हैं  एक  कारण  तो  समय  है  ।  दूसरा
 फ

 कारण  यह  है  कि  सत्ताधारी  दल  बहुमत  वाला  दल  है  ।  दल  के  लोग  मन्त्री  महोदय  क  पास

 जाते हैं  भौर  उन्हें  अपने  दल  के  लोगों  को  ऋण  मंजूर  करवाने  के  लिए  आग्रह  करते  हैं  ।  प्रबन्ध

 निदेशक  असहाय  हो  जाते  हैं  ।  लेकिन  जिस  व्यक्ति  को  ऋण  दिया  जाता  है  वास्तव  में  वह  उसके

 लिए  हकदार  नहीं  होता  है  ।  उसके  अलावा  उसकी  कोई  जमीन  सम्पत्ति  या  घन  मोदी  नहीं  होते

 हैं  उसे  fag  मंत्री  के  दबाव  में  भाकर  ऋण  दिया  गया  होता  लेकिन  बाद  में  दिया  गया

 ऋण  वसूल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वह  पेसा  बेक  को  वापस  नहीं  मिलता  ।  क्यों  ?  कारण  स्पष्ट

 हैं
 —  हमारे  आयोग  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  प्रबन्ध  सिक्किम  बेक  का  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं

 नष्ट  जानना  चाहता  हूं  कि  गए  बेक  का  प्रबन्ध  निदेशक  कौन  होगा  ?

 प्रबन्ध  निदेशक  एक  बेरोजगार  ब्यक्ति  की  तरह  काय  करता है  क्योंकि  वह  maar  है

 कि  f विलय  के  बाद  वह  sara  निदेशक  नहीं  .  रहेगा  ।  असल  में  प्रबन्ध  निदेशक  एक  मुख्य  व्यक्ति

 जानता  है  कि  ठीक  है  कौर  क्या  गलत  ।  हम  उसके  काम  की  उपेक्षा  करते हैं
 मन्त्री  महोदय  के  दबाव  में  आकर  ऐसे  ब्यक्ति  को  यह  जानते  हुए  भी  ऋण  दिया  जा  रहा

 कि a
 ह  कंगाल  इसमें  कोई  शक  नहीं  निदेशक  मण्डल  है  ।  लेकिन  वह  निदेशकों  को  इस  प्रकार

 से  aa कीन  दिलायेगा  कि  उस  व्यक्ति  को  ऋण  मिल  जाएगा  |  लेकिन  वे  नहीं  जानते  कि  कर्ण  की

 वापसी कसे  होगी

 विधेयक  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  के  बारे  में  स्पष्ट  निदेश  लेकिन  हमारे  माननीय

 मंत्री  ने  अभी-अभी  हमें  इस  सम्मानित  सदन  में  बताया  है  कि  सभी  कर्मचारियों  का  तबादला

 इस  बेक में
 कर  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  शब्द  में  प्रबन्ध  निदेशक  भी

 भा  जाते हैं  या  उन्हें  इससे  अलग  रखा  गया है  ।  मैं  मन्त्री
 नंदॉदिस

 से  इस  बार लवा
 में  स्पष्ट  उत्तर

 था चाहता  हूं  |  1975  में  स्टेट  aa  सिक्किम
 अच्छा  हालत में

 gk]

 गया  है
 |

 मगर  कोप
 ह

 रसे  कोआपरेटिव
 ्

 बेक  में ८. a  हे  बदन  जा  रहे  है  mh  आप
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 लोगों  भर
 खाताधारी

 at  को को  ही  इसमें  शामि मिल करें  ।  क्योंकि  निदेशकों  और  sare  निदेशक

 ने  इस  नक  में  इतनी  रुचि  नहीं  ली  है  ।

 जब  1975  में  आयोग  वहाँ  था  तो  स्टेट  बेक  ऑफ  सिक्किम  गंगटोक  में  स्थित था  ।

 लेकिन  बाद  में  जब  सिक्किम  के  लोगों  को  इस  परिवर्तन  का  पता  चला  तो  सभी  लोगों ने  स्टेट

 वेक  माफ  सिक्किम से  अपना  पेसा  निकलवा  लिया  ।  वे  जानते  थे  कि  बहुत  जल्दी
 ही  यह

 परिवर्तन  होने  वाला  हैं  ।  इस  तरह  भारतीय  स्टंट  बंक  को  अपनी  शाखाएं  बढ़ाने  का  अवसर

 मिल  गया  और  सीपीएम  के  सभी  प्रमुख  बाजारों  स्थानों  पर  उसने  अपनी  करीब  10  शाखाओं

 के  जरिए  सारा  अपने  हाथ  में  ले  लिया है  ।  इस  तरह  भाप  जान  सकते हैं  कि  स्टेट  क

 ऑफ  सीपीएम  को  कोआपरेटिव  बेक  में  परिवर्तित  किए  जाने  से  पहले  इसका  हाल  क्या  होगा  1

 मसल  में  लोगों  का  स्टेट  बेक  ain  सिक्किम  से  विश्वास  उठ  गया  है  ate  उन्होंने  अपने  खाते

 भारतीय  स्टेट  बैंक  में  खोल  दिये  हैं  ।  अब  1975  से  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  वहाँ  एकाधिकार है  ।
 ज्यादातर  लोग  भारतीय  स्टेट  के  पक्ष  में  हैं  ।  वे  जानते  हैं  कि  यह  एक  केन्द्रीय  सरकार  बेकिंग

 प्रणाली  जो  कि  एक  मात्र  अच्छा  वेक  है  ।  इसलिए  हर  कोई  भारतीय  स्टंट  बंक  को  अपना

 रहा है  ।

 हमारे  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  कि  नये  बेक  की  स्थानीय  छवि
 होगी  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  इससे  कया  अभिप्राय  है  ।  सभी  शेयरहोल्डरों  जो  कि  स्थानीय

 लोग  हैं  ।  aaat  राशि  वापिस  कर  दी  गई  है  ।  स्थानीय  लोगों  को  बेक  से  अलग  कर  दिया  गया

 है  ।  भाप  कैसे  कह  सकते हैं  कि  इसमें  स्थानीय  छवि  होगी  ?  इसके  अलावा  भुगतान  के  केवल

 58  प्रतिशत  की  सबसे  कम  दर  पर  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  इसे  बढ़ाया  क्योंकि  स्थायी  जमा  प्रणाली  के  अनुसार  यह  दर  10,  9  ar  8  प्रतिश

 होनी  चाहिए  ।  इसलिए  जरूरी है  कि  जिन  लोगों  ने  यह  बेक  शुरू  किया  उन्हें  कम  से  कम
 त्

 8  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाये  ।  उसके  बाद  हम  परिवर्तन  के  बारे  में  फैसला  करें  ९

 उनके  अथक  परिश्रम  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  उन्होंने  अपने  जोखिम  पर  अपनी

 वहाँ  लगाई  ।  इसलिए  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अगर  भाप  उन्हें  8  प्रतिशत  की  दर
 का  लाभ  दें  तो  मैं  समझता  हूं  यह  अधिक  नहीं  है  ।  तभी  हम  उनके  साथ  न्याय  कर  सकते  हैं

 इस  बैंक  के  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  के  भौहदों  भादि  के  बारे  में  स्पष्ट  उपबंध  |

 हैं  ।  यह  सिक्किम  में  सबसे  बड़ा  बैंकिंग  संस्थान  होगा  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  अधिकारियों  क

 पिल्ले  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  और  अन्य  कर्मचारियों  को  दिवसीय  समझौते  के  आधार

 पर  aaa  आदि  मिलना  तभी  हम  कमंचारियों  को  इस  परिवर्तन  का  लाभ
 पहुंचा  सकेंगे  ।

 इसके  मालवा  कुछ  लोग  ऐसे  भी  जिन्होंने  इस  बैक  में  अपनी

 छ

 मी

 वा हवालों  में  विधेयक  मैं  उपबंध  नहीं  है
 bea?

 में
 होगा  ?

 पी  रूप से  जमा  करा  रखी  है  ।
 ay अवा क्  बै  पर  उनका  कया

 ear  का  किं  इस  बक  के  सटकारा  बन  जन  ज
 ्

 बेक  ese

 —
 =>



 सिक्किम  स्टेट  बेक  का  न  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध 14  आश्विन  1904
 तक

 |
 विधेयक en

 n
 भी  एक  पूरे  aa  में  हुआ  यानि  शेयर  होल्डरों  से  इसे  केन्द्रीय  सरकार ने  aa
 सरकार  ने  इसें  राज्य  सरकार  को  राज्य  सरकार  ने  इसे  फिर  कोआपरेटिव  %

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  चक्र  चलाये  जाने  को  क्या  आवश्यकता  थी  ।

 -  सिक्किम जब  कभी  कोई  कानून  बनाता  है  तो  शक्तियाँ  केन्द्रीय  सरकार  ले  लेती  ह  टु  ।

 में  एक  राज्य  विधान  सभा  है  ।  स्थानीय  लोग  अपनी  समस्याए  जानते  हैं  ।  उनको  सारी  |  गरो

 है  ।  अच्छा  अगर  इस  बारे  में  कोई  कानून  बनाना  हो  तो  वहां  की  विधान  सभा  द्वारा  बनाया

 आखिर  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  ।  शुरू  में  ही  यह  कहा  गया  था  कि

 यह  जनहित  में  इसलिए  सिक्किम  से  निर्वाचित  एक  मात्र  सदस्य  के  नाते  मैं  माशा  करता

 हंसी
 केन्द्र  सरकार  इस  विधेयक  के  साथ  न्याय  करेगी  |

 श्री  नगनगोस  meat  :  उपाध्यक्ष  मैंने  इस  क  भक

 उद्देश्यों  कौर  कारणों  को  पढ़ते  हुए  पाया  कि  इस  नये  संगठन  का  लक्ष्य  है  स्थानीय  प्रामीण

 Ta,  ग्रामीण  वासियों  के  प्रति  सेवा  भर  andor  की  भावना  न  कि  ग्रामीण  कृषि  जोकि

 कोआपरेटिव  बैंक  के  लक्षण  इनके  स्रोत  भी  ज्यादा  होने  प्रबन्धक  अनुभवी  और

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  कायें  का  अच्छा  ज्ञान  होना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों

 के  कथन  को  पढ़ने  के  पश्चात्‌  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हू  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  सिक्किम  afar  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  क्षत्र है  ।  सभी  इस

 सहमत  होंगे  ।  इस  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में  बड़े  व्यापारी  अपनी  ara  फैक्ट्रियां  लगाते  हैं  जेसे

 चस  और  सिगरेट  जिससे  कि  ag  अन्य  जगहों  पर  लगने  वाले  करों  को  बचा  सकें  ।

 उस  क्षेत्र  में  उस  सारे  उत्पाद  की  खपत  नहीं  हो  सकती  है  ।  स्वाभाविक  तौर  पर  इस  उत्पाद  को

 सिक्किम  के  बाहर  काफी  लाभ  पर  बेचा  जाता  है  ।

 इसलिए  अगर  इस  अच्छे  उद्देश्य  जिसे  कि  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  बताया  गया

 इन
 कारणों  से  खत्म  हो  जाता  है  तो  फिर  इस  अधिनियम  यानि  विधेयक  का  उद्देश्य

 पिछड़े  |.  ७.  ड क्षेत्र  का  उत्थान  करना  ही  खत्म  हो  जाएगा  ।  मैं  दूसरी  तरफ  हबश  हुए  अपने  माननीय

 विचारों  से  सहमत हूं
 कि  इस  क्षत्र  के  शोषण  वर्ग  द्वारा  कैसे  वहां  शोषण कि  दा

 ् a
 .  at

 ....  उपाध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  एक  ही  राज्य  से  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  —  या  अधिनियम  का
 गांवों  में  ऋण  के  बोझ

 से
 दवे  लोगों

 को  मुक्त  करने  थर  खासकर  ग्रामीण  क्षेत्रो

 में
 अधिक

 qa  लगाना  होना  चाहिए  ।
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 अब  मैं  अपने  राज्य  मणिपुर  का  एक  मिलता-जुलता  उदाहरण  देना  चाह  हता  हूं हूं  ।  जब

 राज्य  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  था  तो  1981  में  एक  ग्रामीण  बेक  की  लगी
 ता  की  ग इस  माशा  के  साथ  कि  इससे  स्थिति  में  वास्तव  में  सुधार  होगा  ।  इसको  बड़  कौर  अच्छे

 उद्  कि  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता  की  जाय  से  बनाया  गया  था  ।  लेकिन  अब  सीपीएम

 की  मणिपुर  में  भी  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  है  ।  इसलिए  कानून  और  व्यवस्था

 की  विगड़ती  हुई  स्थिति  के  कारण  वहां  केबल  एक  ही  शाखा  खोली  गई  है  ।  राज्य  सरकार  इस

 बजह  से  इसमें  वाघा  डाल  रहा  है  कि  वे  बेक  की  नई  शाखाओं  की  सुरक्षा  की  जिम्मेवारी  नहीं

 ले  सकती  है  ।  फिर  भी  मेरा  विचार  है  कि  इस  उपक्रम  को  लेने  भोर  स्टेट  बैक  आफ  सिक्किम

 को  सिक्किम  स्टेट  कोआपरेटिव  बेक  या  अन्य  नाम  भारी  जो  भी  देने  कम  से  कम

 इस  क्षेत्र  में  बड़  उद्योगपतियों  को  ही  लाभ  पहुंचेगा  ।  जब  तक  कि  सही  सुरक्षा  उपाय  न  किए

 इसका  उद्देश्य  ही  खत्म  हो  जाएगा  ।  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  के  नाम  पर  सरकार  को

 पह बड़ी  बड़ी  कम्पनियों  को  अपनी  शाखाएं  वहां  खोलने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  aqua  करना  चाहता  हूं  कि  वे  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  के  नाम  पर
 बड़  कारखानों  को  प्रोत्साहित  न  करें  जिससे  कि  वे  वहाँ  कई  प्रकार  के  उद्योगों  की  शाखाएं
 खोलकर  काफी  लाभ  न  कमा  सकें  ।  ~

 +

 लेकिन  अभी  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  जल्दबाज़ी  होगी  ।  हालाँकि  अधिनियम का
 रह  wa  स्पष्ट  फिर  भी  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  को  पढ़ने  के  हमें  आने  वाले  समय
 में  इसके  परिणामों  के  प्रति  अधिक  चिंतित  हैं  ।  के

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  हमारे  असली  कौर  व
 $-

 सुझावों पर
 यान  देंगे  ।  यह  एक  सीमावर्ती  प्रदेश  जो  आधिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  लोगों को  यदि

 माप  पिछड़े  लोगों  को  वास्तव  में  ऊपर  उठाना  चाहते  है ंतो  इससे  वहाँ  के  किसानों  को  भी

 नहीं  तो  यह  हमारे  देश  और  विश्व  के  संदेह  में  गरीब  किसान
 जिस

 सन्तोष

 लकिन  वह  गौर भी  भड़केगा ।

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि  वह  सदन  को  विश्वास  दिलायें कि
 कि  इन

 सभी
 Tat  को ध्यान  में  रखा  जायेगा  कौर  इस  विधेयक  को  अपनाया  जाएगा  ॥

 ae
 फिर  भी  इस  विधेयक के  भविष्य  के  प्रति मैं  अपनी  राय

 नहीं  देना रैना  चाहता  सिवाय

 इसके कि  हम  इसका  स्वागत  करते  क्योंकि  हर  समय  अच्छे  कार्य  असफल  हो  जाते  हैं  कुछ
 मौर  हारा  जिससे  कि  अच्छी  मंशा  का  परिणाम  भी  गलत  निकल

 जाता  है  ।  घन्यवाद  |

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष इस  विधेयक  का  रद्द  श्य

 2.
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 14  गालीवान  1904  ह  कहां  उपबन्ध सिक्किम  स्टेट  बेक  का
 देरी

 तथा  प्र

 -  क्  ae  i  ee  ee  ae  द  विधेयक

 fafaaa  विधान  सभा  ने  सिक्किम  सहकारी  सोसायटी  1978  पारित  किया

 है  और  सिक्किम  राज्य  सहकारी  बक  लिमिटेड  उस  अधिनियम  के  अधोन  पहले  ही  रजिस्ट्री कृत

 हो  चुका है  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  एक  wea  बेक  संस्था  की  स्थापना  संभव  हो  सकेगी  ।

 atq  जानते  ही  हैं  कि  देश  के  ग्रामीण  aaa  मौर  कृषि  के  लिए  बेकिंग  सेवाओं

 का  होना  अति  आवश्यक  है  ।  भारत  में  भी  सिक्किम  से  बचा  हुआ  भाग  उसमें  सभी  स्थानों

 पर  जिला  सहकारी  बेक  या  प्रदेश  सहकारी  राज्य  सहकारी  बैंक  स्थापना  हो  चुकी
 है  ।  सिक्किम  में  भी  एक  सिक्किम  tee  सहकारी  बैक  को  स्थापना  का  प्रस्ताव  जो  पुरे  सीपीएम

 में  अपनी  शाखायें  खोलकर  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  के  चंचल  निवासियों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 कर  सकें  ।  इसलिए  इसमें  दो  राय  नहीं  है  कि  यह  विधेयक  जनहित  में  है  और  इससे  सिक्किम  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  में  सुविधा  होगी  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  देश  में  gat  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 गया  ।  यह  हमने  इस  दृष्टि  से  sal  का  राष्ट्रीयकरण  किया  था  कि  जनसाधारण  का  अधिक

 विकास  हो  देहातों  में  विशेष  विकास  हो  सके  ।  हमारे  बैंकों  की  शाखायें  घर-घर  पहुंच
 सकें  ।  छोटे  स्थानों  पर  बैंकों  की  शाखायें  पहुंचेंगी  तो  वहां  के  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  विकास
 के  लिए  आर्थिक  रूप  से  पेसा  लेने  में  सुविधा  होगी  ।  उन्हें  दूर-दूर  दौड़  कर  नहीं  जाना  पड़  गा

 या  अपना  पेसा  जमा  करने  के  लिए  या  उद्योग  weal  के  सम्बन्ध  में  ऋण  लेने  के  लिए  qt  नहीं
 जाना  पड़गा  ।  लेकिन  बैंकों  का  जो  राष्ट्रीयकरण  उससे  उस  उद्देश्य  में  सफलता  नहीं
 मिली  ।  आज  भी  हमारे  ग्रामीण  अ  चल  का  जो  रुपया  उसे  ऋण  के  रूप  में  या

 सहायता  के  रूप  में  वह  sata  सुविधापूर्वक  नहीं  ले  पाता  है  ।  इतनी  कठिनाई  लगा

 दी  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  का  वासी  बैंक  तक  आते-आते  at  बैंक  से  जाते  जाते  परेशान  हो  जाता

 है  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  तो  हुआ  लेकिन  उससे  बड़े-बड़े  पृ जी पतियों  और  इजारेदारों  को

 फायदा  पहुंचा  |  आम  कृषक  द्वारा  जब  तक  चौथाई  रुपया  कर्मचारियों  की  हथेली  पर  नहीं  रख

 दिया  जाता  तब  तक  उनको  पेसा  नहीं  मिलता  है  |  मैं  समझता  कि  बहुत  बोलने  की  इस
 विधेयक  पर  गु  जाइए  नहीं  लेकिन  क्या  जो  राष्ट्रीयकृत  बेक है  या  जो  हमारे  संद क़ारी
 बेक  हैं  | ke

 उन  ग्रामीण  क्षत्रों  और  ग्रामीण  seat  में  आम  आदमी  कृषक  को  वे  सुविधाएं

 पहुंचाई  जिनको  कि  आप  देना  चाहते  हैं  या  जिन  उद्देश्यों  की  प्रति  के  लिए  आपने  बैंक  खोले

 थे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उस  उद्देश्य  की  पूति  में  हम  बहुत  असफल  रहे  हैं  मैंने  पहले  भी  कहा

 था  कि  कुछ
 बैंकों  तो  ऐसी  हैं  कि  जो  ब्यक्ति  विशेष  को  ही  ऋण  दिया  करती  हैं  ।  आम  आदमी

 के  ऋण  आवेदन-पत्र  पेंडिंग  में  डाले  रखते  हैं  ।  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  का  उदाहरण  मैंने  दिया

 था  ।  बाप  सिंहिका  में  सहकारी  बेक  की  स्थापना  के  उद्देश्य  से  इस  बिल  को  लाए हैं  ।  मैं
 -

 समझता  g
 किं  यह  एक  अच्छा  काय है  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हुं  ।  परन्तु  आपसे  अनुरोध

 करता  हु  किं  आप
 फिर  से  सर्वे  कराइए  इस  बात  का  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  asi

 से
 जो

 सुविधाएं
 दि
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 6  अक्तूबर  1982 सिक्किम  स्टेट  बेक  (act  का  तथा  avd  उपबन्ध  विधेयक

 —

 झाम  मामी  को  मिलनी
 वे

 नहीं नहीं  मिली  हैं  ।  उनके  कया  कारण  हैं  और  उनको  दूर

 करने  के  लिए
 तुरन्त

 उपाय  अन्यथा  आप
 अपने

 seer
 में  असफल  होंगे  ।

 न उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देगें  |  .

 att  मल  चन्द  डागा  :  मुझे  मौका  नहीं  मिलेंगे  ध

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  अपनी  सीट  पर  नहीं  थे  मैंने  मंत्र  जी
 को  बोलने  के  लिए  कहा

 ्
 bi  मत

 सोभा
 न  चले  गए  हैं  ।  आपको  अपनी  We  पर

 दना
 था  ।  मैं  अगली बार

 मैं  आप आपको  अवसर  दगा  हमारे  पास  दो  विधेयक  कौर  हैं  ।  an
 थो

 ब्यास  को  अवसर

 दूंगा  ।  ब  त्री  ॥

 श्री  जनादेश  पुजारी  :  महोदय  माननीय  सदस्यों  ने  जो  मूल्यवान  सुझाव
 दिए  हैं

 ि
 बनके

 लिए

 मैं  उनका  आभारी  हूं  ।  बाद-बिवाद  में  रूचि  लेने  के  लिए  उनका  आभारी हूं

 यह  इस  देश  में  मद्धवितोय
 किस्म

 का  सहकारी  बक  है  ।  यह  राष्ट्रीय  कृत  बैंकों  के
 द  बाएँ करता  यह  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक के  are  भी  करता है  ।  यह  राष्ट्रीय  कृत  बंक  के  कायथ यं  करता

 है  तथा  भारतीय  स्टेट  बेक  के  कार्य  भी  करता  है  कुछ  हद  तक  यह  भारतीय  रिज वं  बंक  के  e are

 भी  करता  है  क्योंकि  यह  सरकार  की  ओर  से  प्राप्तियों  कौर  भगवानों  को  स्वीकार  करने  का

 धान  भी  करता  है  ।  यह  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  में  कृषि  तथा  गर कृषि  दोनों  क्षेत्रों  की

 ताओं  की  पूर्ति  करता  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  मैं  कहता  हूं  कि  सारे  देश  में  यह  अपने  प्रकार  क

 एक  ही  सरकारी  बक  है  ।  माननोय  सदस्यों  ने  इस  क्षेत्र  के  ग्रामीण  लोगों  की  आवश्यकताओं  कौ

 पति  करने  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे
 हैं  निश्चित  रूप  से  यह  पिछड़ा  हुआ  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  है  ।  यहां

 पर  aa  तक  सिक्किम  स्टेट  बेक  की  नौ  शाखायें  भारतीय  स्टेट  बंक  की  पांच  सेक्टर  बेक

 माफ  इ  दिया  की  एक  शाखा  तथा  यूनाईटेड  कामर्शियल  बेक  की  एक  शाखा  थी  कुल  मिला  कर

 इस  क्षेत्र  में  16  बेक  शाखाय  काय  कर  थी  ।  उनके  अतिरिक्त  35%,  बहुत  शिव  सहकारी
 समितियाँ  कार्य  कर  रही  थी  ।  कुछ  हद  तक  मैं  भी  स्वीकार  करता  हूं  तथा  माननीय

 सदस्यों  के  साथ  इस  बात  पर  सहमत  होता  हूं  कि  अब  तक  स्टेट  बंक  आफ  सिक्किम  के  लाभों
 का

 कुछ  ही  क्षेत्र  या  कुछ  ही  at  फायदा  उठा  रहे  थे  ।  कमजोर  वर्गों
 को  आवश्यकताओं  ay

 करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र  इस  विधेयक  को  संसद  के  दोनों  सदनों  द्वारा  शी
 पड

 पारित  किए  जाने  के  बाद  यह  सरकारी  बेक  अस्तित्व  में  आ  जायेगा
 ।.

 महोदय  मुझे  पूछा  गया
 कि  यह  सरकारी  बैंक  किस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाया  जा  रहा  है  यह  सरकारी  aa  ft

 सरकारी  समिति  1978  के  अन्तर्गत  पंजीकृत है  ।

 कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  जारी  रख खने  स्त  को :.  महोदय
 पेंशन  तथा  सुविधाओं  के

 ह  qus  में
 इलों  सेवा

 को
 et  ge  बहाव  सग

 हैं  खण्ड  11  के  अंतगर्त  1



 14  मानवीय  1904  (7%)  सिक्किम  स्टेट  बेक  का  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 विधेयक

 सरसरा
 ग्रेजुएट  आदि  को  पुरा  cere  दिया  गया  इस  ना

 है  कि  उनके
 साथ  कोई  अत्याचार  न  हो  ॥

 ि  महोदय  यह  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  संसद  में  भी  भर  संसद  से  बाहर
 कि  बैकिंग  क्षेत्र  में  सेवा  का  स्तर  गिर  गया  है  और  कमजोर  वर्गों  को  वे  लाभ  नहीं  मिल  रहे  हैं

 जिनके  वे  पास  हैं  राष्ट्रीय  करण  से  पहले  सभी  बेक  गेर-सरकारी  क्षत्र  में  थे  ।  कुछ  सामाजिक

 दायित्वों  को  पूरा  करने  के  लिए  सन्‌  1969  में  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ।

 करण  से  पहले  बैंकों  का  कार्य  केवल  उधार  लेना-देना  ही  था  ।  राष्ट्रीय  करण  के  बाद  वे  देश  की

 ageqacat  के  विकास  में  परिवर्तन  के  कारक  बन  गये  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यद्यपि

 1969  में  बैंकों  का  राष्ट्रीकरण  कर  दिया  गया  परन्तु  उनके  व्यवहार  का  राष्ट्रीकरण  नहीं

 हुआ  था  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  से  सहमत  हूं  परन्तु  साथ  ही  साथ  हम

 ag  नहीं  कह  सकते  कि  सभी  लोग  एक  जसे  हैं  ।  बैंकिग  क्षत्र  से  न  केवल  ग्रामीण  क्षेत्र  के  कमजोर

 वर्गों  बल्कि  शहरी क्षत्रों  में  भी  सहायता  दी  गई  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना

 चाहता  हूं  कि  बैंकिंग  क्ष त्र  कमजोर  वर्गों  न  केवल  सिक्किम  में  alee  देश  के  अन्य  भागों  में

 हा
 सपरो  दी  जायेगी  ।

 सोमनाथ  चटर्जी  पीठासीन  हुए  )

 जसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  बैंकों  के  मुख्य

 कारियों की  कई  बैठकें  बुलाई
 हैं  बर  भारत  सरकार  ब  भारतीय  रिज  बैंक  भी  बैंकों  को

 अनुदेश सुदेश  जारी  किये  हैं  कि  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाये  ।  कमजोर  वर्गों

 की  Alaa Harat  को  प्राथमिकता  20  सुत्रीय  कार्यक्रम  व  समेकित  ग्रामीण  विकास  ard

 क्रम  के  अन्तिगंत  पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  जायेगा  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  में  हम  तो  इस

 कार्यक्रम  Wo  वि०  Ho)  के  लिए  148  करोड़  रुपये  दे  पाये  दूसरे  ag  में  207  करोड़  रुपये

 तथा  तोसरे  वर्ष  में  480  करोड़  रुपये  ।  सरकार  इस  तथ्य  के  प्रति  जागरुक है  कि  इस  मामले  में

 गौर  अधिक  किये  जाने  की  भावश्यकता  है  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वस्त  करूंगा  ।

 मैं  इस  सम्मलित  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  कमजोर  वर्ग  की  आवश्यकताएं  पूर्ण  रूप  से  पूरी
 की  जायेगी  |  सरकार  कमजोर  वर्गों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बहुत  ही  विवेकपूर्ण
 नीति  का  अनुकरण  कर  रही  है  ।  सिक्किम  में  इन  बैंकों  के  भावी  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 सन्देह  प्रकट  किये  गये  थे  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बैंक  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  के
 c
 नदी  यात्रा  में  रहेगा  ।  इस  बेक  की  स्थानीय  विशिष्टता  होगी  तथा  इस  पर  भारतीय  रिज  बैंक  का

 भी  नियन्त्रण  होगा  ।  इन  परिस्थितियों  में  मैं  ऐसा  महसुस  नहीं  करता  कि  इस  बेक  के  कार्यकरण

 में  कोई  अकुशलता  होगी  ।  मैं  समझता
 हूं  जहाँ  तक  बेकिंग  क्षेत्र  के  भावी  वचनबद्धता  का

 cq  है  इनमें  से  कुछ  मुद्दों  पर  मैं  आश्वास  =r
 ड् न

 दे  चुका हूं
 ।
 मैं  सभा  से  विधेयक  पर

 विचार

 को  सिफारिश  करता  हैं  ।  घन्यवाद  |
 ह
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 सिक्किम  स्टेट  बैंक  का  तथा  प्रवीण  उपबन्ध  विधेयक  6  अक्तूबर  1982

 थी  सोमनाथ  चटर्जी :  ननि  यह  हैं

 की  लोक  हित  सिक्कम  राज्य  में  बैंककारी  सुविधाओं
 के  बेहतर  समेकन  और

 विस्तार  के  प्रयोजन  के  लिए  सिक्किम  स्टेट  कतिपय  शेयरों के  asta  के  लिए  और

 उससे  संबंधित  या  उसके  भानपुरी गीत
 विषयों

 का
 उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  1”

 |

 ध  प्रस्ताव  स्वीकृत  झा
 ।

 सभापति  महोदय  मर  पर  खण्ड वार  विचार  भारम्भ  करेंगे  ।  खण्ड  2  a  7

 तक  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न यह  है

 खण्ड  2  से  7  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  से  7  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड 8

 संशोधन  किया  गया  ।

 पृष्ठ 4,  पंक्ति 25  भर

 झूठ  लाख  पांच  हजार  एक  सौ  पैतालिस  रुपएਂ  के  स्थान  पर

 लाख  बाहर  हजार  दो  सौ  पंचानवे  रुपयेਂ  प्रतिस्थापित  किया  जायें  ।  (1

 जनादेश  पुजारी )

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  ह

 खण्ड  8,  संशोधित
 स्प

 विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 खण्ड  8,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़
 गया  ”
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 14  भा शि विन  1904  )  सिक्किम  स्टेट  ga  का  तथा  प्रकोप  उपबन्ध

 विधेयक

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  9  से  19  तक  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  उन्हें  सभा  में  मतदान

 के  लिए  रखेगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 वि  खण्ड  9  से  19  विधेयक  का  अंग  aq  11”

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 gar

 खण्ड  9  से  19  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  20

 संशोधन  किया  गया  ॥

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  38,--

 हो  जाएगी  ।”
 क

 स्थान  पर

 हो  और  साधारण  खण्ड  1897  की  घारा  6  के

 उपबन्ध  ऐसे  निरसन  को  उसी  प्रकार  लागू  होंगे  मानो  उक्त  उद्घोषणा  केन्द्रीय  अधिनियम

 था  फ्

 प्रतिस्थापित
 अनि

 (2)
 :

 (on  जनादेश

 सभापति  महोदय  मलिक  यह  है  :

 खण्ड  20,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अ  ग  बने  ।”

 प्रसाद
 स्वीकृत  ga

 s
 खण्ड  20,  संशोधित  रूप  में  जोड़  feat  गया  ।

 सभापति  महोदय
 क  wer

 यह
 al

 ढ कि
 अनुसूची

 विधेयक  का
 अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 6  अक्तूबर  1982 सिक्किम  स्टेट  बेक  का  तथा  salt  उपबन्ध  विधेयक

 &  oy  ए  क
 जोड़  दी  गयो

 ॥

 था  बीटेक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़ खण्ड  1,  प्र घि नियमन  प्रस्तावना त
 दिये  गये  |

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  जनदिन  पुजारी  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 कि  संशोधित  रूप  पारित किया  जाये  1”

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये
 11.0

 श्री  डागा

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  सभापति  सिक्किम  tee  बंक  बग्घी इस  बिल

 की  मैं  सराहना  करता  ।  लेकिन  मैं  एक  बात  देख  रहा  हू  कि  आपको  रिवेंज  बक  से  3  परसेंट

 पर  लोन  मिलता  लेकिन  उसके  बाद  ग्रामीणों  और  वीकर  सेक्शन्स  को  कर्जा  15  परसेंट पर  दिया

 जाता है  ।  देश  में  जो  कोआपरेटिव  बक  उनकी  काम  करने  की  क्षमता  और  तरीके  के  कारण

 गरीब  लोगों  को  बहुत  निराशा  होती  हमारे  नए  वित्त  उपमंत्री  ने  कुछ  काम  किया  है  भर
 बैंकों  की  हालत  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  |  भाज  बैंकों  में  बहुत  गमोवरटाइम  एलाउन्स  दिया  जाता

 है  भर  मैनेजमेंट  पर  बहुत  खर्चा  होता  है  ।  कोआपरेटिव  बैंकों  में  जो  डायरेक्टर  बन  जाते  वे
 पैसे  का  दुरुपयोग  करते  इसकी  रोक-थाम  की  जानी  चाहिए  |

 हिन्दुस्तान  में  58  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  ।  उनके  लिए  3  करोड़

 रुपए  का  कर्जा  रखा  गया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उद्योग  वालों  कौर  गांव  वालों  को  दिए
 जाने  वाले  कर्जे  की  कया  रेशो  होगी  ।  शेयरहोल्डर  के  लिए  साढ़े  पांच  परसेंट  ब्याज  रखा  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें  वही  ब्याज  देना  जो  कि  श्राप  चाहे  करते  हैं  ।

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हो  गया  है  और  उनकी  शाखाएं  खुल रही  लेकिन  उनसे  जिस
 लाभ  की  हम  मपवा  करते  वह  अभी  तक  नहीं  मिला है  ।  बक  कर्मचारी  ईमानदारी  और  निष्ठा
 के  साथ  गांवों  के  लोगों  की  सेवा  नहीं  करते  हैं  ।  यह  देखी  हुई  बात  है  ।  राजस्थान  में  मारवाड़
 ग्रामीण  बैंक  आज  हालत  यह  है  कि  जब  तक  कोई  भी  ग्रामीण  बेक  का  मेनेजर  रिश्वत था
 नजराना  नहीं  ले  लेता  तब  तक  गरीब  आदमी  को  लोन  नहीं  मिलता  है  ।  उसे  पांच  सा त  बार
 चक्कर  लगाने  पड़त ेहैं  बर  कई  फार्मलेटीज  पुरी  करनी  पड़ती  हैं  ।  इन  फार्मेलेटीज  को व

 कम  करना

 ताकि  गरीब  आदमियों  को  बिना  किसी  तकलीफ  के  लोन  मिल  सके  |

 जतला सदा  कि  मैंने  कहा  Suriicn  बैंकों  के  डायरेक्टर  मेनेजमेंट  पर  बहुत  —  खर्चा

 Goat  में में  उनकी  वापस  में  लड़ाई  होती  है
 ।

 मैंने
 कई  '  को

 ह. ब  देखे
 उनकी

 ह



 14  आश्विन  1904  सिक्किम  स्टेट  बेक  का  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 विधायक

 7 4DI  काम  में  सुधार  ताकि  गरीबों हालत  खराब है  ।  . मुझे
 आशा

 है
 है  कि

 को  आसानी से  लोन  मिल  सके  ।  तो  बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  उद्देश्य  पुरा
 हो  सकता  ह ै।  ्

 श्री  नादने  पुजारी  :  महोदय  जहां  तक  कमजोर  वर्गों  के  कष्टों  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय

 सदस्य  द्वारा  प्रकट  किए  गए
 विचारों  से से  सहमत  जहां  तक  ब्याज  की  दर  का  सम्बन्ध

 ्  मैं  अपने  मित्र से  सह  eae!
 है

 जनता  के  मन  में  जो  सन्देह  है  उनको  इस  सभा  के  माध्यम

 से  दूर  करना  अच्छा  है  ।  लोगों के  द्वारा  जमा  किए  गए  प्रत्येक  100  रु०  में से  7  रुपए  नकद  जमा

 अनुपात  के  रूप  में  रखा  जाएगा  भौर  35  रुपए  सांविधिक  तरलता  अनुपात  के  प्रावधानों  के  लिए

 में  40 रखे  जायेंगे  ।  मिलाकर  इन  खातों  में  -42  रुपए  जायेंगे  और  शेष  58  रुपयों

 रु०  प्राथमिकता  क्षत्रों  में  जायेंगे  मैं  पुनः  दोहराता  कि  इन  58  रु०  में  से  40%,  प्राथमिक

 क्षत्रों  को  जायेंगे  और  इस  40%  का  40% ८  कृषि  क्षेत्र  को  जायेंगे  ।  यह  कुल  अग्नियों  का  16%

 होगा  कौर  इस  16%  का  50%  कमजोर  वर्गों  को  प्रत्यक्ष  भीमो  के  रूप  में  दिया  जायेगा  । जसा
 कि  मापकों  मालम  है  कि  कुल  अग्नियों  का  12/,  कमजोर  वर्गो  को  आसान  व्याज  दर  योजना  के

 भगत 4  की  दर  पर  दिया  जाएगा  ।  प्राथमिक  क्षेत्र  और  रियायती  दर  10-25%
 से

 1
 बीच  में  परिवर्ती  होंगी  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  हम  भारतीय  fad  बेक  से

 की  दर  पर 3%  की  दर  पर  धन  ले  रहे  हैं  और  उसी  को  कमजोर  वर्गों  को  13%  या  15

 उधार  रहे  हैं  ।

 इस  बात  से  मैं  परत  सहमत  हूं  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  ये  शिकायतें  मिली  हैं
 कि

 बैकों  में
 क  करने  वाले  कर्मचारी  लोगों  को  परेशान  करते  जहां  तक  बेकिंग  क्षेत्र  में

 शास  नका  सम्बन्ध  है  सरकार  बहुत  अधिक  सख्त  हो  गयी  है  ।  हम  बेकिंग  प्रशासन  को  सुधारने
 के  लिए  पूर्ण  या  कटिबद्ध हैं  1982  तक  पिछले  महीनों  में  हम--मैं  यह  नह  कहता  कि  यह

 बचत  है--देश  में  1981  की  तुलना  में  लगभग  4  करोड़  रुपए  समयोपरि  भत्ते के  रूप में  बचा

 क .
 सके  हैं

 ।  क  .

 जहां  तक  कमजोर  वर्गों  को  सहायता  देने  का  सम्बन्ध  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि

 कमजोर  वर्ग की  आवश्यकताओं  को  पुरा  किया  जाएगा  ।

 क  मुद् मैं  सोचता हूं  कि
 बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  ec

 पारित  किया  जाए  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सिन  ee
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 राष्ट्रीय  जल मागं  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद  हल्दिया  6  मस्तूर  1982

 विधेयक  ह

 राष्ट  जलसों
 io  े  गा गीर थो  हुगली  नदी  का  हल्दिया

 विधेयक

 सभापति
 शीक

 सदन  अब  अगला  विषय  अर्थात  राष्ट्रीय  जिमाएँ  भागीरथी

 हुगली नदी  का  इ  इलाहाबाद  हल्दिया
 विधेयक  पर  चर्चा  करेगा  ॥

 नौवत  हन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तोताराम  :  सभापति

 भारतीय  नौवहन  न  एवं  नौचालन  के  इतिहास  में  यह  पहला  अवसर  है  जब  कि किसी  जल मागं  को

 राष्ट्रीय  जल  पाग  घोषित  करने  के  लिए  संसद  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।  दिशा
 पग  एसस

 में  फिलहाल  इलाहाबाद  &  हल्दिया  तक  गंगा  नदी  के  भाग  को  राष्ट्रीय  जल मागं  घोषित  4ee
 श

 की  जा  रही
 द

 ऊर्जा  at  बचत  करने  भौर  कमी  पर  विभिनन  प्रकार  .  के  यातायात  के  साधनों  की 2.

 कमा  को  परा  करने  की  आवश्यकता  के  सजदा  में  सरकार  यह  आवश्यक  समझती

 है  कि  जिन  स्थानों  में  अन्तर्देशीय  जल-परिवहन  का  विकास  करने  की  संभावना है

 वहाँ  परिवहन  के  इस  प्रकार  के  साधन  का  तेजी  से  विकास  किया  जाए  ।  यह

 विकास  कार्य  एक  अन्य  दृष्टि  से  भी  महत्वपूर्ण  हम  परिवहन  के  अन्य  साधनों

 की  अपेक्षा  मन्देंशीय  जल-परिवहन  का  विकास  करने  में  जितनी  gat  लगाते  हैं

 उससे  लोगों  को  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  उपेक्षा  कहीं  अधिक  रोजगार  मिलता

 है  कौर  इससे  वे  लोग  लाभान्वित  होते  हैं  जो  हमारे  समाज  के  कमजोर  वर्ग

 के  होते  सरकार  यह  कोशिश  करेगी  कि  माधघारभूत  ate  wea  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  कर  जल  मारा  को  विनियमित  और  विकसित  किया  जाए  जिससे  नौवहन

 पर  नौचालन  के  कायें  में  इसका  अभीष्ट  उपयोग  किया  जा  सके  ।  यह  भी  विचार

 है  कि  जल  मार्गों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  a  संस्थाओं  आदि  के  प्रतिनिधियों  को

 शामिल  कर  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  जाए  जो  सरकार  को  इस

 अधिनियम  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  सलाह  दिया  करेगी  ।

 3.  सरकार  ने  गंगा  नदी  के  अलावा  9  और  जल  मार्गों  की  सूची
 बनाई

 है  जिनको

 राष्ट्रीय  जल  मार्ग  घोषित  करने  के  बारे  में  बिचार  किया  जा  रहा है  जब  इस
 सम्बन्ध  में  अध्ययन  पूरा  हो  जाएगा  तब  इन  जल  मार्गों  को  भी

 ३ राष्ट्रीय
 aa जल  मार्ग

 घोषित  करने  के  बारे  में  कार्रवाई  को  जाएगी  ।
 ्

 सभापति  महोदय  आप  से  निल rae
 कि  at  ae  ae

 राज्य  सभा से

 दिनांक  27.7.1982

 पारित  किया  जाए  i
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 14  मानवीय  1904  राष्ट्रीय  जल मागं
 भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद

 हल्दिया  विधेयक

 2222.  ण

 E>, eo  अवा मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  गंगा-भागी
 नदी  के  इलाहाबाद-हल्दिया  भाग  को

 बन्ध
 eos  eee

 are राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  के  लिए

 परिवहन  और  नौ-परिवा  हन  के  प्रयोजनों  के  लिए  उस  नदी  का  विनीत  कौर  विकास करने  के
 ना लिए  और  उनसे  सम्बद्ध  या  उनसे  आनुषंगिक  विषयों  लिए भी  उ we  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।

 |  ज

 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  किया  गया  है  :

 गंगा-भागी  रथी-हुगली  नदी  के  इलाहावाद-हल्दिया  भाग  को राष्ट्रीय  जलमार्ग

 क घोषित
 करने  के  लिए  उपबंध  करने  के  लिए  और  उक्त  जल मागं  पर  पोत-परिवहन  और

 नौ-परिवहन  के  प्रयोजनों  के  लिए  उस  नदी  का  विनियमन  और  विकास  करने  के  लिए
 ait  उनसे  संबद्ध  या  उनसे  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  भी  उपबन्ध  करने कर वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  11.0

 *  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  सिद्धान्त
 ae  नीति  की  दुष्टि  से  समथंन  करता  हूं  भर  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  का  स्वागत  करता

 प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  न  केवल  हमारे  देश  बल्कि  विश्व  के  अन्य  भागों  में  भो  प्राचीन
 सभ्यता  नदियों  के  किनारे  ही  फली-फली  प्रकृति  की  देन  के  रूप  में  जलमागं  बने  तथा  हमारे

 देश  की  कई  नदियां  हैं  हमारे  जसे  बड़  देश  में  जहाज  उद्योग  ने  काफी  अर्से  तक  विश्वव्यापी  ख्याति

 प्राप्त  की  भोर  यहां  तक  कि  आज  भी  वे  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहे  शताब्दी  के

 आरम्भ  से  ही  हमारे  देश  में  विशेषकर  पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  जल  मागं  का  विकास  आरंभ  हो  गया  था  ।

 1823  में  कुलपति  से  कलकत्ता  के  जल मागं  में  शुरू  हो  गया  था  ।  1842  में  कलकत्ता  आगरा  के  बीच

 जलमार्ग  आरम्भ  हुमा  था  |  तथा  1863  में  कलकत्ता  और  असम  के  बीच  एक  जल मागं  आरम्भ

 हुआ  था  ।  तब  जलमार्ग  के  विकास  में  ठहराव  ar  गया  हमारी  सरकारी  उपक्रमों

 संबंधी  समिति  ने  1970  से  आरम्भ  होने  वाले  दक  में  समय  समय  पर  स्वर्गीय  श्री  ज्योति
 हम we स  at  अध्यक्षता  में  जल माग  के  विकास  संबंधी  रिपोर्ट  पेश  की  हैं  ।  उन्होंने  देश  में  नल माग

 विकास  करने  पर  बहुत  बल  दिया  है  ।

 गट  a,  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  समिति  की  रिपोर्ट के  पृष्ठ  1  की  बोर महो महू

 fecal —Trar a
 चाहता

 ह

 इसमें  जन  परिवहन  प्रणाली  के  बारे  में  स्पष्ट
 समद  याति

 का  चीं  मैं  इसे

 उद्धत  करता  tea

 बंगला  में  दिये  गये  कुल  भाषण  के  अम्रे  agate  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 राष्ट्रीय  जल माग  भागीरथी  हुगली  नदी  का
 इलाहाबाद

 हल्दिया  6  अक्तूबर  1982

 भाग  )  विधेयक  शक

 भ  य क  ss

 नोट  करती  हैं  कि  अन्तर्देशीय  जल  नो  कि
 परिवहन  का

 एक

 तथा वि विश्वसनीय  तथा  सस्ता  तरीका  समूचे  विश्व  में  परिवहन

 आर्थिक  विकास  में  ary  भी  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहा  है  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  तुलना  में  इसके  कई  भन्तनिहित  लाभ  व  a

 में  यह  बात  सभी  पुरी  तरह  मानते  हैं  कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  यातायात  का  सबसे

 सस्ता  साघन  है  जबकि  1  किलोमीटर  रेलपथ  के  निर्माण  पर  लगभग  10  लाख  रुपए  तथा

 सड़क  पर  4.5  लाख  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  पर  केवल  2  लाख  रुपए  का  खर्चा

 आता  है  कौर  वह  भी  उन  जल  मार्गों  पर  जिनमें  कमी  वाले  समय  में  जल  की  मात्रा  कम

 a  जाती  है  ।  इम  तरह  एक  किलोमीटर  रेल  पथ  के  रख-रखाव  पर  प्रतिदिन  9600  रुपए

 सड़क  पर  4500  किन्तु  इस  पर  केवल  1000  रुपए  व्यय  होते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त

 जहां तक  ऊर्जा  की  आवश्यकता  का  सम्बन्ध  चाहे  यह  ई  कोयला  या  बिज

 a,  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  तुलना  में  जल  परिवहन  कम  sal  व्यय  करके  अधिक

 माल ढो  सकता  ।  एक  हास  पावर  से  सड़क  परिवहन  साधनों  द्वारा  150  किल लो  रेल
 गात  +  | द्वारा  500  किलोग्राम  तथा  जल  परिवहन  द्वारा  4000  किलोग्राम  माल  ढोया

 इस  प्रकार  परिवहन  प्रणाली  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सबसे  कम  ऊर्जा  खपत

 करता

 त  समय  qq  उन्होंने  जल  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  य  वत  कही  थी  बहुत  स्थानी

 |  प्रणाली  पर  पाट  किस्म  के  स्थानों  की  पत्ति  हुई  है  ।  जल  माग
 पर  हमार
 बिकास  पर  बहुत  कम  खच  आता  है  ।  उनके  रख-रकाब  पर  भी  कम  खर्च  भाता  चे  भार  t  पर

 faa  की  खपत  भी  बहुत  कम  होती  है  ।  हमारे  देश  में  सड़क  और  रेल  परिवहन  पर  पहले  ol
 बहुत  बोझ  है  ।  मत  जल  मार्गों  के  विकास  को  अधिक  महत्व  देने  की  आवश्यकता  है  ।  मार  देश

 जल मागं  आर्थिक  क्षेत्र  में  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करता  है  हमें  अपनी  ई  धन  की

 आवश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  विदेशी  राष्ट्रों  को  निवेदन  करना  पड़ा  इसके  परिणामस्वरूप

 व्यापार  में  कमी  हुई  भर  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  ।  व्यापार  की

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  हमें  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऊंची  दर  ब्याज  लेना  पड़ा  और

 इससे  हमारे  देश  की  गारिमा  और  प्रभुसत्ता  में  कमों  भाई  ।  यदि  हम  अपने  अन्तर्देशीय

 जल मागं  का  विकास  करके  व्यापार  में  हो  रहे  घाटे  को  कम  कर  सकते  तो  इससे  काफी

 तक  अर्थंव्यवस्था  सुदृढ़  होगी  |  इसके  नए  जलमार्गों  का  विकास  करने  से  लोगों  को

 रोजगार  के  नए  नए  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।  इससे  देश  में  नए  उद्योगों  का  भी  विकास  होगा  ।  हमारे

 जैसे  बड़े  देश  में  अन्य  साधनों  से  माल  ढुलाई  बहुत  महंगी  पड़ती  है  और  इससे  वस्तुओं  की  कीमत
 लागत

 बढ़  जाती  है
 |  निरंतर  मूल्य  बढ़ने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  ढलाई  की

 गत  में  निरन्तर

 बृद्धि  हो  रही  है
 ।  न  दी  मार्गों  से  वस्तुओं  की  ढुलाई  करने  से  हम  काफी  हद

 तक  दुलाई  की  कीमत TT  कर  मत
 आ  मग्स  ठा  कर  स सकेंगे ।  जल कम  कर  पायेंगे  और  इससे  बाजार

 में  इन  वस्तुओं
 का

 मार्गों के
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 राष्ट्रीय  जल मागं  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद 14  भा शि विन  1904

 हीदिया  विधेयक

 माध्यम से  आवश्यक  वस्तुओं  की  ढुलाई  करके  उनके  मुल्य  को  काफी  द  तक  कम  किया जा
 सकता है  ।

 की अब मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  इतनी  नदियां  कौर  जल  परि

 कया  या
 अधिक  सुविधाए  होने  के  बावजूद  भी  इस  विधेयक  को  समक्ष  इतनी  दर  से  al  प्रस्तुत

 है  ।  इस  प्रश्न  पर  गंभीरता  युवक  विचार  और  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।  यहां  तक  कि  माननीय

 राष्ट्रपति  जी  ने  इस  वर्ष  के  बजट  सत्र  के  ata  में  अपने  अभिभाषण  में  इस  विधेयक  का  उल्लेख

 किया  था  ।  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  किसी  विधेयक  का  उल्लेख  नहीं  किया

 जाता  |  लेकिन  इस  वर्ष  ऐसा  इसलिए  किया  गया  क्योंकि  यह  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  था  ।  बजट

 सत्र  समाप्त  हो  एक  अन्य  सत्र  भी  समाप्त  हो  चका  है  और  अब  इस  सत्र  में  यह  विधेयक

 अन्तिम  रूप  से  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  इस

 ara  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कई  बार  दबाव  डाला है  लेकिन  awa  इतने  मत  के  बाद

 |  इस  पर  पूरी  तरह  से  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ।  सभापति  यदि  भाप  ध्यान  दें  तो

 देखेंगे  कि  इस  समय  जब  कि  सदन  में  इतने  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  चर्चा  की  जा  रही
 यहां  गणपूर्ति  भी  नहीं  है  और  सत्तारूढ़  दल  के  मुश्किल  से  केवल  15  यां  20  सदस्य  ही

 सदर  उपस्थित  हैं  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की

 feqte
 के  पृष्ठ  13  भर  14  पर  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  गया  है  कि  सड़क  परिवहन  लॉबी  गौर

 हमारे  देश  के  वाहन  निर्माता  सरकार  पर  अपना  दबाव  कौर  प्रभाव  डाल  रहे  इस  सम्बन्ध  में

 समिति के  निष्कर्ष  स्पष्ट  रूप  से  दिए  गये  हैं  जो  कि  इस  विधेयक  को  इतनी  देर  से  प्रस्तुत  करने

 के  जिम्मेदार  हैं  ।  महोदय  मैं  ऊपर  बताई  गई  रिपीट  के  पीठ  13  और  14  को  उद्धत

 करता  हु

 यह  बात  समिति  के  नोटिस  में  लायी  गई  कि  एक  प्रभावशाली  सड़क  परिवहन

 लाबी  जो है  ।  इस  लाबी  में  सड़क  परिवहन  चलाने  वाले  तथा  गाड़ियां  बनाने  वाले हैं

 सूर
 az था  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  सड़क  परिवहन  को  नियंत्रित  करती  है  भर  —

 परिवहन के  विस्तार  और  प्रभावशाली  कार्यकरण  का  विरोघ  करती  है  ।  कहा  जाता

 है  कि  योजना  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  सहित  उच्चतम  स्तर  पर  भी

 काम  कर  रही  है  ।  यह  लाबी  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  को  बन्द  करने  की  जिम्मेवार

 है
 और  केन्द्रीय  ग्रंतदेशीय  जल  परिवहन  निगम  को  भी  यह  विकसित  नहीं  होने  दे  रही

 इस  बात  को  साक्ष्य  के  दौरान  निगम  के  अनेक  वरिष्ठ  अधिकारियो ंने  स्वीकार  किया

 हे
 ack

 सरकारी  बड़  परिवहन  संचालक  इस  लाबी  के  पीछे  एक  अधिकारी  ने  कह

 भी  है  हर  स्तर  पर  लोगों  को  खुश  रखते हैं  लाखों  रुपये  दे  रहे  | &  ि  कि

 सड़क  परिवहन  लॉबी  काफी  अरसे  से  सरकार  पर  दबाव  डाल
 गाड

 ।  वे  योजना
 —  os  be  सव्य नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  तथा  जर  सा  अपना  दबाव  डालने  का  प्रयास  कर
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 2*
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 रहे  हैं  ।  यह  दोषारोपण  मैं  स्वयं  नहीं  कर
 रहा  सम्बन्धी  समिति  की

 oye  BS}
 सा  ही  कहा  गया  है  ।  वह  रिपोर्ट  इस  महान  सभा  के  समक्ष  भी  प्रस्तुत  गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  में  हमने  देखा  कि  न  केवल  पर्याप्त घन  का  नियतन

 ही  नहीं  किया  जा  रहा  बल्कि  जो  थोड़ा  बहुत  आवंटन  किया  गया  है  उस  का  उचित  तरीके  से

 उपयोग  भी  नहीं  किया  जा  रहा  ॥  ee

 तथापि  ag  विधेयक  अन्ततः  हमारे  समक्ष  आया  है  और  मैं  पूरे  दिल  से  इसका  स्वागत
 cy

 करता  हु  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  पाति  किया  जा  चुका  द  are  हमें  आशा

 है  कि  इसे  इस  सदन  द्वारा  भी  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  जाऐगा  ।  इसके  बाद  जब  इसे  राष्ट्रपति
 म

 चह
 को  स्वीकृति  प्राप्त  तो  इस  जलमार्ग  की  सम्पूर्ण  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ

 चली  जाएगी  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  विधेयक  > ण

 सभी  बातों  पर  पुरा  ध्यान  दें  ।  थ

 किसी  भी  जल  ant  केवल  तब  ही  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  सकता  हैं  जब .
 नदियों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  रहे  ।  राज  गंगा  तथा  भागीरथी  के  पानी  की  मात्रा  एक  समस्या
 बन  गई  है  ।  सब  जानते  हैं  कि  कलकत्ता  कौर  हल्दिया  बंदरगाहों  को  बनाए  रखने  के  लिए

 40,000  क्यूसेक  पानी  की  आवश्यकता  जिसकी  कोई  गारन्टी  नहीं  है  ।  इस  समस्या पर  चर्चा

 करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  का  एक  सवंदलीय  प्रतिनिधि  मंडल  यहाँ  भाएगा  ।

 मुझे  आशा  है  कि  जल  मार्गों  के  विकास  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सरकार  इस  ओर  भो  पर्याप्त  ध्यान

 देगी  कि  नदियों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  भागीरथी  नदी  के  ऊपरी  क्षेत्र में

 बहुत  मात्रा  में  जल  की  खपत  होती  है  और  उसके  परिणाम  स्वरूप  इस  नदी  के  निचले
 मुहाने  पर

 बहुत  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इस  भर  भी  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 गंगा  नदी  से  भूमि  के  कटाव  के  कारण  मुर्शिदाबाद  जिले  का  बहुत  सा  क्षेत्र  प्रभावित  gar

 है  गौर  इस  भूमि  कटाव  के  कारण  कई  गांव  नष्ट  हो  रहे  हैं  ।  इस  समस्या  पर  भी
 महत्वपूर्ण  ढंग

 से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  हल्दिया  और  इलाहाबाद  के  बीज  जल मागं  की  जिम्मेदारी  ले  रही  है  ।

 लेकिन  हल्दिया  और  नदी  के  महीने  के  बीच  का  हिस्सा  जहां  नदी  समुद्र  में  गिरती  इसके  क्षेत्र
 से  बाहर  है  ।  इस  और  इस  हिस्से  तथा  दूर  तक  फैले  सुन्दरबन  द्वीप  के  बीच

 संचार-व्यवस्था
 का  भी  रख-रखाव  किया  जाना  चाहिए  शौर  उस  पर  पूरा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  हल्दिया  और  इलाहाबाद  के  बीच  जल मागं  का  विकास  करने  की  बजाय  इसका
 विकास  बंगाल  को  खाड़ी  से  इलाहाबाद  तक  जाना  चाहिए  ।  कलकत्ता  शहर  निकटवर्ती
 क्षेत्र  मैं  जो  छोटी-छोटी  नहरें  हैं  गौर  यदि  उन्हें  भी  इस  विधेयक  अधिकार  क्षेत्र  में  लिया  जाए  तो
 उससे  स्थानीय  परिवहन  का  भी  काफी  हद  तक  सुघार  किया  जा  सकता  है

 मेरा  सूझ  ह्
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 हल्दिया  विधायक

 न  oe कि  इस  जल  मार्ग को  बंगाल  की  खाड़ी  तन  fear  जाए  और
 कलकत्ता  सदर

 की

 छोटी  नदियों को  भी  नौवहन  के  लिए  विकसित  किया  जाए  झ

 aga  उद्योगपति  कौर  अन्य  लोग  गंगा  नदी  के  जल  को  प्रदूषित  कर  रहे  इसे  भी

 रोका  जाना  चाहिए  ।

 इस  नदी  से  हजारों  मछली  पकड़ने  वाले  अपनी  भाजी  विकी  कमाते हैं  ।  इस  IW4aaD  क
 frersac 3 के

 माध्यम से  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  एक  और  सुझाव  भी  दूगा  कि  फरक्का  पर

 माल  की  ढुलाई  का  एक  टर्मिनल  बनाया  जाए  ।  यहां  पर  माल  को  बुकिंग  करना  सम्भव  होगा

 कौर  छोटी  नावें  माल  को  बाकी  हिस्सों  से  कलकत्ता  बन्दरगाह  तक  लाएंगी  इस  तरह  देश

 आन्तरिक  भागों  से  वस्तुओं  का  भासानी  से  और  कम  कीमत  पर  निर्यात  किया  जा  सकता है  ।

 =  aa  मैं  विधायक  के  खंड  पर  आता हू  ,  इसके  खंड  (3)  में  मध्यस्थ  निर्णय  के

 किसी  मामले  में  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  aii  हे  ।  यदि  समय-सीमा  का  उल्लेख
 नहीं

 किया

 गया  तो  सरकार  को  भूमि  अधिग्रहित  करने  में  बहुत  समय  लग  जाएगा  भौर  इस
 ee

 प्रयोजन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  इन  में  समीप-सीमा  का  |  जाडे

 जाने की  आवश्यकता  है  ।

 रहट महोदय  साथ  ही  इस  विधेयक  के  खंड  5  (2)  में  पुनः  नहरों  को

 गहरा  AT  उनका  रुख  बदलने  का  उपबन्ध  रखा  गया  है  ।  ऐसा  करने  के  लिए
 सम्बन्धित

 राज्य

 सरकार  की  सहमति  लेना  अवश्यक  होगा  |
 दन

 पुनः  खंड  8  (1)  में  सलाहकार  समितियां  बनाने  का  उल्लेख

 f

 किया  गया
 कार  को  यह  देखने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  fe  इन  सलाहकार  समितियों

 reqleaqey  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को  नियुक्त  किया  जाए  ॥

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  हमारे  देश  की  सभी

 को  जल  मार्गों  में  शामिल  किया  जाए  तथा  ऐसे  जलमार्गों  का  विकास  किया  ए  तो  इसस

 लोगों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  उपक्रम  योजना  के  लिए  अधिक  घन  उपलब्ध  कराया

 दबाव जाना  चाहिए  att  सरकार  को  सड़क  परिवहन  जो  कि  बहुत  शक्तिशाली

 कौर  प्रभाव  में  नहों  बाना  यदि  सरकार  की  ऐसा  करने  में  दिलचस्पी  हे  तो  अपने

 अन्तर्देशीय  जलमार्गों
 के  विकास  की  असीमित  संभावनाए  है  और  साथ  ही  निर्धन  लोगों  के  लिए

 आवश्यक  वस्तु मों  की  कीमत  भी  कम  की  जा  सकती  है  ।
 a  i

 मि  एक  बार  फिर  इसे  अपना  समान  देता  हू  और  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करता  हू  ।

 ait  डी०  fag  )  :  सभापति  इलाहाबाद  से  हल्दिया  तक  राष्ट्रीय  जल

 मार्ग  बनाते  के  ara ङ्घ  मे
 = ce

 भाया  इसका  मै ंर उ  स्वा nee  करता  हु  वी  केसरी  जी  इस  बात
 ्र

 के  लिए  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  इस  बिल  को
 यहां  लाये  हैं
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 विधेयक

 एएए

 बहुत  दिनों
 से  यह  महसूस  किया  जा  रहा  था  कि  इस  जल  ग  को  बनाया  जाये  ।  गत

 ag  मैंने एक  प्रश्न  इस  सम्बन्ध  में  यहां  पूछा  था  तो  उस  समय  श्री  केसरी  जी  परिवहन  मंत्री थे  !

 उस  समय  इसका  नकारात्मक  जबाब  दिया  गया  था  कि  ऐसी  कोई  योजना
 नहीं  "

 ।  इस  से  मैं

 समझता ता  हूं हूं  कि  केसरी  जी  के  ही  प्रयास  हैं  जिसके  कारण  यह  संभव  हो  पा  रहा  है

 70  में  जो  भगवती  कमेटी  बनी  देश  में  कई  राष्ट्रीय  जल  माग  बनाये  जाने  के

 सम्बन्ध  में  उनकी  रिकमेंडशन  थीं  ।  यद्यपि  सभी  जलमार्गों  के  सम्बन्ध  में  इसमें  नहीं  कहा  गया
 लेकिन  कम  से  कम  उसका  प्रारम्भ  तो  किया  गया  है  ।  इससे  मैं  समझता  हूं  कौर  कई  लाभों के

 ध्
 साथ  इसमें  2  तरह  के  मुख्य  रूप  से  लाभ  हो  सकते  हैं  ।

 एक  तो  यह  कि  जब  गंगा  नदी  में  बड़े  बड़े  जलयान  चलाए  जाएगें तो  उसके  लिए
 डि-सिल्टिंग  करमा  जरूरी  होगा  क्योंकि  उसके  बर्गर  उसमें  बड़े  जलयान  चल  नहीं  सकते  हैं
 डि-सिल्टिंग  करने  से  एक  तो  जो  बाढ़  की  समस्या  हो  जाया  करती  वह  कम  हो  जायेगी  क्यो ंि
 नदियों  की  तलहटी  में  काफी  रेत  मा  जाने  से  भी  उसमें  बाढ़  भ  जाती  हैं  ।  डी-सिल्टिंग g होने  से

 az  रोकने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  यह  कलकत्ता  और  इलाहाबाद  के  बीच  वाला  जो  मार्ग

 वह  चाहे  रेल  मागं  हो  या  जी  टी  रोड  हो  उस  पर  यातायात  का  बहुत  अधिक  दबाब  रहता

 इस  दबाब  को  कम  करने  में  भी  इस  योजना  से  सहायता  मिल  सकेगी  ।  इसलिए  यह  एक

 स्वागतयोग्य  बिल है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  यह  एक  बहुत  खर्चीली  योजना  होगी  डी-सिल्टिंग

 करने  पर  भी  बहुत  व्यय  होगा  मत  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  इस  योजना

 के  सारे  पहलूओं  पर  विचार  कर  लिया  है  या  नहीं  तथा  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए

 भी  कोई  वद्ध  कार्यक्रम  बनाया  है  अथवा  नहीं  -  इस  सम्बन्ध  में  वे  अपने  उत्तर  में  प्रकाश

 डालने  को  कृपा  करने  |
 ्

 इसके  अतिरिक्त  इसमें  केवल  माल  ही  ढ़ोने  की  बात  कही  गई  यात्रियों  को  लाने-ले  जाने

 की  बात  नहीं  कही  गई  है  -  इसका  क्या  कारण  इस  पर  भी  मन्त्री  जी  प्रकाश  डालने  की  कृपा

 करेंगे  ।  एक  स्थान  पर  यह  बात  भी  कही  गई  है  कि  सरकार  की  भोर  से  जलयान  चलाये  जायेंगे  ।

 मैं  समझता  हूं  इसमें  प्राईवेट  लोगों  को  जलयान  चलाने  की  इजाजत  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।

 हमारा  अनुभव  है  कि  जिस  रूट  पर  सरकारी  और  प्राईवेट  बसेज  चलती  हैं  वहां  पर  सरकारी  बसें
 घाटे  में  ही  चलती  हैं  ।  यहाँ  भी  यदि  प्राईवेट  लोगों  को  जलयान  चलाने  की  इजाजत  दी  गई  तो
 सरकार  को  घाटा  ही  उठाना  पड़ेगा  ।  प्राईवेट  लोगों  को  इजाजत  नहीं  मिलनी  चाहिए
 प्राईवेट  लोगो  को  देने  का  विचार  ही  हो  तो  इस  जल  art  में  जो  बहुत  से  मल्लाह  और

 मछुआरे

 बेरोजगार लिक मत अल
 हो  उनके  द्वारा  सहकारिता  के  आघार  पर  यदि  कोई  लाभकारी

 योजना  बनाई
 जा  सकता  है  तो

 उस  पर  विचार  होना  चाहिए  परन्तु  पूंजीपतियों  को  किसी  भी
 दशा दशा  में  इजाजत

 ~~ नहीं  चाहिए  ।
 ey  न

 ह
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 14  मानवीय  1904  )  राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद

 हल्दिया  विधेयक

 इसके  अलावा  जल  प्रदूषण  की  जो  समस्या  होगी  उस  पर  भी  सरकार
 bakes करना  होगा ।  गंगा  के  किनारे  के  जितने  भी  गाँव

 है  वहां  के  निवासी  पीने  का  पानी  गंग

 से  ही  लेते हैं  भत  उन  गांवो ंके  लिए  पीने के  पानी  at  व्यवस्था  भी  सरकार  को  करनी

 होगी  इसके
 अतिरिक्त  इस  योजना  के  लिए  जो  भूमि  की  आवश्यकता  उसके

 मुआवजे
 की  समुचित  व्यवस्था  भी  सरकार  को  करनी  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मा वें ट्रे  शन उनमें  जो

 अनावश्यक  विलम्ब  होता  है  उसको  दूर  करने  के  लिए  भी  समुचित  प्रयास  करना  होगा  ताकि

 मुआवजा  मिलने  में  विलम्ब  न  हो  ।

 इसके  अलावा  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  भी  आग्रह  करूंगा  कि  इस  योजना  के  कारण  जो
 7...

 नाविक  और  मल्लाह  पर्याप्त  संख्या  में  बेरोजगार  हो  जायेगें  उनको  यदि  कुछ  ट्रेनिंग देकर  किन्ही
 कामों के  लिए  उपयोगी  बनाया  जा  सकता है  तो  उसकी  व्यवस्था  अवश्य  की  जानी  चाहिए  ।

 जो  मोटे  किस्म  के  काम  जिनको वे  आसानी  से  कर  सकते  उन  कामों  प
 चनको  wey 1 TUAAT

 फे  जवीं
 पर  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 ह
 ः

 झ  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  और  मेरा  सुझाव व  &  कि  जाप  ay

 सलाहकार  समिति  बनायेंगे  उसमें  स्थानीय  संस्थाओं  तथा  कारपोरेशंस  के
 aie

 को  भी

 सम्मिलित
 कया

 जाए  |  अ

 बूस  मे  q  बिहार  बौर  ate  बंगाल  की  सरकारों  के  प्रतिनिधि  होंगे  सब  लोगों

 की  सलाहकार  समिति  के  द्वारा  इस  कानून  को  कार्यान्वित  करने  से  सफलता  मिलेगी  ।

 श्री  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  सभापति  मै ंइस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  देश  को  इस  योजना  की  बहुत  अपेक्षा  थी  ;  अभी  तक  स्थल  मागं  और  द्

 परिवहन  की  व्यवस्था  होती  रही है  ।  हमारे  देश  में  नदियों  का  एक  जाल  सा  विछा  हुआ

 fa
 कई  बहुत  बड़ी  बड़ी  नदियां  हैं  ।  जहाँ  परिवहन  का  सम्बन्ध  उनसे  सस्ता  भोरे

 कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  है  ।  सरकारी  उपक्रम  समिति  और  राष्ट्रीय  परिवहन  समि

 ने  जो  सुझाव  दिए  अभी  तक  उनका  क्रियान्वयन  नहीं  हो  रहा  था  । मंत्री  महोदय  ने  इस  विधेयक

 गो  रख  कर  एक  बड़ा  श्लाघनीय  कायें  किया  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  सादिक  स्वागत  करता

 हु

 राष्ट्रीय  जल माग  को  इस  योजना  को  ट्रायल  बेसिस  पर  लिया  जा  रहा  लेकिन  ee

 भर  में  बहुत  बड़ी  बड़ी  नदियां  जेसे  साउथ  मैं  कृष्णा  और  गोदावरी  ।  विभिन्‍न  प्रदेशों  में  उन्हें

 राष्ट्रीय  जल मागं  के  रूप  में  निर्धारित  किया  जा  सकता  जहां  तक  भागीर चाव  रथो  are बि
 गली  राष्ट्रीय  जलम राग  का  नम्बर ङ्घ  है

 बह  उत्तर  बिहार  भौर  वेस्ट  बंगाल  में  से  गुजरता

 है  सके
 ढाता  कर  गाँ

 पर  माल

 भो
 a

 पजा  सकता
 है

 बौर  बाती  मी
 |  लाभान्वित हो  सकते
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 राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद  हल्दिया  6  अक्तूबर  1982

 विधेयक

 द ्

 aga  सी  नदियों  किनारे  पर  |  और  बाजार
 जो  अभी  तक

 उपेक्षि  त  रह  जाते
 थे  ।  अब  उनके  लिए  विकास  का  नया  भायाम  पैदा  होगा  और  वे  व्यापार  केन्द्र  बनेंगे  ।

 लेकिन  इस  बिल  में  बहुत  सी  खामियां  रह  गई  जिन्हें  दूर  करने  की  आवश्यक  ग
 गांधार  पर लेकिन  फिर  भी  जब  एक  कार्यक्रम  प्रारंभ  हो  जाता  है  तो  धीरे-धीरे  aqua  वे

 उसमे  र सुधार
 भर  संशोधन  किया  जा  सकेगा  ।  इस  दृष्टि  से  यह  बिल  बहत  उपादेय  सि  गा  |

 परिवहन  की  व्यवस्था  करने  के  साथ  साथ  नदियों  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए  कदम

 उठाने  चाहि  मैंने  रूमानिया  और  wea  देशों  में  देखा  है  कि  नदियों  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए

 a
 प-संरक्षण  और  वृक्षारोपण  किया  जाता  है  ।  वोल्गा  और  टेम्स  नदियों  के  किनारे  किनारे  इतने

 क्ष हैं  कि  वे  जंगल  का  पहाड़  मालूम  होते  हैं  |  ये  उपाय  करने  से  भू-क्षरण  भी  रुकेगा  और

 401 Lol fafeat  को  भी  रोक  थाम  होगी  ।  इस  बिल  में  इस  बारे  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय
 को  इसमें  यह  प्राविजन  करना  चाहिए  था  कि  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  के  साथ  साथ  नदियों

 का  कटाव  रोकने  के  लिए  वृक्षारोपण  भी  किया  जाएगा  ।  इससे  राष्ट्र  को  वक्ष  भी  मिलेंगे  और

 ल-वायु  पर  भी  अच्छा  प्रभाव  पड़  गा  ।  इसके  अलावा  नदियों  का  कटाव  बदलता  रहता  है  |  इस

 दृष्टिकोण  से  देखकर  इसको  करना  चाहिए  ।  साथ-ही-साथ  माल  रखने  के  लिए  गोदामों  की

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इसके  अलावा  नदियों  के  किनारे  वाले  जितने  भी  शहर  बाजार  उन

 सबका  डेवलपमेंट  हो  सकता  है  |  इसके  साथ  साथ  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  नदियों  के  किनारे

 रहने  वाले  बहुत  से  लोग  अनुभवी  होते  जो  कि  पानी  की  गतिविधियों  से  परिचित  होते  है  ।  ऐसे

 परिचित  लोगों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नियोजन  करने  के  लिए  सरकार  को  प्रोविजन  रखना

 चाहिए  ।  होता  यह  है  कि  कोई  सेन्ट्रल  कानून  बनता  है  और  उसमें  सभी  जगह  के  लोग  भर  जाते
 ८.
 ्  लेकिन  वहां  के  स्थानीय  लोग  उससे  वंचित  रह  जाते हैं  ।  जिनको  अनुभव  नहीं  होता है
 उनकी  बहाली  हो  जाती  है  और  जिनको  अनुभव  होता  वे  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  इस  बात  पर

 भी  मापकों  प्राथमिकता  देने  की  जरूरत  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  अपने  सलाहकार  समिति  का  जिक्र  किया  है  ये  एक  से  अधिक  हो  सकती

 लेकिन  लगता  है  अनिश्चितता  कोई  निश्चितवा  नहीं  है  यदि  सरकार  चाहे  तो  दूरी  के

 मार  जसे  200  मील  या  50  मोल
 सलाहकार

 समिति  बनाई  जाए ।  जो  वहाँ

 समस्याओं  को  ध्यान  देते  केसे  वहां  माल  रखना  कसे  माल  की  चोर री  होती
 >  +p
 हूर  कस

 a तस्करी  j
 होती  है है  भोर  किस  प्रकार  नियन्त्रण  किया  जा  सकता  है--इस  बारे

 सुझाव
 सकती  है  1  उन  सलाहकार  समिति  में  वहा ँके  स्थानीय  जनप्रतिनिधि  क्यों  को  लिया  जाना

 चाहिए  ।  तीनों  प्रदेशों
 की  तीन  अलग-अलग

 सलाहकार  समितियां  बनायें  या rat  के
 ara

 पर
 ना  srfer ~  _  बनायें  इर इस  में  जिक्र  ्य  E  चाए क े श
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 14  आश्विन  1904  राष्ट्रीय  जल मा गें  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद

 हल्दिया  विधेयक

 महोदय  के  दिमाग  में  कोई
 >  Fearn सं

 मैं  चाहता  हूं  कि  यदि  मंत्री
 और  बातें  तो उनसे  हमको भी

 ए  मापकों  घन्यवाद  पता अवगत  कराया  जाए  ।  में  इसका  समर्थन  करते  के
 आपने  मुझे  बोलने

 के  लिए  समय  दिया  |

 क
 श्री

 ईरा  मोहन  :  माननीय  सभापति  मैं  अप  :|  दल  द्रविड़  मुनेत्र
 कलाम की  गोर  से  नौवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  सीताराम  केसरी  द्वारा
 पेश  किए  गए  राष्ट्रीय  जलमार्ग  नदी  का  इलाहाबाद-हल्दिया

 1982  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 *
 चूंकि  इस  विधेयक में  एक  प्रशंसनीय  राष्ट्रीय  उद्देश्य  की  प्राप्ति  का  प्रति  किया

 गया  इसलिए  मैं  तह-दिल  से  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  न
 =  ।  गंगा  हमला  नदी

 के  इलाहाबाद-हल्दिया  भाग  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किया  जा  रहा  है  तथा  इस  विधेयक
 ् के  उपबन्धों  के  द्वारा  इस  नदी  में  नौवहन  को  विनियमित  और  विकसित  किया  जा  रहा

 उत्तर  बिहार  भोर  पश्चिम  बंगाल  ने  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  हेतु  अपनी  सहमति
 प्रदान  कर  दी  राष्ट्रीय  एकता के  अन्य  लक्ष्यों  को  प्राप्ति  का  यह  एक  शभ  लक्षण

 न्तदेशीय  जल  परिवहन  सड ़क  भर  रेल  परिवहन  से  aga  सस्ता  है  ।  इसका  उद्देश्य  सड़कों  पर

 भीड़भाड़  को  कम  करना  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  तीन  राज्यों  में  माल  की  ढलाई  जल्दी
 गौर  सस्ती  होगी  ।  परिवहन  सुविधाओं  में  सुधार  होने  के  जैसाकि  मैंने  अभी  कह

 राष्ट्रीय  एकता  के  विशिष्ट  आदश  को  प्राप्त  करना  भी  संभव  हो  जाएगा  |

 मैं  यहाँ  कुछ  संबद्ध  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  यदि  नमंदा  और  गोदावरी
 नदियों  को  राष्ट्रीय  नदियां  घोषित  कर  दिया  जैसा  कि  TaT- ATT  रथी  के  माम

 में  किया  गया  तो  मध्य  महाराष्ट्र  और  आन्ध्र  प्रदेश  राज्यों  में  माल

 की  ढलाई  आसान  भौर  सस्ती  हो  जाएगी  ।  यह  केवल  राज्यों  के  बीच  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन

 का  विकास  ही  नहीं  है  ।  बल्कि  इससे  साथ-साथ  कृषि  बिकास  का  उद्देश्य  भी  पुरा  होता

 यह  कहना  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  कि  भारत  की  सभ्यता  वस्तुतः  नदी  सभ्यता  है  ।  नदियों

 दोनों  किनारों  के  साथ  लगने  वाली  भूमि  उपजाऊ  तथा  कृषि  योग्य  हो  जाती  है  ।  मानव  जाति

 के  अस्तित्व  को  बनाए  रखने  का  कृषि  पहला  आधार  हे  ।  दूसरे  शब्दों  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन
 और

 कृति
 परस्पर  इतने  सम्बद्ध  हैं  जितने  कि  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  को  नदियां  ज जोड़ती हैं  ।

 अन्तर्देशीय  जल
 .

 परिवहन  के  विकास  हेतु  उठाए  जा  रहे  कदमों  के  साथ-साथ  इस  बात  को  भी

 Aras ead  में  रखना  ह होगा  ।

 ल  ड

 *तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 6  अक्तूबर  1982 राष्ट्रीय  जल मा गें  भागीरथी
 हुगली

 नदी  का  इलाहाबाद  हल्दिया

 any  विधेयक
 तामा

 तमिल  न  rg
 लम्बे  समय  से  एक  मांग  करता  ar  रहा  है  जिसकी  पू  त  केन्द्र ने  अभी  तक

 नहीं  की  है  ।  बकिंघम  नहर  जो  तमिलनाडु  और  आन्ध्र  प्रदेश  को  जोड़ती  राष्ट्रीय जल

 ant  घोषित  f  किया  जाना  चाहिए  ताकि  केन्द्र  द्वारा  इसका  विकास
 lag

 किया
 mt  a

 अब  तक  इस  नहर  की  उपेक्षा  को  गई  है  ।  यदि  इसका  विकास  किया  जाता ह ैदै  तो  इन  दो  राज

 में  माल  का  आवागमन  शीघ्र  और  सस्ता  हो  जाएगा  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  ध्रोर

 | घ्यान  देने  तथा  बकिंघम  नहर  को  राष्ट्रीय  जल मागं  घोषित  करने  का  अनुरोध  करता

 जहां  तक  तमिलनाड़ु  का  संबंध  मुझे  राज्य  के  जीवन  भोर-मृत्यु  के  एक  भौर  प्रश्न

 को  उठाने  की  अनुमति  देने  की  कृपा  करें  ।  हजारों  वर्षों  से  कावेरी  नदी  का  प्राप्त

 करता  भा  रहा है  ।  परन्तु  अब  तमिलनाडू  को  कावेरी  नदी  के  पानी  के  अपने  जायज  शेयर  को

 प्राप्त  करने  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  कावेरी  नदी  के  जल  के  बिना  तमिलनाडु  से  शीघ्र  ही

 कृषि  समाप्त  हो  जाएगी  ।  थंजाव्र  और  तिरुचिरापल्ली  जिन्हें  तमिलनाडु  के  अनन  भण्डार

 कहा  जाता  शीघ्र  ही  सम्पूर्ण  राज्य  के  कब्रिस्तान  में  बदल  जाएंगे  |  यहाँ  की  भूमि  राजस्थान  के

 थार  मरुस्थल  जैसी  लगने  है  ।  !  924  का  करार  1974  में  समाप्त  हो  गया  है  और

 नाडु  के  बार-बार  अनुरोध  के  बावजूद  भी  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  केन्द्र  ने  अभी  तक

 ।  यदि  कावेरी  नदी  को  राष्ट्रीय  नदी  घोषित  किया  जाता कोई  प्रभावशाली  कदम  नहीं  उठाए हैं

 है  तो  यह  समस्या  तत्काल  सुलझ  जाएगी  |  कावेरी  के  जल  से  न  केवल  सिचाई  का  रद्द श्य  पुरा  होगा

 अपितु  भन्तदेशीय  जल  परिवहन  की  सुविधा  भी  प्राप्त  होगी  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  कर्नाटक  सरकार  ने

 कावेरी  नदी  की  सहायक  नदियों  पर  हैरींगी  तथा  काबीना  बांध  बनाए  हैं  ।  इन  सिचाई

 परियोजनाओं  पर  कर्नाटक  सरकार  ने  250  करोड़  रुपए  की  राशि  qa  की  है  |  ये  जलाश्य
 न्यून

 के  मेरे  जलाशय  के  अस्तित्व  के  लिए  खतरा  बन  गए  |  आज  मेट्टर  जलाशय

 अम्मा केवल  15  फट  पानी  है  जबकि  पिछले  aq  इसी  दिन  इसमें  120  फुट  पानी  था  ।  आप  अनुमान

 लगा  सकते  हैं  कि  तमिलनाडू  के  किसानों  को  किस  हद  कष्ट  गया  है  ।  मुझे  आश्चर्य

 कि  क्या  केन्द्र  सरकार  तमिलनाडु  के  4.5  करोड़  लोगों  के  कब्रिस्तान  पर  विशाल  ढाँचे

 तथा  गगन  लम्बी  इमारतें  खड़ी  करने  के  लिए  कनाडा  सरकार  F  साथ  सहअपराधी  है  ।

 1947  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  दिन  से  ही  हम  अपनी  नदियों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे

 में  बातें  करते  मा  रहे हैं  ।  केन्द्र  को  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  को  जोड़ने  वाले

 गंगा  भागीरथी-हुगली  नदी  इलाहाबाद  भाग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  इस  विधेयक को  लाने

 में  35  वर्ष  लगे  हैं  ।  मैं  इस  बात  की  सराहना  करता  हू ंहूं कि  भारत  सरकार
 न

 र  आदर्शों और
 कंपनियों  को  arent  में  बदल  रही  है  I  भ  करत  मं  tsi  ic जिनका  प्राचीन

 रसीद है  और  इन  पर  गौरवमयी  सम्पति  ait  संस्कृति
 को

 छाप  है  दयां हैं जिनका । यदि गाज इ्त्हें  राष्ट्रीय  :
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 हल्दिया
 विधेयक

 ज
 घोषित

 किया  जाता  ह  फोन  TINT  जल  परिवहन  का  fata  ही  होगा
 अपितु

 इससे
 कुकी  में  भी  अत्यन्त  सुधार  होगा  ।  .  थ

 Cre
 लगभग  7-8  वर्ष  पहले  हमारी  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांघी  ने  मद्रास  में

 डक  शि  षा न्  जनसभा  को  संबोधित  करते  हुए  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  श्रीनगर  प्रदेश  की  कृष्णा
 नदी  के  जल  को  मद्रास  तक  लाकर  मद्रास  महानगर  की  पीने  के  की  समस्या  को  हल

 देंगी  ।  आंज  तक  इसका  कार्यान्वयन  नहीं  हुआ  है  कौर  अब  मद्रास  शहर  पीने  के  पानी  के

 i का  सामना  कर  रहा  है  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  दल  के  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  ए

 ने  और  उन्हीं  के  दल  के  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  तमिलनाडु  और  मद्रास  को  क्रमशः  कावेरी

 और  कृष्णा  का  जल  नहीं  दिया  है  ।  aes  अपनी  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  के  तमिलनाडू  गौर

 मद्रास  के  लोगों  को  दिए  गए  आश्वासनों  को  पूरा  करने  का  निदेश  दिया  जाए  ।  मुझे  अचम्भा  होता

 है  कि  उन्होंने  हमारी  प्रधान  मंत्री  के  आश्वासन  की  उपेक्षा  करने  का  साहस  केसे  किया  है  ।

 राज्यों  के  परस्पर  जल-विवाद  सहित  ऐसी  सभी  समस्याओं  को  संविधान

 विधेयक  द्वारा  नदियों  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  घोषित  करके  हल  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  भारत

 विदेशों  को  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  मामले  में  सम्पकं  विश्व  का  अन्न भण्डार  बन  जाएगा  |

 माननीय  नौवहन  मौर  परिवहन  मंत्री  को  अपने  आप  को  इस  विधेयक  तक  ही  सीमित  नहीं  रखना

 चाहिए  ।  उन्हैं  अपने  मित्रों  के  साथ  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ताकि  वे  अन्तर्देशीय  जल

 मार्गों  का  जाल  बिछा  सकें  जिससे  कृषि  को  भी  फायदा  होगा  ।  इससे  राष्ट्रीय  एकता  को  भी

 प्रोत्साहन  मिलेगा  जिसकी  अत्यधिक  आवश्यकता  सरकार  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  कर

 सकती  कि  हमारी  नदियों  के  जल  का  एक  बड़ा  भाग  समुन्दर  में  व्यर्थ  चला  जाता  है  ।  इसके

 साथ  लाखों  उपजाऊ  भूमि  तेजी  से  सूखी  भूमि  में  परिवर्तित  होती  जा  रही  हैं  ।

 जहाँ  कुछ  उत्तरी  क्षेत्रों  में  खेत  बाढ़  के  पानी  से  भरे  हुए  हैं  वहीं  दक्षिणी  भाग  में  खेत  शो  करता

 से  शुष्क  क्षेत्रों  में  परिवर्तित  होते  जा  रहे  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  मौर  अधिक  ऐसा  att

 इससे  पूर्व  कि  मैं  समाप्त  करू  मैं  केवल  इतना  कहूंगा  कि  किसानों  ने  इस  आशा  के  साथ
 ~

 कि  उन्हें  अच्छी  फसल  मिलेगी  अपनी  सारी  दौलत  खेतों  में  लगा  दी  है  ।  उनकी  सारी  सम्पति

 खेतों  में  लगी  हुई  है  ।  यदि  उनकी  भूमि  में  फसल  नहीं  होती  तो  इससे  उनका  अत्यधिक  नुकसान

 होगा  ।  यह  कोई  सामान्य  मामला  नहीं  है  जिसमें  ओर  विलम्ब  किया  जा  सके  ।  जब  लोग  जीवन

 और  मृत्यु  के  प्रश्न  से  जूझ  रहे  हों  तब  वास्तव  में  वे  एक  जुट  होकर  खड़  होंगे  और  तब  न  केन्द्र

 और  न  ही  राज्य  सरकार  के  लिए  उनके  हिंसक  विद्रोह  को  रोकना  सम्भव  होगा  ।  हमें  इस

 महा विपत्ति  से  बचना  चाहिए  ।  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  को *  इस  गम्भीर  समस्या  को  हल  करने

 में  रुचि  नहीं  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मंत्रिमंडल  में  अपने

 साथियों के  साथ
 अपने  पद  का  प्रयोग  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  भारत  सरकार  कर्नाटक

 राज्य  सरकार  को  तमिलनाडु  चरकर
 को

 कावेरी
 का  पर्याप्त  मात्रा  में

 पानी  सप्लाई  करने के
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 विधेयक

 लिए  निदेश  दे  जिससे :
 ते

 अपरिहार्य  हानि  स  बचाया  जा
 सके

 ।
 कृपया

 कावेरी  को  राष्ट्रीय

 नदी  घोषित  किया  जाए

 ्  ध
 का  पुत्र  समान  करता  F  |

 इन्हीं
 शब्दों  म ेके  साथ  मैं  चर्चवाघीन इस  विधेय

 श्री  भीम  सिह  :  सभापति  माननीय  मंत्री ने  जो  नेशनल  वाटर वेज  का

 बिल
 रखा

 मैं
 उसका  स्वागत  करता  हूं  और  उन्हें  बधाई  देता  हूं  कि  यह  बिल  राष्ट्र के  लिए

 बहुत  उपयोगी  साबित  होगा  ।  इसकी  बहुत  पहले  ही  आवश्यकता  थी  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  कुछ  सुझाव  कौर  ware  भी  रखना  चाहूंगा  ।  इस  बिल  के  इलाज  2

 कौर  3  में  कि  एरियाज  को  लेने  का  जिक्र  इसमें  इलाज  3  में  लिखा

 घोषित  किया  जाता  कि  लोकहित  में  यह  सभी  चीज  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 नह

 र

 =
 ३ (2  जल  मार्ग  पर  पोत  परिवहन  और  नौ-परिवहन  के  प्रयोजन  लिए

 रथी  हुगली  at  विनियमन  और  विकास  इसमें  उपबंधित  विस्तार  तक
 अपने नि  ,

 ् aa  लें
 ह

 इसका  | मतलब  यह  हो  जाता  है  कि  जितना-जितना  एरिया  उन्होंने  अपने  शिड्यूल  में  रखा

 वह  सब  सरकार के  नियंत्रण  में  आ  जाता  है  ।  इस  शिड्यूल  में  जो  एरिया  मेंशन  खासतौर

 से  जो  इलाहाबाद
 का  उसके  बारे  में  इन्होंने  अपने  शिड्यूल  के  शुरू  में  लिखा

 पर  गंगा  कौर  यमुना  नदी  के  संगम  की
 अकरी

 धारा
 से  लगभग  दो  किलो

 मीटर  गंगा  नदी  के  पार  इलाहाबाद  में  सड़क  ga  a

 जिस  एरिया  का  इसमें  जिक्र  किया  गया  वह  गंगा  का  एरिया  है  ।  सिवाय
 मानसून  के

 बाकी  सीजन  में  वहाँ  बहुत  कम  पानी  रहता  है  ।  झूसी  की  तरफ  आश्रम  वहां  गंगा  में
 -

 बहुत  av  एक  फर्लाग  में  पानी  चलता  हैं  ।  वहां  गहराई  बहुत  कम  है  ।  यह  जरूरी  हो  जाता  है
 कि  जब  आप  टेक-मोहर  करेंगे  तो  पास्पोर्ट  के  काम  के  लिये  इसकी  गहराई  करेंगे  ।  इसका

 यह  होगा  कि  अभी  जहां  कुम्भ  का  मेला  लगता  जहां  संगम  ग्राउन्डज  हैं  यह  र
 सब  एरिया

 खुदाई  में  आयेगा  ।  आज  भी  संगम  में  स्नान  के  लिये  कुम्भ  आता
 हैं

 मौनी  अमावस्या
 और  दूसरा

 qq  आते  उस  समय  वहाँ  कमर  भोर  घुटने  जितना  पानी  रहता  लोग-विग  आराम  से से  वहां
 स्नान  करते  हैं

 T  ।  |
 ।  इसकी  गहराई  छ  बाद  मुझे  आशंका  होती  है  कि  इस  पर  जन-मानस  का  एतराज

 भी  मायने
 a

 ह  आपको  दूसरा र सुझाव  देना  चाहता  पर  जम इसके  लिए  मैं  मना  का  पानी  पुरे  सीजन
 के  अन्दर

 चाहे
 बरसात  हो  या

 गर्मी  सर्दी
 सारे  साल  एक  मील  जमना  में  पानो  रहते
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 14  माशि वन  1904  राष्ट्रीय  जल मागं  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद

 हल्दिया  विधेयक

 कराना  चाहूं  कि  प्यार  जों  के जमना  की  गहराई भी  गंगा
 से  ज्यादा है  ।  आपको  स्मरण

 Te

 जमाने  में  जो  सीप-लेन  लेंड  करती  घासों  सार  इलाहाबाद  लेंड  करती  वह

 जमना  में  ही  आकर  लेंड  करती  थी  भौर  पूरे  भाराम  सीपलेन  लेंड  करती  थी  ।  वहा ँर
 ह भी  एक  मील  की  है  mi

 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन  हुए  1)

 इतना  ही  अशोक  चोटें  लाल  किला  संगम पर  बना  हुआ  उससे  एक  किलो

 मीटर  ऊपर जब  जमना
 फी

 तरफ  जायेंगे  तो  मुगल  बादशाहों के
 टाइम  का  बन्दरगाह  भी  बना

 वहां  मुगलों के  समय  में  मे  जल-परिवहन  का  कार  होता  था  ।

 मैंने जो  ऊपर ् निवेश  न  किया है  मैं  सुझाव  के  रूप  मे ंनिवेदन  करना  चाहूंगा कि  इसके  बजाय

 वाड़ी  में  अगर यह  मेंशन

 में  जमुना  के  पार  सड़क  व  रेल  पुल  से

 जो  जमुना पर
 मेन  ब्रिज  जो  कलकत्ता  की  तरफ

 जाता  नीचे  रोड  ऊपर  ट्रेन
 जाती

 संगम  त्रिवेणी  के  क्षेत्र  को  छोड़कर  गंगा  atk  यमुना  नदी  के  संगम  की  ऊपरी

 धारा  से  लगभग  2  किलोमिटर  गंगा  नदी  के  पार  इलाहाबाद  में  सड़क  व  रेल  पुल

 उससे  आपका  परपज  सव  होगा  ।  वहां  गहराई  भी  चौड़ाई  भी  है  ate  पुरे  साल  पानी

 रहता  है
 ;  मंत्री  महोदय  उसका  सरवे  कराए  ।  गंगा  में  fas  मानसून  में  पानी  रहता  ||  गया

 डेढ़  मील  चौड़ी  जबकि  जमना  एक  मील  चौड़ी  लेकिन  उसमें  सर्दियों  में  पानी  रहता है  ।  मैं

 वहां पर  चार  साल  रहा  हूं  और  इसलिए  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  है  ।

 ८
 सरकार  ने  यह  वाटर वेज  का  श्रीगणेश  किया  है  ।  दुनिया  भर  में  गुड्स  को  पहुंचाने  का

 सब  से  सस्ता  eave  पानी  का  अगर  इसमें  कामयाबी  होती  तो  दूसरी  नदियों  में  भी  यह

 काम  किया  जा  सकता  है  ।  आज  नेशनल  हाईवे  पर  ट्रकों  का  इतना  ज्यादा  रश  है  कि  वहां  प

 गाये-दिन  दुर्घटनाएं  होती  रहती  हैं  ।  सड़कों  पर  cad  का  जो  बहुत  ज्यादा  बोझ  वाट

 से  वह  कम  हो  जाएगा  और  ट्रांसपोर्ट  सस्ता  होगा  ।

 चलने  वाली बाटर वेज  में  माढर्नाइजेशन  करना  होगा  ।  अब  और  हाथ से

 नोट्स  से काम  नहीं  चलेगा  ।  अव  उनका  मैकेनाइजेशन  करना  होगा  ।  =  |  थी

 इस
 विल

 को  लाव लाने
 के  लिये  मैं  मंत्री

 महोदय को  बधाई  देता  ह  अन्त  में  मैं  फिर  कहना Be द  om ae
 न्रिवेणी  हिन्दुओं  के  सब  से  बड़े  तिथि-स्थान हैं

 भर  कुम्भ
 उनका  बहुत
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 राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद  हल्दिया  6  अक्तूबर  1982

 विधेयक

 $$$  न
 aii

 qa  है  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  मं
 pot

 का  na  रखेंगे  किं  TetaH  को  कंट्रोल  करने

 नहीं  पड़ेगी ।  ॥...  उ
 के  बाद  उस  तिरे  और  पृ  की  से  क्वीटी  बाधा  nels

 कि
 महोदय  यह  बहुत  ही  अजीव  तथा  साथ  ही  अच्छा प्रीति  गीता  मुखर्जी

 संयोग है  कि  सभा  में  आज  जब  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  हमारी  प्रधान  मंत्री

 बंगला  देश के  राष्ट्राध्यक्ष  के  साथ  जल  तथा  उससे  संबंघित  मामलों  पर
 विचार  कर

 रही  है  ।

 विधेयक  की  सफलता  यदि  भगवान  ने  चाहा  इस  वार्ता  के  परिणाम  पर  निर्भर

 करती  है  ।  जब  तक  कम  पानी  वाले  मौसम  में  फरक्का  बाँध  से  40,000  क्यूसेक  पानी  भागीरथी

 में  हीं  आता  तब  तक  इस  परियोजना  की  सफलता  की  रंचमात्र  भी  आशा  नहीं  है

 तक  ब्रह्मपुत्र  के  पानी  का  बंगलादेश  और  भारत  दोनों  द्वारा  उपयोग  के  प्रश्न  को

 हल  नहीं  किया  जाता  तब  तक  इससे  भी  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  इस  प्रश्न  को  हल  नहीं

 किया  जाता  तथा  पानी  को  व्यथा  जाने  दिया  जाता  मौर  इसे  चेनल  में  नहीं  लाया  जा  सकता

 तब  तक  इस  चैनल  को  नौवहन  योग्य  बनाने  की  बात  केवल  कागजों  पर  रहेगी  |  क

 अतः  प्रारम्भ  में  मैं  सम्पूर्ण  सभा  की  भोर  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि

 वह  प्रधान  मंत्री  को  सुचित  कर  दें  कि  श्री  इरशाद  के  साथ  वार्ता  को  सफल  बनाने
 के

 लिए
 हम

 नचा  हैं  कि  सभी  प्रयास  किए  जाएं  ।  ि

 निचले  क्षेत्रों  में  पानों  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  परन्तु  ऊपरी  क्षत्रों  में  भी  पानी की  समस्या

 हट  ्  ह

 मंत्री  महोदय  काफी  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  पहले  गंगा  के  ऊपरी
 a

 2

 परियोजना  जिनसे  उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  के  लिए  काफी  पानी  खच  हो जाता
 जिसके  _

 परिणाम  स्वरूप  नीचे  की  ओर  गंगा  का  प्रवाह  काफी  कम  हो  जाता  है  ।  लेकिन  ऐसा  ha  नहीं

 _

 किया  जा  सकता  ।  इस  परियोजना  को  सफल  बनाने  के  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  ऊपरी
 क्षत्रों  मे ंऔर  पानी  न  लिया  क्योंकि  मापने  खुद  ही  कहा  है  कि  इलाहाबाद  के  नजदीक  के
 क्षत्रों  में  हालात  काफी  खराब  हैं  ।  यह  सभी  ऊपरी  पर  लागू  होता  हैं  ।  मेरे  माननीय
 सहयोगी  ने  अभी  उस  क्षत्र  में  पानी  की  कमी  के  बारे  में  कहा  है  ।  यह  बहुत  मुनासिब  मैं ं अपने  भाषण  के  शुरू  में  ही  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  अगर  इस  परियोजना  को  सफल
 तो  इन  महत्वपूर्ण  बातों  पर  काफी  सरे  सोच  विचार  करना  होगा  ।

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  बारे  में  यह  कहना  चाहूंगी कि
 ग

 |
 aes प्रकार से  जानती  थी  कि  ग  से  परिवहन  पड़ता  है  ।
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 14  आजीवन  1904  राष्ट्रीय  जल मा गें  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद

 हल्दिया  विधेयक
 भ्

 a  ा  a

 र  2a  uu
 लाने  में  32  वर्ष  का  समय  लगा है  ।  ५50  में  संविधान  को  अपनाया  गया  था

 1 केन्द्र  सरकार  को  ag  अधिकार  था  कि  किसी  भी  नदी  को  परिवहन  के  लिए  राष्ट

 यह fea  करे  ।  wa  1982  यह  किया  जा  रहा है  ।  जसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि

 sae  दक
 किया  जा  रहा  वह  भी  हमारे  जसे देश  में  जो  कि  वहुत  ही  गरीब

 है  ।  इस  पर

 पहले  ही  विचार  कर  लिया  जाना  चाहिए  था  ।  लेकिन  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  r3 ;o

 च  कि  अब  इसे  संसद  के  सामने  लाया  गया  है  और  इसे  सफलता  मिलनी  चाहिए  |  इसे  भी

 कि  एक  अन्य  विधेयक  पारित  किये  जाने  तक  ही  सीमित  न  रह  सही  रूप  में  लाग  क्या

 जाना  चाहिए  ताकि  यह  परियोजना  को  सफल  amar  जाना  चाहिए  ॥
 2  =

 दूसरा  पहलू  है  धन  राशि  का  उचित  आवंटन क  रना  ।  इस  परियोजना  पर
 काफी

 र
 राशि

 खर्च  होगी  ।  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  बाद  अगर  आप  यह  कहें  कि  इस  राशि  को  कौन

 वहन  तो  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  मंत्री  महोदय  को  मंत्रीमंडल  में  अपन ेअन्य  संबंध
 ग of भज  मग क्यों  से  बातचीत  करके  इस  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  घन  राशि  की  व्यवस्था  झा

 2 त

 चाहिए  ।  यह  मेरा  दूसरा  सुझाव है  ।

 मेरा  तीसरा  निवेदन  यह  है  कि  इसको  सफल  बनाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  जो-जो

 ज्य  इस  क्षत्र  में  पड़त ेहैं  उन  राज्यों  की  सरकारों  को  भी  इस  परियोजना  को  सफल  बनाने

 के  लिए  हिस्सेदार  भौर  जिम्मेदार  बनाया  जाये  ।  इससे  किसी  खास  एक  राज्य  के  ही  हित  में

 नहीं  होगा  बल्कि  उस  क्षत्र  के  सभी  संबंधित  राज्यों  के  हित  में  होगा  इस  संबंध  मेरे  विचार

 से  इस  विधेयक  में  कमी  है  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  जिस  सलाहकार  समिति  को  यह  विधेयक  भेजा

 उसमें  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधित्व  का  जिक्र  तक  नहीं  है  ।  जब  प०  जवाहर

 लाल  नेहरू  ने  दामोदर  घाटी  निगम  की  शुरुआत  की  उन्होंने  फौरन  ही  कहा  कि  सभी

 दार  राज्य  इसके  बोले  सदस्य  होंगे  ।  इस  तरह  के  मामलों  झगड़े  as  सकते  जेसे  कि  भाप

 से  कावेरी  नदी  भारी  के  बारे  में  सुना  है  ।  मैं  नहीं  समझ  पायी  कि  सलाहकार  समिति  में  राज्यों

 के  प्रतिनिधित्व  न  देने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  केसे  फैसला  किया  है  ?  अगर  ऐसा  केर  दिया

 जाता  तो  धन  राशि  कौर  पानी  के  सफलता  के  लिए  तीसरी  यानि  समन्वय

 कराने  हो  सकेगा  ।  मेरे  विचार  से  विधेयक  में  यह  बहुत  बड़ी  कमी  है  ।  आजकल  केन्द्र  सरकार

 की  ag  प्रवृति  वित्त  के  नाम  पर  चीजों  का  केन्द्रीयकरण  करना  हो  गई  धन  की

 आवश्यकता  ।  वे  संविधान  के  अनुसार  इसकी  मुख्य  जिम्मेदारी  ले  सकत ेहैं  और  वित्त  पर  भी

 नियंत्रण  रख  सकते  हैं  ।

 ह कर  i  यह  भी  भावश्यक  है  कि  सभी  राज्यों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये  और उन  सं  14 ६
 cf

 Pte
 दिया

 जाये  ।  यह  किसी  कार्य  को  करने  का  लोकतन्त्रात्मक  रास्ता  है  ie  ate  न  कोई
 कर  दिया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  च

 भी  eer  Fasy बहाना  कर  इस  tay यक  में  संशोधन करके
 तियों में  राज्य  सरकारों

 सलाहकार  समि  का

 aerate
 कर

 सकतीं  है
 ।  नि  एक
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 राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलाहाबाद  हल्दिया  6  अक्तूबर  1682

 विधेयक

 सयाका  a  oe

 sfativer पेश  Per  था  1  सो  fe  निजी |  ण  से  काल  बाधित हो  गया  है  ।  इसलिए मैं  जोर
 देकर  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  सलाहकार  समिति  में  राज्य  स  सरकारों को  भी  प्रतिनिधित्व  मिलना

 चाहिए  ।
 ह

 मुझे  quot  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  स्वेच्छा  से  कहेंगे  कि  यह  किया  जायेगा  attire  के

 अन्तर्गत ag  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  नियमों  में  इसका  प्रावधान  है  ।

 |
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथंन  करती  हूं  ।  मैं  चाहती  हूं

 को  मात्र  कागजों  तक  ही  सीमित  न  रखा  जाये  ।  अच्छा  है  कि  वे  इस  विधेयक  को  हैं  और

 उन्होंने  इसे  राष्ट्रीय  जल मागं
 घोषित  किया  मैं  भाषा  करती  हूं  कि

 इसे
 काफी  सफलता

 मिलेगी  ।

 7  ष्  हरीश  कुमार  गंगवार  :  माननीय  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 को  बधाई  देता  हूं  कि  वे  बहुत  लम्बे  करीब  बीस  के  बाद  इस  बिल  को  सदन  में

 विचार  करने  के  लिए  समय  हुए  हैं  ।  शायद  इसीलिए  कि  वे  खुद  पटना  के  रहने  वाले  हैं  ।  इसके

 साथ  मुझे  यह  भी  है  कि  अधिक  लगाव  होने  के  कारण  वर्षों  तक  यह  पड़ा  नहं  .

 बल्कि  नदी  ही  इस  पर  कार्यवाही  को  जाएगी  ॥

 इस  पर  बहुत  समय  से  विचार  किया  जा  रहा  था  ।  सबसे  पहले  eave  वाटर

 ट्रांसपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिए  पार्लियामेंट  की  एस्टीमेट  कमेटी  1956-57  में  गोखले

 कमेटी  आन  eas  वाटरट्रॉसपोर्ट  1969  में  कमेटी  आन  टाँस पो टे  पालिसी  एण्ड

 डिनेशन  1960  में  फिर  एस्टीमेट  कमेटी  1968-69  में  इंगलैण्ड  वाटर ट्रांस पोट  कमेटी

 aaa  के  श्री  भगवती  जी  की  अध्यक्षता  में  बती  ।  इस  प्रकार  24-25  वर्ष  हो  गए

 यह  कार्यवाही  चलती  रही  कौर  रिपोर्ट  आती  और  अब  यह  बहुत  देर  से  आ  पाया

 है  इतनी  देर  से  इस  बिल  के  भाने  से  हमारे  उद्योग  व  यातायात  पर  अधिकाधिक  दुष्प्रभाव  पड़ा
 भाप  जानते  हैं  रेल  को  हवाई  जहाज  का  सड़क  का  यातायात  बहुत

 मंहगा  है  ।  कौर  यदि  हम  जलमार्गों  का  विकास  करके  उनमें  यातायात  सुविधा  प्रदान  कर  दें  तो

 बहुत  सस्ता  होगा  ।  सस्ता  ही  नहीं  श्री मन  सुरक्षित  भी  होगा  ।  सुरक्षित  इस  मायने  में  क्यों कि
 हवाई  जहाज  को  तो  areas  कर  लिया  जाता  है  ।  रेलगाड़ी  में  डर्कतियां  होती  लोगों  को
 मार  भी  दिया  जाता  है  ।  सामान  तो  लूटा  ही  जाता  है  ।  बसें  भी  घर  ली  जाती  परन्तु
 जल मागं  पर  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वहां  घटनाए  नहीं  होती  लेकिन
 उनका  प्रतिशत  बहुत  कम  होगा  ।  हमारे  देश  में  यदि  इस  प्रकार  के  जल माग  कार्य  करने  लगें  तो
 मैं  माननीय  केसरी  जी  को  वास्तव

 मे
 बधाई  दूंगा  और  उनका  नाम  स्वणक्षिरों  में  लिखा  जाएगा  |

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  स
 ग जी  ने  कहा  था  कि  9  यर  गो  के  ऊपर भी  राष्  =  ी

 रे

 342  we  रे  में  विचार  किया



 14.  मानवीय  1904  राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी  हुगली  नदी  का  इलहाबाद

 हल्दिया  विधायक

 on  ss.
 जा

 ।  मैं  चाहता थ
 था  कि  मंत्री जी

 अपना  उ  ad  समय  उन
 मार्गों

 ग

 के  नाम  भी  घोषित
 ्य कर  जिससे  सारे  देश  को  पता  चल  जाए  कि  कौन-कौन  से  अन्य  9  मार्ग  आप  जल

 करने  जा  रहे  हैं मार्ग  घोषित

 इस  विधेयक  में  गंगा-भागी  रथी-हुगली  नदी  के  इलाहाबाद-हल्दिया  भाग  को  राष्ट्रीय

 घोषित  करने  का  प्रस्ताव  जसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  जल मागं  सबसे  सस्ता

 यातायात  का  साधन  इसलिए  मैं  इसका  समर्थन  हूं  ।  हमें  जलमार्गों  के  राष्ट्रीय  स्तर
 के  महत्व  को  समझना  चाहिए  और  उनका  विकास  करना  चाहिए  ।  आप  जलमार्ग  का  विकास

 ha  यह  भापने  कहीं  बताया  नहीं  जो  रेत  भर  गई  मिट्टी  भर  गई  पा

 उथली  हो  गई  उनकी  सफाई  कराने  का  काम  आपको  करना  पड़ेगा  भोर  हो  सकता  है  कि

 उसे  कुछ  स्थानों  पर  बाढ़  को  रोकने  में  सफलता  परन्तु  यह  काम  बहुत  कठिन  होगा  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  की  हिम्मत  को  जानता  हूं  कौर  भाशा  करता  हूं  कि  ant  पैसा  खर्च  भी  होगा

 ai  a  घबरायेंगे  नहीं  ।  यह  बहुत  बड़ा  काम  नदियों  की  सफाई  का  ।

 बहुत  पहले  हमारे  देश  के  एक  as  इंजीनियर  श्री  विश्वमया  ने  भारत  की  सभी

 नदियों  को  जोड़कर  बाढ़  को  रोकने  तथा  जलमार्ग  विकसित  करने  की  एक  रूपरेखा  तैयार  को

 q धी ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  उस  पर  अमल  करने  की  कोशिश  ही  नहीं  करेंगे

 उनको  कार्यरूप  देंगे  ।

 श्रीमन  काफी  कुछ  कहा  जा  चूका  है  ।  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  की  भोर  माननीय  मंत्री  जी

 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  g  कि  नदियों  में  काम  करने  वाले  faz,  मछली  प
 कड़ने

 वाले  लोग  शीर  नौ-परिवहन  करने  इनके  बारे  में  आपकी  क्या  राय  है  ?  जो

 से  इस  काम  को  नदियों  में  करते  चले  आ  रहे  हैं  उनके  पुनर्वास  की  या  उन्हें  काम  देने  की  को  Q

 व्यवस्था  की  है  ?  यदि  तो  वास्तव  में  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  होगा  ।  उनके  साथ  न्याय  कीजिए  कौर

 उनकी  रोजी  रोटी  का  इन्तजाम  कीजिए  भोर  उनको  बेकार  न  होने  दीजिए  इस  मार्ग  के  राष्टीय -
 करण  करने  की  वजह  से  ।

 इस  देश  में  थर  दुनिया  के  सभी  देशों  में  चाहे  जमाने  या  पश्चिमी  देश

 या  हे नमा कं  सब  जगह  बस  परिवहन  थौर  रेलों  के  ईजाद  होने  से  पहले  सब  स्थानों  पर  नदियों

 के  द्वारा  ही  यातायात  गौर  परिवहन  हुम  करता  था  ।  हमारे  देश  में  भी  अभी  कछ  वर्षों  पहले

 तक  यह  दोता  र
 रहा  है  ।  सारे  संसार  नीदरलैड  में  प्रति  व्यक्ति  नल  यातायात  का  रेशियो

 सबसे  अधिक  दै  |  वहाँ  बहुत  विकास  किया  गया  है  और  saad  में  जल  यातायात  का  विशिष्ट

 स्थान है  उनकी  योजना  में  बाढ़  से  बहते  पानी  का  निकास  कौर  नौवहन  सभी  का  एक
 साथ  विकास

 कियां
 गया  है  ।  इसी  प्रकार  की

 योजनाएं
 हमारे  देश  में  भी  बनें  तो  अधिक  अच्छा

 . होगा  |
 te  *  ay

 243



 राष्ट्रीय  जलमार्ग  भागीरथी
 हुगली

 नदी  का
 wagner  देवियों

 6  अक्तूबर  1982

 विधेयक

 ———  न्र

 जहां
 तक  नदियों  के  जल  भागों  के  राष्ट्रीयकरण  का  प्रश्न  है  इसमें  बहुत  से  लि

 अमलबेत
 नदियाँ  बह  कर  जाती  हैं  ।  मेरा  विचार है  कि  किसी  एक  राज्य  के  अन

 तर्गत  बहने
 वाली

 इस  नौवहन  के  कार्य  को  नहीं  ले  सकती  कौर  इसलिये  उन्हें  कोई  आपत्ति  भी  नहीं  होती  जव

 हमारी  प्रिय  सरकार  ऐसे  जल  मार्गों  का  राष्ट्रीकरण  .  करती हैं  ।  इसलिए  सारे  देश  के  अन्दर

 ws  मार्गों  के  राष्टीय करण  में  राज्य  सरकारों  की  भोर  से  कोई  बाधा  नहीं  इसलिए  बहुत

 ual’

 से  आप  इनका  राष्ट्रीकरण  कर  THA  हैं  ।  जब  माप  इनका  राष्ट्रीयकरण  करेंगे  तो  उसके

 किनारों  पर  जो  भी  छोटे  साट  टाइम  के  बन्दरगाह  आप  उनका  विकास  ऐसे

 स्थानों  पर  उपजाऊ  भूमि  का  अधिग्रहण  न  जो  बेकार  पड़ी  हुई
 जमीन

 है  उसी  को
 — (|  जिससे  अधिक  हानि  न  हो  ॥

 साथ  ही  इस  समय  सभी  नदियों  में  विशेषकर  गंगा  के  पानी  में  बहुत  प्रदूषण  |  उसमें
 गन्दे  फैक्ट्रिज  का  गंदा  पानी  भाकर  मिलता  भर  बरौनी  जेसी  रिफाइनरीज  जहां हैं

 जी  ऐफल्रेंट  निकलता  है  वह  भी  इसी  में  मिलता है  ।  और  वहां  एक  बार  माचिस  जल  ला  कर
 नेपा

 ;  दी  थी  तो  भयंकर  आग  लग  गई  थी  ।  इस  सब  बातों  की  ओर  भी  आपका  ध्यान दे  गा

 और  Ag  ऋण  को  रोकने  की  ओर  भी  विचार  करना  चाहिए  और  उनका
 कार्यान्वयन  करना

 चाहिए  ।  इस  पर  कोई  बात  कही  जाये  और  किसी  को  विरोध  हो  ।

 ga  सुझावों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हू ंहूं कि  वह  इस

 बल  को  लाये  और  देश  में  एक  नया  नो-वहन  खोलने  की  उन्होंने  कृपा  को  जिससे  नम  देश  को

 ता  लाभान्वित  होगी  |  घन्यवाद  |
 वि

 सभा नौवहन  ale  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सीताराम  :
 सर्वप्रथम  श्री  मिश्रा  जी  ने  जो  आरोप  लगाया  है  कि  ट्रक  कौर  बस  लारी  ने  इस  बिल  लान  न

 लम्ब  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  मैं  उनसे  कहना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रपति  जी  के  बम  जमीन  के

 फौरन  ही  बाद  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  आया  और  विगत  सत्र  में  पारित  होने  के  बाद  अब

 aga  बीच  में  आया है  |

 जहां  तक  सुन्दरवन  की  बात  उसको  भी  गणना  राष्ट्रीय  जल मागं  के  अंतगर्त  होने  वाली

 है  मौर  उसका  लाभ  हम  इसकी  पूर्ण  संभावना है
 |  जहां  तक  फरक्का  के  कंटेनर  के

 लिए  मीनल  बनाने  की  बात  इसकी  संभावना  कम  इसलिए  कि  कंटेनर  का  ज्यादातर
 इस्तेमाल  समुद्री  माग  के  द्वारा  ही  होता  है  ।

 e  र
 *  सलाहकार  समिति  के बारे  में  उन्होंने  प्रश्न  किया  कौर  गीता  बहिन  ने tt  कट

 सिलसिले  में  भी  हम  स्पष्ट  कर  देना  चाहते  हैं  कि  सलाहकार  समिति  में  उन  सभी
 ल

 ait  का
 ifra 2 हैं add प्रतिनिधित्व  होगा  जो  जल-मार्ग  के  बनने  के  कारण  सेब |  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  हो

 या  उस  इलाके  का  प्रतिनिधित्व हो  या  मल्लाह  मछुए
 क का

 अ्तिनित्व  हो
 ।

 लोक  ी  इफेक्टिव
 होंग  उनका  सबका  रूप  ं

 दिव  देखा  चाहेगा

 1.
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 नदी  का  इलाहाबाद 14  आश्विन

 1904

 lai
 विधेयक

 ——$_—  —

 श्री  सिंह  ने  सिल्टिंग  की  बात  कही  गौर  क्रियात्मक  रूप  देने  की  बात  कही  कि  इसकी  सीमा

 क्या है  ।  वह  भी  हम  स्पष्ट  कर  देना  चाहते  हैं  ।  इधर  आपके  बीच  में  बिल  उपस्थित  उघर

 इनलैंड  वाटर  अथॉरिटी  के  निर्माण  का  भी  हम  अपने  कार्यालय  में  काम  जारी  रखें  हैं  ।  इसलिए

 मेरा  विश्वास  है  भर  मैं  आपको  आश्वस्त  करता  हूं  कि  शीघ्रातिशीघ्र  बिल  पारित  होने  के  बाद  में

 इसको  क्रियात्मक  रूप  देने  का  प्रयास  करू गा  |

 जहां  तक  प्राइवेट  भोरसे  की  बात  कही  -  2,3  बातें  साफ  हैं  ।  मल्लाह  या  मछुए  या

 जो  बेचारे कमजोर  वर्ग  के  लोग  इससे  प्रभावित  होंगे  उनका  हित  तो  निश्चित  रूप  से  सर्वप्रथम  मैं

 भर  मेरी  सरकार  जहाँ  तक  को-आपरेटिव  बनाने  की  बात  इस  दिशा  में  हमारी  सरकार

 कौर  राज्य  सरकार  उन्हें  प्रोत्साहित  करेगी  कि  वह  को  लेकिन  आपको  गौर

 मुझे  दोनों  को  अनुभव  है  कि  को-आपरेटिव  बनने  पर  भी  बहुत  से  कमजोर  वर्ग  के  लोग  इससे

 वंचित  रह  जाते  हैं  ।  यदि  यह  प्रावधान  हम  देते  हैं  कि  प्राइवेट  slag  को  अगर  हम  नाव  या

 कंट्री  वोट  चलाने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  तो  बहुत  संभावना  है  कि  या  केवट  जो  भी

 प्रभावित  वहू  उनसे  वंचित  रह  जायेंगे  ।  t
 ि

 इसलिए  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  प्रावधान  हमें  इसमें  रखने  नहीं  जा  रहे  हैं  और  जो  भी

 जोर  वग  के  लोग  आप  जानते  हैं  कि  अधिकतर  गांव  के  लोग  4,5,6,10  एक
 वार  भी  नाव  चलाता  है  ।  इसलिए  यहां  पर  प्राइवेट  गोनस: की की  बात  लाभदायक  नहीं  होगी  गरीबों

 के  हित में  ।

 जहां  तक  जल  के  प्रदूषण  की  संभावना  मैं  आपको  कह  सकता  हूं  कि  यह  संभाव  ना

 इसलिए  कम  हमारे  श्री  गंगवार  जी  ने  प्रश्न  उठाया  कि  नगर  की  गन्दी  चीजें  गंगा  में  फेंक  दी

 जाती  हैं  ।  यह  बात  ठीक  उसकी  वजह  से  गंगा  के  जल  में  जो  पवित्रता  कौर  पावनता

 उसमें  एक  खामी  आती  लेकिन  जहाजरानी  भर  जल-यानों  को  चलाने  से  जल-प्रदूषण  की

 संभावना  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  सिल्टिंग  का  सम्बन्ध  ड्रेसिंग  तो  करना  ही  पड़ेगा  ।  अगर  ढेर

 मीटर  गहराई  न  हो  और  45  मीटर  चौड़ाई  न  तब  तो  जहाज  कौर  जलयान  के  चलने  की

 संभावना  घट  जाती  है  ।

 श्री  भीम  सिंह  ने  त्रिवेणी  की  पवित्रता  के  बारे  में  कहा  है  जितनी  उनकी  निष्ठा

 उतनी  मेरी  भी  निष्ठा  है  ।  लेकिन  एक  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  जब  हम  जमुना  की

 तरफ  तो  तकरीबन  दो  किलोमीटर  गंगा  के  जल मागं  से  अलग  होना  पड़ेगा  |  इस  विधेयक  के

 द्वारा हम
 गंगा  के  एक  भाग  को  राष्ट्रीय  जल मागं  घोषित  कर  रहे  इसलिए  दूसरे  जल  में  जाने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ओर  इसकी  सम्भावना  भी  नहीं  है  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  जो

 पवित्रता  की  बात  कही  उसमें  किसी  तरह  का  हस्तक्षेप  नहीं  यह  मैं  आश्वासन  देता  हूं  ।

 शी  वर्मा  ने  कहा  है  कि  दुर्घटनाओं  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  दक्ष  तैराक  रखने  चाहिए

 खेवट  मल्लाह  और
 मछुए  दक्ष  होत ेहैं  ।.  उनको  सिखाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ती है  ।  हम  लोग

 .  ok
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 विधेयक

 ad  तैरना  सीखते हैं
 ।

 उनको
 हर

 कलार
 में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  इस  योजना  में  उनसे  ज्यादा

 काम  लेने  का  प्रावधान होगा  |

 100,  200  किलोमीटर  या  राज्य  के  स्तर  पर  सलाहकार  समिति
 कनकी

 बात  कही

 गई  मैं  इस  बारे  में  कोई  आश्वासन  तो  नहीं  लेकिन  यह  सुझाव  अच्छा अच्छा
 सतो  हा

 देखेंगे  ।  ४
 ह

 ्  श्री  गंगवार  ने  पुछा  है  कि  नेशनल  वाटरवेज  कितने  हैं  और  उनके  नाम  क्या  व ेहैं

 जुवारी  और
 वेस्ट  कोस्ट  कम

 a बनास
 --  सिर टम  इन  केरल  ।  ये  राष्ट्रीय  जलमार्ग  परीक्षा  के  अन्तर्गत  इनकी  संभावना  है  ।

 ra

 श्री  ईरा  मोहन  ने  कृषि  की  सिंचाई  की  बात  कही है  ।  उसमें  कोई  न्यवघान  भाने  की

 संभावना  नही ंहै  ।  सब  हितों  को  मद्द-नजर  रखते  हुए  जल-परिवहन  की  व्यवस्था  को  गई  है  ।

 ये  सब  योजना  राष्ट्र-हित  में  हैं  और  ये  एक  दूसरे  से  सम्बद्ध  सब्जेक्ट्स  हैं  ।  उसमें  किसी  तरह

 का  हस्ती प  नहीं  होगा  |

 उन्होंने  कहा  है  कि  प्रघान  मंत्री  ने  कुछ  साल  पहले  मद्रास  में  पेय  जल के
 ड  सकाय  त  हुक

 दा  किया  मैं  नहीं  लेकिन  जव  प्रधान  मंत्री  ने  वादा  किया  तो  उसके पूरा  होने
 की  पूर्ण  संभावना  हमेशा  रहेगी  |  ir

 Ff  समझता हूं  कि  सदस्यों
 ee

 विधेयक  का  जो  सादिक  स्वागत  किया  2,

 सदरी  ead
 द  एवं  इस  जिस  रूप  में

 मैं  पैके  से  पेश  फिया  करतलध्वनि  और
 के  साथ  पारित  करेंगे  ।

 om

 aia  क्यूसेक
 rath

 द
 का  क्या  हुआ  ?

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र

 श्री  सता  राम  केसरी :  कहाँ  के  लिए

 थ्रो  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  फरक  का  के
 लिए

 !

 स्त्री  सी०  एस०  स्टीफन :  यह  इससे  स

 स्पन्दित
 नहीं

 हैं  ।.

 सभापति  महोदय  :  ag  इससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।
 आ  ट

 प्रश्न  बद्द  >.  al
 ग्रीक  sintarriteeit-g  गली  नदी  के  इ  हदिया  भाग  को

 राष्ट्रीय  बल मार्ग

 घोषित  करने  के  लिए  उ  qq  करने  के  लिए  और
 उक्त  जलमार्ग  पर  Kia BS Ta-thaaq  और

 नो-परिवहन  में  सोधो  के  लिए  उस  नदी  का  विनियमन  सौर
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 हल्दिया  विधेयक

 as

 और  उनसे  सबद्ध  या  उनसे  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए भी  उपबन्ध  करने  वाले

 राज्य
 सभा

 दारा

 न्

 सभापति  —  विधेयक पर  खंडवार  विचार
 आराम

 करेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 शव

 कि  खंड  2  से  15  विधेयक  के  ग  बने  ।

 |  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 खंड  2  से  15  विधेयक में  जोड़  दिए गए
 ्»

 स श्रनुसूची, खंड  1,  भ्र घि नियम  न  सूत्र  कौर  विधेयक  का  ना  aa  में  बोद  दिए  गए  ।

 at  सीता  राम  केसरी  :  सभापति  मैं  आपकी  अनुमति  से  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि

 पास  किया  जाएਂ  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  सभापति  इस  बिल  का  सभी  ओर  से  anda

 किया  गया  है  ।  मैं  भी  इसका  समर्थन  करते  हुए  एक  बात  की  भर  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता  माननीय  मन्त्री  जी  को  मालूम  है  कि  भागल  के  छपरा

 गाजौपुर  और  इलाहाबाद  तक  देशीय  जल  परिवहन  की  व्यवस्था  चलती  है  ।  पानी

 के  जहाजों  से  माल  ढ़ोने  का  काम  किया  जाता  है  ।  भज  से  वर्षों  से  यह  काम  होता  चला

 ar  रहा  लेकिन  इस  काम  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  पर  इस  बात  का  दबाब

 डाला  जाता  रहा है  कि  इस  परिवहन  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।  यदि  माननीय  मन्त्री

 जी  अपने  दफतर  की  फाइलों  को  देखेंगे  तो  दर्जनों  चिट्ठियां  मिलेंगी  ।  इनलेण्ड  वाटर  ट्रांस्पोर्ट

 एम्पलाइ ज  जिसका  कि  मैं  चेयरमैन  उसकी  तरफ  से  भी  आपके  पास  सुझाव  गएं

 है  कि  कसे  इसको  विकसित  करना  चाहिए  ।  सभी  लोग  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  पानी  के  जहाज
 से  सामान  होना  सबसे  कम  खर्चीला  होता  है  ।  लोग  अपना  माल  पानी  के  जहाजों  से  एक  स्थान

 से  दूसरे  स्थान  पर  भेजना  पसन्द  करेंगे  लेकिन  यह  तभी  सम्भव  होगा  जब  कि  सरकार  का  ध्यान

 इसको  भोर  विशेष  रूप  से  जाए  ।  अभी  जिन  स्थानों  के  नाम  मैंने  लिए  हैं  वहां  जहाज  चल  रहे  हैं

 लेकिन  यदि  आप  वहाँ  पर  पुराने  डिस्को  जहाज  देंगे  तो  वे  कितना  माल  ढो  सकेंगे  ?  इसके

 पीछे  आपके  अधिकारियों  की  भी  मिली  भगत  है  ।  भाप  इसका  पता  लगायें  ।  सभी  यही  चाहते  नि

 कि  बिहार  में  भर
 गाजीपुर  से  इलाहाबाद  तक  नो  जहाज  के  द्वारा  माल  ढोया  जाता  है  उसको

 बन्द करा  दिया  जाए  ।  एक  स्टेज  पर  तो  आपकी  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  कि  यह
 सरकार  को  दे  दिया  जाये  ।

 मीद
 बिहार  सरकार  को  देंगे  तो  इसकी  क्या  स्थिति

 काम  विहार  c
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 विधेयक  न्

 sien  द  ाताममगानानाना

 होगी  इस  बात  को  आप  समझ  सकते  हैं  क्योंकि  माप  भी  बिहार  के  हैं  और  मैं  भी  बिहार  का  हूं  ।

 बिहार  की  सरकार  कैसी  अदभुत  सरकार  है  इसको  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।  इसलिए  माप

 ऐ  कभी  मत  करिएगा  ।  यह  काम  आपको  ही  चलाना है  i  बिहार  के  लोगों  की  यह  आकाँक्षा

 है  कि  आप  इसको  ठीक  प्रकार  से  विकसिंत  करें  ।

 मैं  इस  बिल  के  जरिए  इस  महत्वपूर्ण  पहल  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 gar |  |  कि  उन्होने  कहा  था  कि  शायद  भाप  पटना  के  इसीलिए  आप  इस  बिल क  ी  लाए
 arg  पटना  के  तभी  इस  बिल  को  लेकर  भाए  हैं  या  नहीं  लाए  लेकिन  आप  इस  परिवहन  _

 व्यवस्था  को  ठीक  से  चलाइए  |  यह  आपका  दायित्व  है  और
 आपके

 मंत्रालय  का  भी  दा ि
 |

 *  बहत  से  लोग  व्यक्तिगत  रूप  से  माल  को  ढोते  हैं  ।

 करे  बच्चा  बाबू  का  नाम  छिपा  हुआ  नहीं  वह  कितना  बड़ा  रकेटियर  है  और  वह  सरकार
 को

 बहुत  नुकसान  पहुंचाते  है  ।  उसको  बकालत  करने  वाले  हमारे  सुबे  के  बहुत  से  लोग  हैं  और

 पक यद  इस  सदन  में  भी  हो  सरके  हैं  ।  इनको  आपको  बन्द  करना  नहीं  ars

 काम  चल  रहा है  उसमें  इससे  बाघा  पड़  सकती  है  ।

 गा खिरी  अभी  जो  जहाज  चल  रहे  उनमें  बहुत  से  कम  चारी  काम  करते  हैं  ।

 उनको  प्रोमोशन  के  सिलसिले  उनके  ट्रांसफर  के  सिलसिले  .  उनको  और  सुविधायें  देने  के

 सिलसिले  आपकी  निती  या  तो  स्पष्ट  नहीं  अगर  स्पष्ट  है  तो  उसकी  क्रियान्विति  नहीं  होती

 है  ।  जिससे  कर्मचारियों  में  असंतोस  होना  स्वाभाविक  है  ।  मैं  उस  युनियन  से  संबंधित  इसलिए
 मैं  जानता  हूं  ।  उनकी  सुविधाओं  की  तरफ  भी  मापकों  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यदि  मर  त्री  महो  दय महोदय
 चाहेंगें  तो  हम  लोग  आप  से  इस  सिलसिले  बात  करने  को  तैयार  हैं  ।  कैसे  बिहार के  जल माग

 तै  हमारी को  विकसित  किया  देकते  आपकी  आमदनी  अभी  तो  घाटा  ही  होता
 बातों  को  भाप  सुन  लें  कि  किस  तरह  से  इसको  विकसित  किया  जा  सकता  है  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समान  करता हूं
 ्

 थो  सीता  राम  केसरी  :  सभापति  माननीय  सदस्य  ने  जो  बाते
 तें  कहीं  हैं  wiz  अन्त

 नन  जेसा  कि  उन्होंने  कहा  कि  वे  बात  करना  चाहते  तो  मैं  उनका  स्वागत  '
 करूंगा  जो  और  भी

 समस्यायें  वे  उनको  देखेंगे  ।  यदि  जायज  तो
 निश्चित

 रूप  से हम
 उस  पर  कार्यवाही

 करेंग े।

 प्रश्न  यह  है ट् सभापति  महोदय

 विधेयक  afer  ena  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  |
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 14  मानवीय  1904  सड़क  परिवहन  निगम  विधेयक

 सड़क  परिवहन
 निगम  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  हम  अब  मद  संख्या  12
 क  |

 सड़क
 पच्चि

 निगम

 विधेयक  पर
 विचार

 करेंगे
 मंत्री  महो महोदय

 1

 श्री  मूल  चन्द  stm  :  saa  7Teat
 कि  बह  इसे  पेश  मेरी  विधेयक के  बारे

 में  एक  आपत्ति  है  ।  pe  फ्र  ह  ह

 सभापति  महोदय  गा  आपने
 इस  लिखित  में  दिया है

 ?

 श्री  मूल  चन्द  sai

 सभापति  महोदय  यह
 ई

 नहीं  इस लिए  mae
 अनुमति  नहीं  दे

 सकता |  ा

 आ  सता  र आम  केसरी :  सभापति  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं  सड़क  परिवहन

 निगम  1981  पर  विचार
 किया

 re

 निःसन्देह देह  माननीय  सदस्यों  को  पता है  सड़क  परिवहन  सेवा  कौ

 डु
 मितव्ययी  तथा

 समुचित  समन्वित  योजना  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने  सड़  क  परिवहन  निगम

 afafaaa,  1950  के  तहत  सड़क  परिवहन  निगमों  की  स्थापना  की  है  ।  सभी  21  ऐसे

 न
 कि  वर्षानुक्रम  में  इन  निगमों  के  कार्यकरण  में  कुछ  प्रतिक्रियात्मक  कौर  व्यावहारिक  कठिनाइयों

 का  अनुभव  किया  गया  है  ।  ऐसी  अवधारणा  थी  कि  अधिनियम  को  न  fag  अधिक  प्रगामी  और

 are धुनिक  प्रबंधकीय  पद्धति  पर  आाधारित  बनाए  जाने  वलिक  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  को

 हो  रही  व्यावहारिक  कठिनाइयों  पर  पाने  के  लिए  अधिनियम  को  संशोधित  किया  जाए  |

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  सड़क  परिवहन  निगम  अधिनियम में  थोड़ा  संशोधन  करने

 है  और  संसद  के  समक्ष  रखा  गया  इन  संशोधनों  को  तैयार  करने का  प्रयास  किया  गया  है

 में  विभन्न  राज्य  उपक्रम  सरकारी  उद्यमों  वित  और  रेल  मंत्रालय  तथा  परिवहन  विकास

 परिषद्‌  क  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  इस  संशोधन  विधेयक  प्रमख  मह  हैं

 ह  अधिनियम  की  को  संशोधित  करते  हुए  इस  अधिनियम  को  संघ  शासित

 क्षेत्र  मिजोरम  पर  लागू  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  ;

 अभी  संग  घनात्मक
 और  कार्यपालक  पक्ष  के  बीच  के  अन्तर  को  स्पष्ट  नहीं  fear

 गया  क्योंकि
 के

 दोनों  को  f  निगम  न  संज्ञा  दी  गई  यह  महसूस  किया

 गया  कि  उनकी  "fret  को  स्पष्ठ
 रूप  में

 पारिभाषित  किया  जाए
 ।

 हे  शे
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 सड़क  परिवहन  निगम  विधेयक  6  अक्तूबर  1982:

 एक  निदेशक
 मंडल

 का  सुर  नन  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  —  स्तर सें  नीति
 सच  विभेद  करे  af निर्धारण  स्तर  घारा  5  (1)  )  को  संशोधित करने  की

 eran

 at
 वर्षानुक्रम  में  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  निगमों  के  कार्यकलाप  म

 ite  gre

 ort  द  वाए  गंवई  क्षेत्रों  तक  पहुंचाई  गई  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  का  क्षमता

 में  वृद्धि  करनी  पड़ी  ।  इसलिए  बेहतर  sara  के  लिए  यह  महसुस  किया  गया  है  कि

 एक  समेत  उपबंध  लागू  किया  जिससे  निगमों  को  सहयोगी  संगठन  का  सृजन

 करन ेके  लिए  प्राधिकृत  किया  जा  सके  ।  चाल  विधेयक में  ऐसी  व्यवस्था की

 अपे  11  की  गई  है

 फिलहाल  निगम  अपनी  ओर  से  aa  पूजी  जुटाने  के  लिए  प्राधिकृत  नहीं है
 अभी  उनको  उपलब्ध  सीमित  वित्तीय  स्रोतों  को  देखते  हुए  येह  महसुस  किया  गया

 है  कि  उपक्रमों  को  इस  प्रकार  गठित  किया  जाए  जिससे  वे  अपनी  शेयर  पू  जी

 जुटा  सकें  ।  ऐसे  उपबन्ध  से  राज्य  और  केन्द्रीय  सरकारी  ऋण  की  गुणावगुण  के

 आधार  पर  आंशिक  या  पूर्णरूप  से  इक्विटी  में  बदला  जा  सके  ।  इससे  वे  खुले

 बाजार  कौर  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  भी  ऋण  जुटा  इस  अधिकार  का
 -  अधिक  प्रयोग  किए  जाने  की  स्थिति  में  राज्य  सरकार  की  पूर्वानुमति  बाध्यकर  बना

 दी  गई  है  ।

 5.
 श्रावित

 संशोधन  का  लक्ष्य  यह  है  कि  पर्याप्त  कौर  कुशल  परिवहन  पद्धति  के

 उद्देश्य
 को  पुरा  करने  के  लिए  सड़क  परिवहन  निगमों  के  प्रक्रियात्मक  और

 निक पतलूनों  से  संबंधित  कुछ  उपबन्धों  को  संशोधित  किया  जाए  ।  प्रस्तावित

 बौर  देश  में  परिवहन  सेवा  में  सुधार  पर  इसके  प्रभाव  की  उपयोगिता
 लि

 को  देखते  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  संशोधनों  को  पारित  किया जाए ।

 मैं  विधेयक  पर  विचार  करने  और  इसे  पारित  करने  के  लिए  पेश  करता  हुं  ।

 डक  2 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 सड़ डक  परिवहन  निगम  1950  का  ओर  पं शो घन  करने रने  वाले  विधेयक पर

 ध  विचार  किया  जाये  11.0

 tt  मूल
 चन्द  डागा  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  सड़क  परिवहन  निगम

 1950  क ने  माज  संशोधित  किया  जा  रहा  है  —  समक्ष  पेश
 किया  गया

 इस  खचघिनियम का अ का  अनुच्छेद  44  इस  प्रकार ह  ढ  ४  ्

 इस  अधिनियम
 के  aed  ह  eine  करने  के  tan  नियम

 ब  eres  iats  द्वारा  बना  सकेगी  + 1
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 14  आश्विन  1904  सड़क  परिवहन  निगम  )  विधेयक

 ह

 फिर  अनुच्छेद  45  में  कहा  गया  है  न r

 |  अपना  कार्यकलाप  चलाने  के  राज्य  सरकार  की  पूर्व  मंजूरी  से  ऐसे

 विनियम बना  सकेगा  ज गो  इस  अधिनियम  ate  तीन बने  नियमों द  से  असंगत  न  हो  वर्ह

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  सुझाव  दिया है  कि  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  के  लिए

 एक  सूत्र  चाहिए  ।  मैं  पाँचवी  लोक  सभा  के  नौवें  प्रतिवेदन  से  उद्धृत  करना
 चाहता  ह्

 इसमें  कहा  गया  है  a

 समिति  को  यह  जानकर  भाश्चयें  हआ  कि  तीसरे  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  किए  ज

 के  18  वर्ष  बाद  भी  लोक  3-5-1955  को  प्रस्तुत  किया  गया

 इस  प्रकार  की  चक  अभी  भी  की  जा  रही  है  समिति  ने  इस  प्रतिवेदन  पहले

 भी  उपविधियों  भारी  को  संसद  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करने  के

 प्रावधानों  के  महत्व  का  उल्लेख  किया  था  ।  समिति  अपने  तीसरे  प्रतिवेदन

 लोक  के  परा  36-37  में  की  गई  सिफारिशों  को  पुनः  दोहराती  है  जिसमें  उन्होंने

 इस  बात  पर  बल  दिया  था  कि  सभी  भाबी  .  विधेयकों  जिनके  द्वारा  नियमों  विनियमों

 पानी  को  बनाने  की  शक्ति  प्रत्यायोजित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  जिनके  द्वारा

 विनियम  आदि  बनाने  की  शक्ति  देने  के  लिए  अधिनियमों  में  संशोधन  करने

 का  प्रस्ताव  किया  उनमें  इन्हें  सभा  पटल  पर  रखने  के  सम्बन्ध  में  यथोचित  प्रावधान

 किया  जाना  चाहिए  ।

 a  कि  वहू  1950  के  अधिनियम  में  संशोधन  ला  रहे  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इस

 अदित  विधेयक  में  भी  इसे  शामिल  किया  जाये  उनको  इस  सुत्र  को  अवश्य  ही  इसमें  शामिल

 करना  वह  प्रावधान  इसमें  होना  चाहिए  ।  अगर  इसे  शामिल  नहीं  किया  तो  यह

 अपूर्ण  है  ।  कई  दफा  हमने  इसको  दोहराया  है  ।  वह  सुत्र  क्या  है
 ?

 फामू ला  इस  प्रकार

 सरकार  द्वारा  इस  धारा  के  अधीन  बनाया  गया  प्रत्येक  नियम  बनाये

 जाने  के  संसद के  प्रत्येक  सदन  के  जब  वह  सत्र में  कुल
 तीस  दिन  की  अवधि  के  लिए  रखा  जाएगा  ।  यह  अवधि  एक  सत्र  में  अथवा  दो  या

 अधिक  गमानुक्रमिक  सत्रों  में  पूरी  हो  सकेगी  ।  यदि  उस  सत्र  के  या  qatar  आनुक्रमिक

 सत्रों  ठीक  बाद  के  सत्र  के  अवसान  के  दोनों  सदन  उस  नियम  मे  कोई  परिवर्तन

 करने  के  लिए  सहमत  हो  जाये  तो  तत्पश्चात्‌  ag  ऐसे  परिवर्तित  रूप  में  ही  प्रभावी  होगा  ।

 यदि
 =

 अवसान
 के  पूर्व  दोनों  सदन  सहमत  हो  जायें  कि  विनियम  नहीं  बनाया  जाना

 क चाहिए  तत्पश्चात  वह  निष्प्रभावी  हो  जायेगा  ।  किन्तु  नियम के  ऐस
 frafaa  या

 निष्प्रभावी होने  से  उसके  अधीन प
 पहल

 की  गई  far  पी  बात  को

 विधिमान्यता  र प्रतिकूल grata  x  sO  ry  ¥
 झ ्  .  क  नरी
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 सड़क  परिवहन  निगम  विधेयक  6
 चेकर

 1982
 अ

 यह  सुत्र  विधि  मंत्रालय  द्वारा  मंजूर  किया  गया  था  ale  सभी
 sear  में  इ

 परिचालित
 किया  गया  इस  आदेश  के  साथ  कि  किसी  भी  संशोधित  विधेयक  में  यह

 फार्मूला
 होना चाहिए  ।  लेकिन  मैं  देखता  ह  कि  सड़क  परिवहन  निगम

 अग जनर शामिल  नहीं  किया  गया है  ह  एक  बर  गलती  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  अग  दत

 पहले इसे  नही  जोड़ा  तो  ta saz aa  इसमें  जोड ़दें  ।  इस  संदर्भ  में  30  ag  gd  समिति  द्वारा  की  ग

 सिफारिशों  वैसे  को  वेसे  ही  हैं  ।  भोर  हमने  बार-बार  कहा  है  कि  भविष्य  के  सभी  विधेयकों  में

 इस  सुत्र  को  जोड़ा  जाये  ।  यह  एक  स्थायी  प्रावधान  है  ।

 सभापति  महोदय  :  बहुत  मन्त्री  महोदय  क्या  आपने  इस  बारे  में  कुछ  कहना  है  ?

 ह  तेलहन  ale  परिवहन  मन्त्रों  सी०  एस०  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  व्यवस्था

 का  प्रश्न  कसे  उठाया  wars  i  हम  विधेयक  पर  विचार  करने  की  अवस्था  में  हैं  ।  मगर  कोई  नया
 खण्ड  जोड़ना  है  तो  इसका  तरीका  यह  ष  कि  एक  संशोधन  पेश  किया  जाये  ।  और  संशोधन  के

 जरिए  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  और  जहां  तक  इस  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  है  हम  नियम

 बनाने  के  सूत्र  के  प्रति  सावधान  हम  विधायी  नीति  की  दृष्टि  से  कि  सभा  पटल  पर  इसे  30

 दिन  पहले  पेश  करना  नियम  बनाने  सम्बन्धी  सुत्र  का  पालन  कर  रहे  हैं  और  सभा  को

 इसे  स्वीकृत  अथवा  मस् वी वू  करने  का  मौका  मिलेगा  ।  इस  सूत्र  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 अगर  इसका  ध्यान  न  भी  रखा  गया  तो  इसे  लाने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।  यह  व्यवस्था  का

 विधान के  ठीक  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मेरे  विचार  से  श्री  डागा  जी  संतुष्ट  हैं  ।  श्री  मोहमम्द  इस्माईल  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  यह  बात  नहीं  है  ।  आप  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन
 कर  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  श्री  डागा  पहली  बात  यह  है  कि  आपने  इस  बात  की  कोई

 नहीं  दी  है  कि  भाप  इस  मुद्दे  को  उठाए  गे  अथवा  नहीं  इसके  बावजूद  भी  मन्त्री  महोदय  qazar aq az

 कहा है  नियम  बनाने  का  अधिकार  आप  जो  भी  सुझाव  दे  रहे  हैं  उन  पर  ध्यान  दिया

 अवाक

 +  ्  st  मल  चन्द  डागा :  यह  सुझाव  नहीं  है यह  निर्घारित  किया  गया  है  च  भी
 नियम

 बनाया  जाये  उसको  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  अघीनस्थ  विधान
 सम्बन्धी  समिति  का

 फीस
 ला  ar  as

 sit  सो०  एम०  स्टीफन
 :  मैं

 मूला  देता
 gt

 ग्रीस  हा  के  अधीन  जाया  गया  प्रत्येक  नियम  बनाये  जाने  के  aq

 संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष जब  सत्र में  कुल  तीस  दिन  को  अवधि  के
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 |  2:  ee

 faq  खा  जाएगा  ।  यह  अवघि  एक  सत्र  में  अथवा  दो  या  अधिक  आनुक्रमिक
 क्रमिक  सत्रों

 मे  पूरी  हो हो  सकेगी  ।  यदि  उस  सत्र  के  या  पूर्वोक्त  आनुक्रमिक  सत्रों  के  ठीक  बाद के  सत्र

 के  अवसान  के  दोनों  सदन  उस  नियम  में  कोई  परिवर्तन  करने  के  लिए  सहमत  हो

 नः ee
 जाये  तो  तत्पश्चात्‌  वह  ऐसे  परिवर्तित  रूप  में  ही  प्रभावी  होगा  ।  यदि  उक्त  अवसान

 qt  दोनों  सदन  सहमत  हो  जायें  कि  ag  नियम  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  तो /
 cara, ag  निष्प्रभावी  हो  जाएगा  ।  किन्तु  नियम  के  ऐसे  परिवर्तित  या  निष्प्रभाव  होने  से  उसके  =

 ada  पहले  की  गई  किसी  बात  की  विधिमान्यता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  17.0 ह  यह Te
 aa  पहले  से  ही  कानूनी  रूप  से  मौजूद  सभी  नियम  बनाने  वाली  यों  पर

 ला  होगा  |  lo

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  इस  विधेयक  में  इसका  प्रावधान  है  अथवा  नही ं?

 alo  ए  मन  स्टीफन :  संशोधन  विधेयक  में  इसका  प्राचीन  ।  ु  उस  संशोधन  में

 मौजूद
 facet  हम  प्रस्ताव  कर  रहे  है  ।

 ह

 सभापति  महोदय :  उन्होंने  इसको  स्पष्ट  कर
 fear  डागा

 मन्त्री  महोदय ने

 इसको
 स्पष्ट  कर  दिया  दै  ।

 श्री मूल  चन्द  डागा  :  अब  सड़क  परिवहन  निगम  a  a  रहा है  ।  तथा

 संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  ना  रहा  है  ।  जिस  संशोधन  at  awa  लाने  का  प्रस्ताव  उसको
 ध

 सदस्यों में  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  1)
 ि

 yt
 श्यो  सी०  एम०  स्टीफन :  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  संशोधन  को

 मैंने  पढ़ा  है  वह  पूर्व  के  विधेयक से  सम्बन्धित हैं  ।  जिसे  सदन  द्वारा  पहले  ही  पारित
 किया

 जा

 .  चुका
 दै

 ।  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  मैंने  इसके  बारे  में  गलत  निवेदन  किया  है  ।  ि

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  उसमें  हम  किसी  भी  नियम

 बनाने  को  afar  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  अब  माननीय  सदस्य  यह  प्रस्ताव  कर

 रहे  हैं कि  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  जिस  फार्मूले  को  स्वीकार  किया  गया  था

 उसको  एक  नये  संशोधन  के  द्वारा  मूल  अधिनियम  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता  हे  ।  मूल
 हधघिनियम  में  नियम  बनाने  की  शक्ति  के  लिए  ऐसा  कोई  विशेष  मामू  ला  नहीं  जिसका  उन्होंने

 जिक्र  किया  है  ।  वह  यह  चाहते  हैं  कि  मैं  इस  विधेयक  के  द्वारा  एक  अन्य  खण्ड  को  जोड़कर  जिससे
 स्वीकार  किये  गये  मामू ले  को  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  दो  एक  संशोधन  लाऊं  ।  यदि  उनक

 .  यही यही  गिराया  है  तो  ऐसे  संशोधन  को  लाने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं है  |  चाह त
 areas

 संशोधन
 का  प्रस्ताव कर  सकते  हैं  ।  और  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 डिड
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 ि

 श्री  मूलचन्द  डागा  आपका  क्या SiN  क
 या  विनिमय  है  ?  ow

 ~  and
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  fata  यह  है  कि  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  ठीक  नहीं

 .

 मौहम्मद  इस्माइल  उपाध्यक्ष  इस  अमेंड़ मेंट  बिल  के  बारे  में

 कुछ  ज्यादा  नहीं  बोलना  है  ।  इस  अमेंड़ मेंट  को  जो  मैंने  समझा है  इससे  उन  कमेटी eat
 को

 बो  स्टेट
 में  कायम  जो  इनको  कन्ट्रोल  करती  इसमें  पुरी  तरह  से  गवर्नमेंट  ने  यह  ह

 तरह  से
 ठीक  काम  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  कानूनी  कुछ  मुश्किलात  उस  लिहाज  से  यह satiate

 इसमें  ज्यादा  कुछ  बोलने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  aise  के  बाद  जो  तमाम  चीजें

 टेल  की  हैं  उसके  बारे  में  तीन  प्वाइंट्स  खासतौर  से  बोलना  चाहता  हूं  ।

 यह  लच्छो  बात  है  कि  स्टंट्स  में  जो  रोड  ट्रांसपोर्ट  की  कमेटियां  उनको  भोर  पावर
 lat,  यह  काम  होना  चाहिए  ।  मगर  सेन्ट्रल  कन्ट्रोल  न  हो  स्टेट्स  में  तो  जो  we  गवर्नमेंट  स

 ै जिंस  तरह  से  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  वकीलों  के  साथ  मनमाना  वर्ताव  कर  रही  भाप  जानते  =

 |  तै eTtqTe  जो  मोटर  लाबी  ट्रक  गाना  की  वह  बहुत  स्ट्रॉस  ताकत  रखती  एड  अभा
 सके  खिलाफ  यह  कार्पोरेशन  कुछ  नहीं  कर  पाती  है  ।  ये  लोग  ही  कार्पोरेशन  को  कंटोल  करते

 गाज  हिन्दुस्तान  में  यह  wal  काफी  शक्तिशाली  कौर  इसके  खिलाफ  जाना  बहत
 fone  इस  एमैंडा  मेंट  से  उनका  दखल  कुछ  कम  ज्यादा  नहीं  ।  स्टेट  कमेटियों  में  उनका

 इनफलएन्स  है  और  कार्पोरेशन  उनके  इनफलएन्स  में  चल
 रही

 हैं  ।

 जहां  तक  ट्रांसपोर्ट  बकरों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  तो  इस
 fa  स |  |  में  और  न  मंत्री  महोदय  के  भाषण  में  ।  सुप्रीम  कोर्ट  का  डिसिजन  है  कि  ट्रों सपा  टं  व  बकरों
 are  ड्राइ  वरों  की  तहखानों  कौर  फंसिलिटीज  में  बहुत  डिसपैरिटी  है  ।  भाग-गलत  tee  दस  भोर

 इस  बारे  में
 > द

 पब्लिक  अडरटकिंग्न  के  ther  में  कोई  यूनिफार्मिटी  नहीं  इस  एमेंडिंग  बिल  मे ंइ  स

 प्राचीन  किया  जाना  चाहिए  था  ।  लेकिन  fam  यह  कहा  गया  है  कि  एम्पलाइज  की  afar जज  का

 ख्याल किया  जाएगा  ॥

 इन  कमेटियों  में  एक्जीक्यूटिव  आफिसर  मुक़र्रर  होंगे  ।  अगर  वे  पुराने  ढंग  से  काम क

 A सो  >  कोई  सुघार  नहीं  होने  वाला  है  ।  रोड  ट्रांसपोर्ट  में  स्ट्रांगिस्ट  लाबी  काम  कर  रही है  ।
 दय  यह  विश्वास  दिलाए  कि  वह  एम्पलाईज  के  हालात  को  सुधारने  के  लिए  प्राविजन

 ् रेंगे  |  जैसा  कि  अभी  कुछ  पहले  कहा  गया  है  कि  sat  को  मेनेजर  वगेरह  कंट्रोल  कर रते  है  और
 _

 वे  भरी  सेक्शन्स  को  बल्कि  अपने  दोस्तों  को  फायदा  पहुंचाते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  vile ete

 ल  प्र  स्टेट  कमेटियों  को  ताकत  दें  ।  i  a  द

 ब
 a  iw

 ret
 मझ  सब  से  ज्यादा  अफसोस  इस  बात

 का  ह ैहै  कि  इस  बिल  में  एम्पलाइज
 के  का ।

 जिस
 तरह  इससे  पहले  बिल  में  एक

 nw Sf  तक  नहीं
 किया  गया

 दै

 रोड  :  नाट  एम्पलाइज  के  कारे  म  ome
 दिया

 ताकि  इस
 दिया  गया  उसी

 तरह

 254
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 निधि

 बिल  के  पास  होने  के  बाद  वे  लोग  यह  महसूस  करें  कि  अब  उनकी  हालत  बेह दतर  होगी  ।  जैसा
 ee pee: ay सके

 कि  मैंने  कहा  स्टेट  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन  में  तन्ख्वाहें  बौर  फेसिलिटी  अलग-अलग  सरक

 निए  एक  सेन्ट्रल  पालिसी  होनी  चाहिए  और  इन  सारी  बातों  को  मह  नजर  रख  ए  आये

 भागे  बढ़ना  चाहिए  ।  मैं  इसके  बारे  में  और  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  भोर  न  ही  इसकी

 मुख़ालिफ़त
 करना  चाहता  हु  ।  लेकिन  मैंने  जो  बहुत  सी  बातें  यहां  पर  उठाई  हैं  उनका  जवाब

 अगर  माननीय  मन्त्री  जी  देंगे  तो  अच्छा  रहेगा  ।  भारत  का  सदस्य  है  ।  वहां  का

 कन्वेंशन  है  कि  ड्राईवरों  से  एक  साथ  पाँच  घंट  से  ज्यादा  काम  न  कराया  जाये  ।  इस  पर  मंत्री

 अपनी  रय  देने  की  कृपा  करें  ।  उनके  जवाब  से  यह  बात  साफ  हो  सकेगी  कि  पुरान
 =r  faa तरीके  से  ही  चलायेंगे  या  कोई  कौर  लगाम  लगाना  चाहेंगे  ।  चू  कि  इस  fa बल  के  लिए  के

 दो घंटे  का  ही  समय  रखा  गया है  और  दूसरे  माननीय  सदस्यों  को  भी  अपनी  राय  जाहिर  करनी
 ग भ्  मानी  eg

 है  इसलिए  मैं  कोई  बाघा  नहीं  बनना  चाहता हू  ।  कि  दि

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  :  उपाध्यक्ष  जो  रोड  टांसोटं क  कार्पोरेट  fae  यहां
 as

 पर  प्रस्तुत
 किया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करता हु  ।

 ं ब्य

 मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इलाज  (2  (3)  की  az  दिलाना  चाहता  हू  जो  बहुत
 इम्पार्टन्ट  है  :--  2  -  ~

 a

 (2)  राज्य  सरकार  निगम  के  अध्यक्ष  या  किसी  अन्य  निदेशक  जो  अवचार

 का  भन्तगंत  शक्ति  का  द्रुपयोग  पा
 अभिचार

 मी
 दोषी  पद  हे  हटा करीं  he

 सकेगी ।”  थी
 al

 इस
 उपधारा  के  अधीन  किसी  व्यक्ति  को ग  ऐसी  जांच  के  पश्चात  नदी  fat ait  उसे

 विरुद्ध  बार  गीतों  की  सुचना  दे  दी  गई  और  उन  आरोपों  की  बा
 ae

 सुने  जाने  का  उचित

 अवसर  दे
 दिया

 ग गया
 हेना

 अन्यथा  नहीं ;  ह

 परन्तु
 यह  मौर  भी  कि  पूर्ववर्ती  परन्तु  वहां  लागू  नहीं  होगा  ्  डग

 (qm)  जहां
 हां ऐसे  व्यक्ति  को  आचरण  के  ऐसे  आधार  पर  हटाया  जाता  जिसके

 कारण
 प्र्

 न्य  अजीवीय  आरोप  पर  उसकी  दोषसिद्धि  हुई  है  ;  या
 ~  }

 (2)  जहां  राज्य  सरकार  का  किन्हीं  ऐसे  कारणों  से  जो  प्त सरकार  द्वारा  जिद  कि

 जायेंगे  ।  यह  समाधान  हो  जाता  कि  ऐसी  जांच
 नें  करता  चुमिशिदुक्त

 रूप  से  साक्ष्य
 me

 नहीं  या
 द  wo

 *

 जहां  राज्य  सरकार
 का  समाधान  हो

 जाता
 &  कि

 राज्य
 की  सुरक्षा  के

 हित ऐसी  जांच  करना  समीचीन  नहीं

 25:
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 सात  — is  >>“.  ———

 a  एक  तरफ  तो  अपने  चेयरमेन  के  सम्बन्ध  में  प्राणियों  लगाया  कि  उस  न

 कहने का  अवसर  मिलेगा  और  उसके  बाद  ही  उसको  हटाया  जायेगा  ।  लेकिन  बाद  म॑  आपने
 प्रा वि जो  लगाया  है  गौर  उसमें  जो  अधिकार  ले  लिया  है  उसके  अनुसार  इन्क्वायरी  करने  और

 रोजर्स  बताने  की  आवश्यकता  मी  नहीं  रह  गई  चेयरमेन  को  तत्काल  हटाया  जा  सकता  है  ।

 मैं  समझता  हु  चेयरमेन  की  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पोस्ट  होती  उसको  बिना  कारण  बताए  बिना

 जांच  किए  हुए  हटाने  का  प्राचीन  यदि  आप  करते  हैं  तो  यह  चेयरमैन  का  अपमान  है  इतनी

 बड़ी  संस्था  के  चेयरमैन  को  गवर्नमेंट  जब  भी  चाहे  तब  निकाल  सकती  बिना  कोई  कारण

 बताए  निकाल  सकती  है  ।  मैं  समझता  हु  यह  सेक्शन  (2)  ate  (3)  में  जो  प्राविजन्स  हैं  उनसे

 चेयरमैन  का  अपमान  होता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  कोई  भी  नान-आफिशियल  चेयरमन  इस  पोस्ट  पर

 नहीं  रहना  चाहेगा  ।  गर्म  मेंट  आफिशियल  की  बात  शौर  हो  सकती  है  लेकिन  कोई  भी  अधिकारी

 या  नान-आफिशियल  जो  सम्मानजनक  स्थिति  में  रहना  चाहेगा  वह  इस  पद  पर  रहना  नहीं

 चाहेगा  ।

 इसमें  कुछ  और  प्राविजन्स  भी  किए  गए  विशेष  तौर  से  रोड  ट्रांसपो टे हज  कारपोरेशन

 की  स्थिति  बड़ी  कमजोर  रहती  है  अतः  उनकी  वित्तीय  स्थिति  को  मजबूत  करने  के  लिए  कुछ

 अमेन्डमे्ट  लाए  गए  हैं  जिनका  मैं  स्वागत  करता  हुं  ।  कारपोरेशन  होने  के  नाते  उनको
 mrs | 1  उधार  लेने  के  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  पहले  ओपेन  मार्केट  से  बारो  करने  का  अधिकार था
 अब  नेशनलाइज्ड  बीच  से  भी  बारे  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  इसका  मैं  स्वागत  करता

 हूं  और  भाषा  करता  हूं  इससे  उनकी  वित्तीय  स्थिति  age  हो  सकेगी  ।  शेयर-होल्डर्स  के  द्वारा  भी

 शेयर  कं ट्रिब्यूट  करके  स्थिति  को  मजबूत  करने  का  प्रावधान  रखा  गया  इसका भी  मैं
 स्वागत  करता  हूं  ।

 जिंस  उद्देश्य  से  हमने  निगमों  की  स्थापना  की  सन्‌  1950  में  कानून  बनाया  उस

 रद्द tq  की  पति  नहीं  हुई  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  जनता  को  अधिक  से  अधिक  सुविधायें  अधिक

 से  अधिक  लाभ  दिया  लेकिन  इस  दिशा  में  हमारे  उद्देश्यों  की  पूति  नहीं  हो  पाई  है  ।

 मैं  आपको  राजस्थान  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।.  राजस्थान  में  कारपोरेशन  बहुत

 घाटे  में  चल  रहे  मुझे  यह  भी  जानकारी  है  कि  प्राइवेट  पर्सन्स  राजस्थान  की  सरकार  को

 चेला  दे  रहे  हैं  कि  यदि  यह  ard  आप  हमें  सौंप  तो  हम  जितना  तुम्हारा  ओवर-ड्राफट  चल

 रहा  करीब  दो  सौ  करोड़  रु०  हम  उसको  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हम  जनता  को

 arg  देने  के  लिए  भी  तैयार  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  किसी  भी  हालत  में  उन  आदमियों  को

 नहीं  सौपा  जाना  चाहिए  ।  बाज  गाड़ियों  की  स्थिति  यह  है  कि  वे  ओवर-लोडेड  होती  हैं  ।  नीचे

 ate  ऊपर  दोनों  जगहों  पर  areal  को  भर  जाता  है  ।  90  प्रतिशत  लोगों  के  टिकट
 =}

 काटते  ही  नहीं  हैं  ।  sed  इतनी  बेइमानी  और  बदमाशी  कर  रहे  उनके  ऊपर
 भ  कोई  सुपर
 के  f

 विजन  कन्ट्रोल  नही  वहां  पूरी  तरह  से  करप्शन  चल  रहा  इसको  रोकने

 2
 स्ट्रिक्ट  के  अन्दर  एप्वाइ ट

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  आप  यह  नहीं  कर
 भ
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 सकतें  हैं  ।  एक  डिवीजन

 स  एक  Hisivee  एरिए  को  कन्ट्रोल  नहीं  कर  सकता है  ।  मेरे

 कहने का  मतलब  यह  है  कि  स्टेट्स  में  जो  करप्शन  चल  रहे  उनको  दूर  करना
 arfex, worst

 क्योंकि
 गवन  मेंट  कन्ट्रीव्यूट  करती  रेलवे  कन्ट्रीव्यूट  करता  है  ।  इससे  बदनामी  2a  री  काग्रेस

 सरकार की  होती  है  ।  जब  हम  पेन्ट्स  के  साथ  बसेज  में  सफर  करते  जो  ह्म  २  नपा
 हमार  aid aaa  सुनने  को  मिलती  तो  हमें  बहुत  ही  बुरा  लगता  है  हम  चाहते  हैं  कि

 सरकार  भौर  हमारे  मंत्री  महोदय  इस  ओर  प्रयास  करें  और  उन  पर  प्रभाव  कि  उनको  इस

 प्रकार  का  करप्शन  नहीं  फलाना  चाहिए  ।  बसे  के  कैडेट्स  इस  प्रकार  की  दादागिरी  डालते  ठ इश्क
 टिकट  नहीं  काटते  जरा  सा  कहने  पर  लड़ाई  करने  को  तैयार  हो  जाते हैं  जहां  तक  लेसेंस

 का  सवाल  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता हूं  ।  महाराष्ट्र  की  सरकार  के  आंकड़ों  के

 भिनसार  1979  में  3.91  करोड़  रुपए  का  लास  हुआ  और  1980-82  में  34.6  करोड़  रुपए  का

 लॉस  हुमा  ।  लास  बढ़  रहा  है  और  किसी  भी  हालत  में  घट  नहीं  रहा  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि

 बस  aus  की
 दुनियां लय ज

 नहीं  मापकों  ag  इस्ट्रकशन्स  देनी  चाहिए  जो  महत्वपूर्ण  नगरों  में  जिले

 क  मुख्यालय  है  ,  वहां  इस  प्रकार  की  असुविधा  कम  से  कम  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हम लोगों  को

 अच्छे  बस-स्टेंड  बनाने  चाहिए  ।  टेंपरेरी  कंस्ट्रक्शन  नहीं  होना  चाहिए  ।  लेटिन  और  पेशावरों

 की  व्यवस्था  भी  ठीक  तरह  से  नही ंहै  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं  fra  तरह  से

 स्टेशनों  पर  सुविधाएं  दी  जाती  इसी  प्रकार  बस  स्टैंडों  पर  भी  सारी  सुविधाओं  को  व्यवस्था
 स

 होनी  चाहिए  ।  जोधपुर  जेसे  as  शहर क ेके बस  स्टेंड  पर  भी  लेटर  वगैरह  की  अच्छी  तर

 । व्यवस्था  .  नहीं  S  इस  तरह  की
 दए

 यात्रियों  को  प्रदान  की  जानी  चाहिए  हुह  ys
 लि

 |  उ
 सड़क <==  ों  की  aad  भी  बहुत  खराब  है  ।  इन  सड़कों  पर  ओवर  लोडेड  गाड़ियां  चलती

 ~ “? Dim
 Beau  सड़कें  सहन  नहीं  कर  सड़कें  मजबूत  नहीं हैं  |  नेशनल  हाईवे  की  स्थिति  भी  यह

 है  अगर  सेक्शन  के  अनुसार  चलें  तो  3000  करोड़  रुपया  खच  करना  होगा  और  अगर  यक

 में  सेक्शन  रोड्स  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाए  तो  6000  करोड़  रुपया  खच  ह  11.0

 शब
 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  प्लान  के  अन्दर  प्राथमिकता  नहीं  दा  जा  रही  फण्ड्स

 का  प्राचीन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जो  रेवेन्यू  प्राप्त  होता  उसका  वहुत  थोड़ा  सा  हिस्सा  सड़कों

 के  विकास  पर  aa  किया  जाता  है  ।  अगर  सड़कों  का  विकास  नहीं  होगा  ता  ट्रांस्पोर्ट  अच्छी  तरह

 से  नहीं  चल  सकता  ।  gdm’  होंगी  ।  अभी  पिछले  दिनों  पढ़ने  में  भाया  था  कि  दुनियां  में

 उ  ज्यादा  दुर्घटना  हिन्दुस्तान  में  होती  हैं  भौर  बड़  शहरों  में  सबसे  ज्यादा  दुर्घटनाएं  दिल्‍ली

 ही
 ती  हैं  ।  योजना  में  इस  चीज  को  प्राथमिकता  दिए  बिना  सड़कों  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।

 ह  असर  गुड्स  ट्रॉस्पोटें  पर  भी  पड़ता  जिसका  जरिया  मुख्य  रूप  से  ट्रक  ये  सारी

 omen  करने  के  बाद  ही  जो झा शाए  हमने  कारपोरेशनों से  लगा  रखो
 पब्लिक

 से सेंटर  सें
 on लगा  रखी  पूरी  हो  सकती हैं  ।  पब्लिक  सेक्टर  को  भागे  बढ़ाना

 ता
 उनको

 सुविधाएं  देकर
 =  नता  & लाभदायी  बनाना  चाहिए  aie  थम  | द  पी  की  aaf  घाओं  को  &  रने

 में  पूरी  तरह
 से  सहयोग देना  चाहिए  ।
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 कर्मचारियों  ने  तो  मुझे  यहां  तक  कहा  है  कि  उस  डिपो  के  *  *  सड़े  गले  टायर  महंगी
 कीमत  पर  खरीदते  गौर  अगर  किसी  रूट  पर  50  बसें  चल  रही  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  या  किसी  ऐसे  अधिकार  के  नाम

 का  उल्लेख न  करे  जो  यहाँ  पर  मौजूद  न  हो  ।  इस  नाम  को  रिका  में  सा  लित  नहीं  किया

 जायेगा ।

 st  जग  पाल  fag :  ठीक है  ।  तो  मैं  कह  रहा  था  कि  भ्रमर  किसी  रूट  पर  oe
 ne

 हैं  तौर उनमे ंसे  28,  30,  बसें  we  पर  कहीं न  कहीं  खराब  हालत में  खड़ी  sl

 डिपो के  अन्दर  कोई  बस  ठीक  होने  के  लिये  गई  तो  कई  कई  महीने  वहाँ  खड़ो  रहती

 gavel  की  हालत  यह  है  कि  कोई  सुविधा  वहां  मुसाफिरों  को  नहीं  बल्कि  म  af  क

 शामिल  हो  कर  उन  मुसाफ़िरों  को  लुटवाने  का  काम  करते हैं  ।  चाय  छोले  vet  आदि के  ठेके

 महंगे  देकर  मुसाफिरों  को  लुटवाते  और  बस  स्टारों  पर  आपके  पुलिस  कर्मचारी  लोगों  के

 जेब  कटवाने  में  शामिल  रहते हैं  ।  इसलिए  बस  स्टेशनों  पर  सुविधायें  बढ़ाइये  ।  आज  वहां  सफाई

 नाम  की  चीज  नहीं  वहां  की  sels  की  हालत  यह  है  कि  कोई  आदमी  उनमें  जाना  पसन्द
 न  =

 नहीं  करता  बाहर  स्टैन्ड  को  ही  खराब  करता  है  ।  +

 बसों  के  बारे  में  खासतौर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  हालत  को  सुध  आज
 पूरे

 देश  में  एक  राय  बन  चुकी  है  कि  प्राइवेट  बसों  में  मच्छी  सुविधायें  मिलती  सरकारी  बसों  में

 नहीं |  उन  किशन  अच्छा  होती  उनमें  सुविधाए  ज्यादा  किराये  भी
 कम  हैं  ।

 ः
 एक  alaata  सदस्य  :  उनकी  भो  वही  हालत  है  ।  कोई  फक  नहीं

 a
 श्री  जगपाल  fag  :  फिर  भी  प्राइवेट  बसे  यादा  अच्छी  उनमें  सुविधा  होती  el

 ऐसी  ऐसी  बसेज  रूट  पर  चलती  हैं  जिनमें  किसी  aaa  अगर
 वारिश  जाये

 तो यह  गारन्टी
 र नहीं  कि  मुसाफिर  उससे  बच  पायेंगे  या  नहीं  ।  यह  हालत  आपके  कार्पोरेशन  की

 इन  कार्पोरेशनुज  को  आप  विभिन्‍न  साधनों  के  द्वारा  अधिक पैसे  की  छूट  देना  चाहते  हैं  ।  मुझे

 i  ऐसे  अधिकारी  ओर  चेयरमेन  इन  कार्पोरेशनों  के  जिनके  खिलाफ
 आपने  कोई नहीं की  है कर्मवादी

 र
 जिन्होंने  करोड़ों-क  रोड़ों  रुपये  की  गड़बड़  की  है  ।  आप  रिपो  मंगवाइये

 द और  ro  |  अधिकारियों  के
 खिलाफ  कार्यवाही  कीजिए  ।  क  * ®

 कार्पोरेशन प्राइवेट  बसों  के  मालिक  फायदे  में  जाते  हैं  और  आपकी क  EVENS  करोड़ों  रुपये  के  घाटे

 दें  जाती  ह  ह
 ara  ऐसे  इन-कंसलटेंट

 निरंकारियों
 के  खिलाफ  ~

 TAS  कीजिए  उन्हें  सस्पेंड

 **
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 वरना  उनकी  यह  आदत  बन  गई
 ई

 है  |  कुछ  अधिकारी  सरकारी  डिपो  के  अन्दर

 सारा  सामान  पर्चेज  करते हैं  प्राइवेट  भ  सं  से  चाहे  टायसं  हों  या  स्पेयर  पाटस  लेकिन  फिर

 भी  आपकी  बसेज  खराब  रहती  हैं  ।  वह  कम  पेमैंट  कर  के
 1  वसूली  करते  हैं  ।  जितने  डिपोज

 के  अधिकारी  ag  मालोमाल  होते  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहुंगा  कि  इस  मुल्क  की  इकानामिक  कंडीशन  का  सवाल  मुल्क
 की  ट्रांसपोर्ट  का  सवाल  है  ।  मगर  इसको  ह्म  नहीं  सुधारेंगे  तो  कौन  सुधारना  |

 oa  pe  मापकों  सड़कों  के  सम्बन्ध  में  सी  ०पी  ०  डब्ल्यू ०  डी  ०  और  पी  ०डब्ह्ल०डी ०  ८  तालमेल
 ठे रह बैठाना  चाहिए  ।  ऐसी-ऐसी  सड़के  हैं  जिन  पर  aaa  चलती  हैं  तो  वह  जल्दी  खराब  हो  जाती

 सड़कों  की  हालत  बहुत  खराब  है  ।  मैं  आपको  ag  भी  बता  कि  आज  देश  के  हर  प्रदेश  में

 सेकड़ों  पुल  ऐसे  हैं  जिन  पर  रोड  कार्पोरेशन  काम  करती  जिन  पर  लिखा  है  कि  आप  हाकल

 को  आराम  से  क्योंकि  पुल  बहुत  कमजोर है  ।  आप  देख  सकते  बरसों-बरसों  से  लिखा

 है कि  आप  आराम  से  गाड़ी  उतारिये  ।  यह  खिलवाड़  लोगों  के  साथ  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसे  पुल
 दिल्‍ली  के  अन्दर  भी  इस  तरह  की  2,  3  घटनायें  हुई  ।  भाप  अपनी  कार्पोरेशन  को  निर्देश

 दीजिए  कि  वह  सी  ०पी  ०  ड्ब्ल्यतडी०  और  पी ०  यू डी  के  साथ  तालमेल  करके  ऐसे  पुलों  को

 खत्म  करें  और  नये  पुल  का  निर्माण  करे  ale  सड़कों  की  स्थिति  को  भी  सुधारने  का  काम  करें  |

 मैं  इस  बात  का  स्वागत  करता  हं  कि  हमारी  सेंट्रल  गवर्नमेंट  इस  मामले  में  कछ  सख्ती

 करने  जा  रही  और  इसमें  उसका  सहयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  मुसाफिरों  को  असुविधा
 रह
 x  ती  और  जो  नई  बसों  की  कंडीशन  खराब  उसकी  तरफ  खासतौर  से  ध्यान  निया  जाना

 q

 देहातों  में  और  जो  छोट  कस्बे  वहां  जो  बस  स्टेंड  आज  तक  पुरे  देश  के  .  अन्दर

 पंजाब  गौर  हरियाणा  को  छोड़कर  कहीं  भी  किसी  साये  का  इन्तजाम  नहीं  है  ।  बड़-बड़  कस्बों

 में  कोई  बस-स्टेंड  नहीं  है  ।  बरसात  घूप  हो  या  गर्मी  सर्दी  हो  खुले  आकाश  के  नीचे  मुसाफिर
 बैठते  उतरते  कौर  चढ़ते  हैं  ।  कार्पोरेशन  को  चाहिए  कि  देहातों  ate  कस्बों  में  भी  बस-स्टेंड

 बनायें  और  जस  की  अच्छी  सुविधाओं  की  यवस्था  करें  ।  माज  जो  उनको  लगने  का  तरीका

 हो  गया  जिसकी  तरफ  मैंने  इशारा  किया  पुलिस  वाले  और  आपके  भा फी सस  उसमें  शामिल

 होते  ठेकेदार  शामिल  होते  जो  सरकार  को  पैसा  कम  देते  हैं  और  खुद  ज्यादा  वसल  करते

 ्  >  © उनके  खिलाफ  सख्ती  से  कदम  उठाइये  |  इससे  आपकी  स्ट  ट  गवर्नमेंट  फायदे  में  जायेगी  और

 मलक  को  भी  फायदा  होगा  वरना  इस  बिल  को  बना  देने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 बिल  के  पीछे  एम  जनता  को  फायदा  पहुंचाने  का  होना  चाहिए  गर  कार्पोरेशन  की  इनकम

 फ  सख्ती से  कदम
 बढ़ाने  चाहिये

 यह  तभी  संभव  होगा  जब  सरकार  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ
 न्य उ

 शब्दों  के  साथ  मैं
 अपनी  बात  खत्म  करता  हू  कौर

 उठायेगी  ।  इन  शब्दों
 इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :
 लाल  [1  यदि

 शरत
 क माननीय बरघेयक को

 सदस्य  सहयोग  करे

 का  समय  लें  तो  हम  माज  हो  इस | और  प्रत्येक  सदस्य  पांच
 मिनट  को  पुरा कर  सकते हैं  ।

 श्री
 गिर

 घ्  रो  लाल  व्यास :  इसको  पांच  मिनट  में  पुरा  नहीं  किया  जा

 ae

 at उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  निर्णय  लेना  आपका  कार्य  नहीं  है  ट  ATT  सम्पूर्ण  सड़क

 परिवहन पर  सामान्य  चर्चा  न  करके  अपने  भाषण  को  उचित  संशोधन  तक  ही  सीमित  रखें  तो

 कत टर
 कते  हैं  1 इससे  sale

 सरकार  तथा  सदस्यों  को  भी  अपने  विचारों  से  अवगत  करो  स

 भ्  a  —  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  मैं  सड़क
 afer  निगम

 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।
 *

 आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  में  जितने  भी  रोड  ट्रासिपोटं  कार्पोरिशन
 न

 सब  घाट  में

 चल  रहे  हैं  ।  एक  भी  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन  ऐसा  नहीं  जो  मुनाफे  में  चलता ह  हालांकि
 उनकी

 सूरी
 ata  पली  है  मौर  सारी  स्टेट  की  बढ़िया  रोज  उनके  कब्जे  में  है  ।  राजस्थान  के  प्राइवेट '

 आपरेटर  कहते  हैं  कि  मगर  यह  व्यवस्था  किसी  प्राईवेट  आदमी  को  दी  वह
 350  करोड़

 _  रुपए का  मुनाफा  करे  ।  लेकिन  रोड  tans  कारपोरेशन  की  वजह  से  सरकार  को
 कितना  घाटा

 हो  रहा है  ।  तीन
 हजार

 गाड़ियों  में  £00,700  कौर  1000
 मैका

 पड़ी  हुई  हैं  ।

 15,000  मजदूरों  में  से  500  मजदूर  ऐसे  मिलेंगे  हर  स्टेट  रोड  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन

 जो  एक  पाई  का  काम भी  नहीं  करते  बल्कि  अलग  अलग  ट्रे  ड  यूनियन के  नेता  बने  हुए  हैं ।
 मैं  मजदूरों  के  खिलाफ  नहीं  लेकिन  जब  मजदूर  इस  प्रकार  की  हरकत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  5,000  कमंकार  काम  न  करें  तो  परिवहन  कैसे  कार्य  कर

 सकता  है  !
 थ

 it
 गिरधारी  लाल  व्यास  :  केवल  एक  तिहाई  ही  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 ह  ०»
 वे  सिंह  es  यूनियन  का  काम  करते  लाल  झंडे  वाले  लोग  जहाँ  चले  जात ेवे

 किसी को  काम  नहीं  करने  देते हैं  ।  मुफ्त में  पैस ेलें  भर  देश  को  विवाद  यही  उनका  ध्येय  और

 लक्ष्य है  ।  वे  स्टेट  रोड़  ट्रांस पों  कार्पोरेशन  में  घुस  गए  अगर  इन  कार्पोरेशन  को  सहीं
 ढंग

 से  शाम  करना
 हैं  तो  इस  समस्या  को  हल  करना  होगा  |

 गाड़ियों  की  देख-भाल  बिल्कुल  नहीं  होती है  ।  एक  नई  गाड़ी  साल  भर  में  ही  ze-qe
 और  पुराने  पाटस :  जाती  अ  नए  पास  बदल  दिए  जाते हैं  गा  दिए  जाते  हैं  ।  उनकी

 सफाई  नहीं  होती
 [-  कोई  उन्हें  wr  पे eye  लला होती  कोई  उन्हें  होने  पोंछने  न  नहीं  इस  नेशनलाइजेशन  का  क्या
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 फायदा है  ?  इससे  तो  देश क  घन  विवाद  रहा  है  1  के  साथ  साथ  व्यवस्था

 को  बनाना र चाहिए es)  ताकि  लोगों  को  faa  मिले  a  गाज  तो  लोगों को  गालियां
 बौर

 ध  झ लते  लोग  अपमानित  होते  हैं  ।  उन्हें  शिकायत  की  पुस्तिका  देना  तो
 ख  पटाई  को  जाती है  ।  मगर  ऐसी  स्थिति  जारी  रहती  ती  रोड़  ट्रांसपोर्ट

 े

 कार्पोरेशन
 ठीक  तरह  से  नहीं  चल  सकती  +  |  ह

 एक  गाड़ी  से  एक  हजार  रुपए  रोज  की  आमदनी  हो  सकती  लेकिन  कार्पोरेशन  को

 नुकसान  होता  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा  होता  है  ।  नेशनलाइजेशन  के  पीछे  हमारा  मकस
 था  कि  ज्यादा  लोगों  को  एम्पलायमेंट  जनता  को  अच्छी  सर्विस  वह  तो  1  |
 भौर  कम्युनिस्ट  भाई  उनमें  भा  कर  बन  गए  हैं  भर  लोगों  को  जाते  मार  मार  कर  बाहर  निकालते

 इस  तरह  की  हालत  कम्युनिस्ट  भाइयों  ने  कर  रखी  है  ।  यह  लाल  झंठी  वाले  जो  हैं  इन्होंने
 ही  टा सपाट  कार्पोरेशन  में  गडबड़  मचा  रखी  है  ।  ये  लोग  अपने  आपको  बड़ा  प्रोग्रेसिव  मानते
 हैं  लेकिन  इन्होंने  देश  को  विवाद  करने  की  हालत  पदा  कर  रखी  है  ।

 दूसरी  तरफ  मैं  मंत्री  जी  का  घ्यान  इस ओर  आकबत  करना  चाहता  हूं  कि  कार्पोरेशन के
 जो  बाबू  टिकट  चेकर  भोर  कंडक्ट  हैं  वे  क्या  कर  रहे  वे  55  सवारियों  में  से  केवल 5
 सवारियों  को  ही  टिकट  इश्यू  करते  हैं  और  50  सवारियाँ  बिना  टिकट  ही  जाती है  ।  Tat

 हालत
 में  टोप्पो  कार्पोरेशन  को  कहाँ  से  आमदनी  हो  सकती  है  ?  अगर  उनका  mate  नहीं  निकल ेलेगा
 तो  ate  क्या  होगा  ?  इन  बातों  को  रोकने  के  लिए  भी  सरकार  की  भोर  से  माइकल  व्यवस्थ  ही
 जानी  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  राजस्थान  में  रोड  eTaqic  कारपोरेशन  के  लोगों  ने  पुराने  और  नए  टायर

 मिलाकर  40  रुपए  फी  टायर  के  हिसाब  से  नीलाम  कर  दिए  ।  तीन  हजार  का  टायर  केवल  त्

 रुपए  में  बेच  दिया  गया  ।  इस  तरह  से  लाखों  करोड़ों  रुपए  का  सामान  कौड़ियों  के  भाव  पर  बेच
 दिया  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  में  भी  केस  रजिस्टर  गया  लेकिन  वहां  भी  गोल-माल
 हो  गया  ।  इस  सौदे  में  किस  किस  ने  कितने  कितने  पेसे  खाए  इसका  अन्दाज  आप  लगा  सकते हैं  ।
 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  g  कि  वे  इस  सारे  मामले  की  जांच  करवायें  ।
 राजस्थान  में  रोड़  टांसपोर्ट  में  चालीस  रुपए  प्रति  टायर  के  हिसाब  से  टायर  नीलाम

 कर  दिए
 गए

 |...

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ब्यास  जी  जो  भाषण  राजस्थान  विधान  सभा  में  दिया  जाना  चाहिए

 वह  यहां  पर  दिया  जा  रहा
 है

 |  अ

 रा  दिया
 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास :  चू  कि  यह

 ह

 सरकार  ait!  गया  करोड़ों  रुपया

 az  योग  किया  a  यहां  पर  यह  कह  रहा  हूं  ।  जनता

 नहीं  चाहिए ।  इ  hl  te
 की  आवश्यकता है  तथा  जांच  में

 क  इस  प  को  दन पाए  जायें  उनके  रि पाए  जाप  उनक  खिलाफ  समुचित
 की  .

 जानी  चाहिए  ।  ato  बी०
 हो  भी
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 छहनननभनलपयमरसलनमनन

 इतन
 argo  के  द्वारा

 इसकी  जांच  होनी  चाहिए  बड़ा  केस  हुआ  जो

 हीक किया  गया  लेकिन  फिर  भी  कुछ  नहीं  हुआ  |  ब्टू1 "11 इसलिए  मेरा  ame  है  कि  सी०
 ato

 a भ

 द्वारा  जांच  करवा  कर  दोषी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  सख्त  सें  सख्त  कार्यवाही  होनी  चाहिए

 -  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता हूं  कि  रूटस  का

 सजेशन  होने  के  बाद  भी  बड़ा  घपला  होता  उस  रूट  पर  यदि  आपकी  दो  ate  |  चलती हैं
 तो  प्राइवेट  50  चलती  हैं  ।  आज  सरकार  द्वारा  नेशनलाइज्ड  wea  का  किस  प्रकार  से  दु  रुपयों

 हो  रहा
 है  इसको  भाप  अच्छी  तरह  से  देख  सकते  हैं  ।  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन  को  TST

 नुकसान  हो  रहा  है  जिसको  रोकने  की  नितान्त  आवश्यकता है  ।

 उपाय  महोदय  :  अब  आपको  संशोधनों  के  विषय  में  भी  थोड़  शब्द  कहने  चाहिए  ।

 क  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास :  कार्पोरेशन  के  लोग  भी  मिले  रहते  हैं  ।  सरकार  के  cz  का

 प्रकार  से  दुरुपयोग  हो  रहा  है  इसका  आप  अन्दाजा  भी  नहीं  लगा  सकते है ंदें
 ।  इन

 सारी  बातों
 को  रोका  जाना  चाहिए  ताकि  स्टेंट  रोड़  ट्रॉसपोर्ट  कार्पोरेशन  ठीक  प्रकार  से  चल  त

 सकें
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  मैं  नेशनलाईजेशन  के  खिलाफ  नहीं  लेकिन  जितने  मापक  पास

 साधन  उतना  ताकि  व्यवस्था  न  बिगड़  ।  सड़कों  पर  गाड़ियां  खाली  जाती  रहती  हैं

 लेकिन  वहां  खड़  गरीब  '  किसान  गरीब  लोगों  को  गाड़ी  में  नहीं  बैठाया  जाता  ta

 व्यवस्था  की  माकूल  तरी के  से  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  ।

 a
 जो  लोग  प्राइवेट  बसे  चलाते  वे  तो  अपनी  गाड़ियों  की  रोज  सफाई  करते  उनको

 ठीक  रखते  लेकिन  यदि  आप  हमारे  रोडवेज  की  हालत  को  तो  सारी  गाड़ियां  खराब  रहती

 कई  कई  महीने  तक  उनकी  सफाई  नहीं  होती  है  ।  टट-फूट  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह

 स्थति  सारे  देश  की  प्राइवेट  बसे  वाले  1०0  70  प०  मील  के  हिसाब  से  चलकर  भी

 रोटी  कमा  लेते  लेकिन  हम  लोग  घाटे  में  चलते  यह  स्थिति  कब  तक  चलेगी  ।  रोड़

 टांसपोटे  कारपोरेशन  वाले  20-20  करोड़  रुपया  का  घाटा  देंगे  तो  कब  तक  आप  सरकारी  खजाने

 से  उसकी  पूति  करते  मापकों  इनपर  अ  कुश  लगाना  चाहिए  ।  इनकी  आमदनी  पर

 नकूश  लगाना  लीकेज  बन्द  इसमें  बड़  अधिकारी से  लेकर  छोटे

 से  छोटे  तमाम  लोग  इसमें  मिले  हुए  हैं  ।  तमाम  भादमी  कंडक्टर  से  लेकर  जनरल  मेनेजर  तक
 मिले  हुए  हैं  पौर  भयंकर  घोटाला  चल  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  द
 कि  यदि  माप  इसको  कामयाब  बनाना  चाहते  तो  आपको  निश्चित  तरीके  से  इस  व्यवस्था  को

 ठीक  तरीके  से  चलाना  पड़गा  ।  तभी  जाकर  देश  प्रगति  कर  सकता
 )  **  लाल

 झंडे  वालों  को  बदनाम  करते  उनको  भी  आप  देखिए  ।  लाल  झंडे  वाले  सव
 जगह

 Naz
 करते  सब  जगह  जितने  भी  काम  होते  ये  सब  ये  लोग  करते हैं  डक
 रोकने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  तभी  काम  आपका  ठीक  प्रकार  से  चल  सकता  at
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 ra
 का  समर्थन  करता  हुं

 sais  शब्दों
 के  साथ  मैं  आपको

 श्री  चतुर्भुज  )  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  किश्तों  में  समर्थन  करता
 क i  0  50

 0  के  अन्दर  कानन  बना  था  और  अब  इसके  बाद  1982  में  यह  बिल  आया है  ।.  30
 के  मन्दर  यदि  हमारी  सरकार  ने  पिछड़  आंकड़ों  का  अवलोकन  किया  होता  कि  हमारे देश  में

 रोडवेज  की  स्थिति  क्या  रही  तो  वह  बहुत  पहले  इस  बिल  को  लेकर  सदन  में  मा  जाती ।  इस -
 बिल  में  एक  गुणात्मक  सुधार  करने  के  लिए  यह  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आप

 किर  भी  गुणात्मक  सुधार  नहीं  कर  पायेंगे  ।  रोडवेज  की  हालत  दिन-प्रति-दिन  खराब  होती  जा

 रही  है  ।  कारपोरेशन  की  स्थिति  खराब  हो  चुकी  है  ।  आज  हिन्दुस्तान  का  एक  भी  स्टेट  ऐसा

 नहीं  जहाँ  घाटा  न  चल  रहा  हो  ।  कोई  भी  पब्लिक  सेक्टर  को  आप  ले  किसी  भी

 इन्डस्ट्री  को  माप  ले  सभी  जगह  पर  घाटे  हो  रहे  हैं  ।  कहना  यह  चाहिए  कि  इन  लोगों

 के  अन्दर  गुणात्मक  सुधार  नहीं  हो  रहा  अगर  इन  जनप्रतिनिधियों  के  अन्दर  गुणात्मक  सुधार
 नहीं  होगा  तो  आप  कारपोरेशन  के  अन्दर  गुणात्मक  सुधार  नहीं  कर  सकते  हैं--यह  मेरा  सदन

 के  अन्दर  दावा  है  ।  क्या  आज  कोई  भी  जनता  के  बीच  में  खड़ा  होकर  कह  सकता  है  कि  उसके

 aaa  चलने  वाला  अमुक  कारपोरेशन  फायदे  में  चल  रहा  है  ?  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 आप  अपने  चीन  में  गुणात्मक  सुधार  प्रशासन  के  अन्दर  गुणात्मक  सुधार  तभी

 देश  का  भला  होगा  ।  नहीं  तो  देश  धीरे-घीरे  रसातल  में  जा  रहा  है  और  हो  सकता  है  कि  भाप

 5  साल  पुरे  न  कर  सकें  ।  जनता  जाग  रही  है  ।  आपके  .  कारनामों  को  जनता  देख  रखी  है  मैं

 कहता  हू  कि  आप  इन  चीजों  की  भोर  गम्भीरता  से  विचार  कीजिए  ।  अमेंडमेंट  करने  से  कुछ

 नहीं  होगा  ।  देश  की  क्या  स्थिति  हो  रही  है  ।  भारत  गावों में  बसता  है  ।  देश  में  5  लाख  70

 हजार  गांव  इनमें  से  कितने  गांवों  को  लिकरोड़  से  जोड़ा  गया  है  ?  आज  आप  यह  बताने रक
 स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  आपका  ध्यान  शहरों  की  तरफ  है  ।  शहरों  की  सड़कों  को  गुलाब  के  फूलों

 ह

 से  सजाया  जा  रहा  लेकिन  गाँवों  की  क्या  स्थिति  है  ।  हम  सही  विकास  तब  समझेंगे  जब  गांव  .

 का  किसान  ठीक  तरह  से  यात्रा  कर  सकेगा  ।  किसान  की  मजदूर  की  महिला  के  बच्चे को
 बस  में  टट्टी  भाती  तब  उसके  साथ  आपके  कमंचारी  का  जब  मानवता  का

 तब  सही  मायने  में  सुधार  होगा  ।  ह

 माप  कहीं  से  भी  कर्जा  ले  सुधार  नहीं  होਂ  सकता  ।  आपके  यहां  दौलत  की  कमी

 नहीं  कमी  है  तो  नेशनल  करेक्टर  की  ।  अगर  नेशनल  करेक्टर  को  सुधारा  जाए  तो  सारी

 व्यवस्था  ठीक  हो  सकती  हैं  ।  भाज  गाँधी  के  सपनों  को  साकार  होने  में  wt

 सबसे  बड़ा  बाघक  हैं  तो  वह  स्वयं  सरकार  है  |  मैं  यह  आरोप  सरकार  पर  लगा  रहा  हूं  ।

 इस  देश  का  मजदूर  इस  देश  की  मिट्टी  से  बना  हुआ है  ।  वह  इस  देश  के  लिए  जिएगा ।  कोई
 >

 aust  अपने  साथ  लेकर  नहीं  आया  है  ।  कोई  लाल  as  वाला  नहीं  हम  इस  देश  की
 मिट्ठी

 के  लिए  तैयार  हैं  यदि  राष्ट्रीयता  के  आधार  पर  गुणात्मक बने  हुए  हम  आपसे  सहयोग  करने
 x

 व
 मापकों  विश्वास  .  दिलाता  हूं  कायदा  क  सुधार मरद  ने  का  प्रयत्न

 जाए
 ड  a
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 नहीं  गया  मैनेजमेंट  को  सुधारा  तोक ोई  सहयोग  नहीं  करेगा  ।  आज  पढ़ा-लिखा

 आदमी  तो  सरकार को  गाली
 देता  ही  गांव  किसान  भी जब  बस  स्टड  पर  बैठकर  जब

 हे  तो देखता  है  कि  बसों  का  पता  नहीं  पचता है कि | ् है  कि  इस  देश  का  क्या  होगा  सड़कों की  हालत

 खराब है  ह  अ
 क

 क्  कि  एक  वर्ष  अन्दर  राष्ट्रीय  मार्गों  पर  किवी  f fa  कवि  डाली  जाती
 ट  व्ष..राष्ट्री  मार्गों  पर  दुर्घटना  के  शिकार  होते  हैं  बौर  1  ल  ख 20  हजार

 ould  टस  के मार्गों  प्र  दुर्घटनाओं  &  शिकार  होते  हैं  और
 कच्ची  सड़कों  पर

 क

 को/गिलली  यह  देश  शम ्  की
 बात  है

 इसलिए  निवेदन  है  कि  ऋण  आप  कहीं  से  ल  क्सी
 भी  चहेते  ८ व्यक्ति

 को
 पर  हमें  कोई  एतराज  नहीं  है  लेकिन  के  द्वारा

 '
 बैठाइए  1  भोर

 ada गलत  काम  करता  है  तो  उसको  जेल  भेजो  ।  गांघी  जी  ने  यह  कहीं  नहीं  कहा  था  कि  खाने  da
 वाले  को  कुर्सी  बैठाओ  ऐसे  को  at  जेल  भेजना  चाहिए  ।

 a

 हमारे  देश  में  छठी  योजना  भर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  .  बारे  में  आपका  कहना  है  कि

 गरीबों  के  लिए  काम  किया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  कि  गरीबों  के  लिए  आप  कितना  काम

 कर  रह ेहैं
 ?  उनका  कोई  लक्ष्य  है  ?  भाप  कहेंगे  कि  28  परसेंट  कार्य  करने  का  लक्ष्य  रखा

 तो  उसके  अनुसार  तो  केवल  20,000  गाँव  ही  आते  जब  कि  हालत  यह  है  किं  देश  के  4  लाख

 गांव  रोड  से  नहीं  जुड़े  हुए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 जिले  Us  से  नहीं  जुड़  रहे

 तो  क्या  माशा  करें  कि  आप  छंठी  योजना  मैं  कुछ  कर  सकेंगे  ?  यही  कारण  हैं  कि  जनता  का

 अविश्वास  आपके  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  कोई  भी  पार्टी  छटी  नहीं  एक  गंदा  आदमी  सारे
 पर  आरोप  लगा  देता  है  ।  इसलिए  आप  हमारे  और  देश  के  मार्गदर्शन कर्ता  बनिये  |

 जेसा  माननीय  व्यास  जी  ने  कहा  राजस्थान  परिवहन  के  अन्दर  टायर  कांड  हुआ  मौर
 दोषी  आदमी  के  खिलाफ  कोई  ऐक्शन  नहीं  लिया  ।  उल्टे  उस  व्यक्ति  को  प्रोमोशन  दिया  गया  ।
 कया  ऐसे  कारनामों  को  आप  पसन्द  करते  हैं  ?  मैं  चाहता  हू  उपाध्यक्ष  आप  अपनी  जगह  से

 कोई  व्यवस्थाः  दीजिये  i  आप  देखें  कि  दिल्‍ली  से  राजस्थान  को  जो  बसें  चलती  हैं  डीलक्स  या

 एयर  कंडी शन्ज  बसेज  उनकी  हालत  क्या  बीकानेर  हाउस  से  वह  चलती  हैं  लेकिन  वहां
 यात्रियों  के  लिए  न  पानी  की  व्यवस्था  न  कोई  शैड  न  कोई  वेटिंग  रूम  है  ।  एक  तरफ  बाप
 किराया  बढ़ाते  जा  रहे  दूसरी  तरफ  सुविधायें  शून्य  करते  जा  रहे हैं  |

 हमारा  देश  गाँवों  में  बसता  है  ।  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  गांवों  का  उद्धार  होगा  तो  देश

 पर  रश दशा at  उद्धार  होगा  क्योंकि  90  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है  जिनकी  मेहनत  ae  ड  ह द
 मगर  ary  उनकी  गरीबी  को  दूर  नहीं

 ईमानदारी
 को  जागृत

 नह
 हीं  किया  और  उनमें

 निराशा  भा  गई  तो  लोकतंत्र  नष्ट  हो  सकता  ह ैहा ल 2  जय लोगों  के  विचार दूर  हट  सकते  हैं  ।  इसलिए
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 आप  सही
 रास्ते

 पर  व  है  |  दि  देश  को को  कहीं  खतरा  पहुंचा
 तो  आप  ही  उसके  लिए

 hata
 होंगे  ।  इसलिए  उचित  व्यवस्था  कीजिए  ।

 Py

 छाप  और  oe  हमें  को  आपत्ति  नही है  ।  भाप  उन  पर  लाखों  रुपया
 छेद  की  जिये  लेकिन  समुचित  और  उचित  व्यवस्था  लोगों  की  यात्रा  सस्ती  at

 और
 जनक  की  लिए  ताकि  गरीब  का  भाव  आपके  प्रति  बढ़  fe  वास्तव  में  देश  में  कोई  सरकार चल
 रही  है  जो  हमारे  लिए  व्यवस्था  कर  रही  है  कौर  हमारे  प्रतिनिधि  अपने  उत्तरदायी तत्व  का  ata
 ठीक  निर्वाह  कर  रहे  हैं  ।  यदि  आप  इस  उत्तरदायित्व  को  नहीं  निभा  सके  तो  सोक  के  साथ

 गद्दारी  कर  रहे  बौर  उस  महान  जिसने  देश  को  आगे  बढ़ना  सिखाया  था  यानी
 गांधी  उसके  साथ  भी  विश्वासघात  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  गांवों  की  और  भी  परिवहन को  ले

 जाइये  ।  गांवों  को  शहर  से  जोड़ने  के  लिए  आवागमन  की  ठीक से  व्यवस्था  कीजिए
 तभी

 इस  देश

 का  उद्धार  होगा  ।

 इन  meat a  के  साथ  मैं  इस  चिल  का  स्वागत  ५५11 छि करता  हਂ  और  कह
 कहना  चाहता  g  कि

 आपको a
 इसमें  गुणात्मक  सुघार  करना  चाहिए  अमार  ट्र  स्टेज

 ० ह  .  =

 6-00  कप
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 11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई

 ह


